
 eam, ~  खं
 ड  2,  भक  6,  शक्तवार  17  1977/27  18  शक )

 Sixth  Seri  ol.  II,  No.  6,  Friday,  June  17  1977/Jyaistha  27  1899  (Saka)

 लोक-सभा  वाद-विवाद

 कता
 अनदित a  स्करण NY

 SUMMA  D  TRANSLAT  RSION

 OF

 6th

 SABHA  DEBATE

 RL  है  हैन  LIBRARY

 quit
 वि  cm

 WAN  A’  a we  ह  .  3.4

 ं  e

 दि
 i  aie

 eye

 ड  2  HAS  1  स  10  तक
 a

 ol.  contains  Nos.  1  to  1

 लोक  सभा  सचिवालय

 नई  दिल्‍ली

 LOK  SA  HA  SECRETARIAT

 NE

 शल्य  चार  रुज  Price  :  Four  Rupees



 [ae  लोक  सभा  वाद-विवाद  का  संक्षिप्त  अनूदित  संस्करण  है  और  इसमें
 ०१९

 अंग्रेजी |हिन्दी  में  fet  गये  भाषणों  आदि  का  में  अनुवाद  है  ।

 This  is  translated  version  in  a  summary  form  of  Lok  Sabha  Debgtes  and
 contains  Hindi/English  Translation  of  speeches  etc.  in  English/Hindi.]



 दिषय  सूची  CONTENTS

 अंक  6,  शक्तता र, भटी  17  1977/27  ज्येष्ठ  1899  )
 No.  6  Friday,  June  17,  1977/Jy  18001.0  27,  1899  (Saka)

 qs

 विषय  SUBJECT  PAGES

 सदस्य  द्वारा  शपथ  ग्रहण  MEMBERS  SWORN

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS के  मौखिक उत्तर उत्तर

 तारांकित  प्रशन  संख्या  83,  84,  86  87  *Starred  Questions  Nos.  83,  84,  86

 and  87

 wert  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  81,  82,  88  से  Starred  Questions  Nos.  81,  82,  85

 100  and  88  to  100

 तारांकित  प्रशन  संख्या  769  a  778,  780  से  Unstarred  Question  Nos.  769  to

 778,  780  to  882,  885  to  925
 882,  885  से  925  ML  927  से  965  and  927  to  965.

 सभा  पटल  पर  ta  गये  पत्न  Papers  laid  on  the  Table

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ak  Calling  Attention  to  matter  of  Urgent  Im-128

 portance—

 समाचार  Tal  के  प्रबंधकों  द्वारा  समाचार  पत्नों  के  Reported  non-implementation  of  Notifi-128
 interim  relief  to  News— cations  re.

 manage-131 कमंचा  रियों  को  श्रन्तरिम  राहत  देने  सम्बन्धी  अधिसूचनाओं  paper  employees  by  their

 को  न्रियान्वित  न  किये  जाने  का  कथित  समाचार  ments.

 Statement  by  Prime  Minister  on  his  Parti-131
 प्रधान  मंत्नी  द्वारा  लंदन  में  राष्ट्र  मंडल  प्रधान  मंत्री  Prime-— cipation  in  Commonwealth

 सम्मेलन में  भाग  लेने  के  संबंध  में  एक  वक्तव्य  Ministers’  Conference  in  London.  134

 श्री  मोरारजी  देसाई  Shri  Morarji  Desai  131

 लोक  सभा  के  महासचिव  श्री  श्याम  लाल  शकधर  Announcement  re.  Relinquishing  of  office  134

 by  Shri  L  Shakdher,  Secretary—
 के  पद  से  मुक्त  होने  ake  श्री  अवतार  fag  रिखी  General  of  Lok  Sabha  and  Appointment}.

 की  लोक  सभा  के  सचिव  के  रूप  में  नियुक्ति  के  of  Shri  Avtar  Singh  Rikhy  as  Secretary

 बारे  में  घोषणा  Lok  Sabha.

 Demands  for  Grants  (Railways)  19  77-78
 अनुदानों  की  मांगें  1977-78  136--145

 136
 श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  Shri  Sukhdev  Prasad  Verma

 Shri  Ram  Naresh  Kushwaha  137
 श्री  राम  नरेश  कुश्वाहा

 137 श्री  श्रो ०  वी०  Shri  O.  V.  Alagesan
 138 श्री  राम  प्रसाद  देशमुख  Shri  Ram  Prasad  Deshmukh

 Shri  Chhabiram  Areal
 139

 श्री  छबिराम  श्रगेल  क

 किसी  नाम  पर  fea  यह  +  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  wet  को  सभामें उस
 सदस्य

 ने
 वास्तव  में

 पूछा  था
 was

 The  sign  t  marked  above  the  name  of  a  Member  indicated  that  the  question

 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.



 विषय
 पष्ठ

 SUBJECT  PAGES
 Shri  Dinen श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  [80817 8.  139

 श्री  बी०  पी०  मंडल  Shri  B.  P.  Mandal  140°

 चौधरी  बलबीर  fag  Chowdhry  Balbir  Singh  140

 Shri  Arjun  Singh  Bhadoria  141 श्री  ota  सिंह  भदौरिया

 श्री  नवाब  सिंह  चौहान  Shri  Nawab  Singh  Chauhan  141

 श्री  अरीफ  बेग  Shri  Arif  Beg  142

 श्री  कर्पूरी  ठाकुर  Shri  Karpoorj  Thakur  142

 श्री  नाना  साहिब  ats  Shri  Nanasahib  Bonde  143.

 Shri  143. at  सुरेन्द्र झा  सुमन  Surendra
 Jha  Suman

 प्रो ०  मधु  दण्डवते  Prof.  Madhu  Dandavate  143

 संख्या  2  1977  Appropriation  (Railways )  No.  2  Bill,
 १:

 विधेयक  स्थापित  :

 (1)  लोकपाल  श्री  पी०  के०  देव  द्वारा  (1)  Lokpal  Bill  by  Shri  P.  K.  Deo  147

 (2)  Constitution  Bill147 (2)  संविधान  विधेयक  (aaIesa  16  (Amendment)

 का  श्री  पी०  के ०  देव  द्वारा
 (Amendment  of  Article  161  by  Shri
 P.  K.  Deo

 (3)  संविधान  )  विधेयक  (mares  156  (3)  Constitution  (Amand  ment)  Bill147

 (Substitution  of  article  156,  etc.) का  श्री  पी०  के ०  देव  द्वारा
 by  Shri  P.  K.  Deo

 (4)  विदेशी  स्वामित्वाधीन  बागान  (ursetracT )  (4)  Foreign  Owned  Plantation  (Na-

 tionalisation)  Bill  by  Shri  (..  K.148. श्री  सी०  Fo  चम्द्रप्पन  द्वारा
 Chandrappan

 प्रौढ़  शिक्षा  विधेयक  श्री  सी'०  के ०  (5)  Compulsory  Adult  Education  Bill148

 चन्द्रप्पन  द्वारा  by  Shri  C.  K.  Chandrappan

 (6)  Constitution  (Amendment)  Bill148 (6)  संविधान  fasta  74

 झर  163  का  श्री  सी०  Fo  Amendment  of  articles  74  and  163)

 चन्द्र प्पन  द्वारा
 by  Shri  C.  K.  Chandrappan

 (7)  Banking  Companies  (Acquisition14> (7)  बैंककारी  कम्पनी  अजन  तथा

 संशोधन  विधेयक  3,  4  and  Transfer  of  Undertakings)
 Amendment  Bill  (Amendment  of

 भ्रादि  का  st  ato  के ०  चन्द्रप्पन
 Sections  3,  4  etc.)  by  C.  yx Bye

 द्वारा
 Chandrappan

 (8)  Publication  and  import  of  Political149 (8)  भारत  में  विदेशी  मिशनों  द्वारा  राजनीतिक

 साहित्य  का  प्रकाशन  तथा  श्रायात  Literature  by  Foreign  Missions  in

 India  (Regulation)  | 21118  by  Shri विधेयक  श्री  समर  गुह  द्वारा
 Samar  Guha

 राज्यपालों  नियुक्ति  विधेयक  श्री  समर  (9)  Appointment  of  Governors  Bill  0४149
 (9)  Shri  Samar  Guha

 (10)  Foreign  Propaganda  in  India  (Re-150 (10)  भारत  में  विदेशी  प्रचार  विनियम  श्रौर

 नियंत्रण  विघेयक  श्री  समर  गुह  द्वारा  gulation  and  Control)  Bill  by  Shri

 Samar  Guha

 National  Defence (11)  राष्ट्रीय  रक्षा  श्रकादमी  खढ़कवासला  श्रौर  (11)  Academy150

 भारतीय  सैनिक  देहराट्रन  (gaat
 Khadakvasala  and  the  Indian
 Military  Academy,  Dehra  Dun  (Re-

 naming)  Bill  by  Shri  Samar
 Guha

 (ii)



 विषय  qe
 SUBJECT  PAGES

 x
 (12)  Constitution  Bill  150.0 (12)  संविधान  (arate )  विधेयक  ( WSs  (Amendment)

 370  का  श्री  पी०  के ०  देव  द्वारा  (Omission  of  article  370  by  Shri
 P.  K.  Deo

 (13)  बोनस  संदाय  विधेयक  (13)  Payment  of  Bonus  (Amendment)  151
 Bill  (Amendment  of  Section  10  and 10  का  संशोधन  are  धारा  20,  af  का

 श्री  चित्त  बसु  द्वारा
 substitution  of  section  20,  etc.)  by
 Shri  Chitta  Basu

 संविधान  (14)  Constitution  Amendment  Bill151 (14)
 19  भ्रौर  डा०  (Amendment  of  article  19  and

 326)  by  Dr.  Laxminarayan
 नारायण  पाण्डेय  द्वारा  Pandeya

 (15)  झायुध  विधेयक  2  का  (15)  Arms  (Amendment)  Bill  (Amend-151
 ment  of  Section  2)  of  Dr.  Laxmi-

 संशोधन )  डा०  लक्ष्मीनारायण  ह. पाण्ड्य  द्वारा
 narayan  Pandeya

 (16)  संविधान  विधेयक  ( WTPOs  (16)  Constitution  (Amendment)
 (Amendment  of  article 352  का  श्री  एच०  वी०  कामत  352)  by
 Shri  H.  V.  Kamath

 विधेयक (17)  संविधान  (aaq7Be  (17)  Constitution  (Amendment)  Bill  152
 74

 का  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  (Amendment  of  Article  74)  by

 द्वारा  Shri  Kanwar  Lal  Gupta

 रोजगार  का  उपबंध  बेरोजगारी  भत्ते  का  (18)  Providing  of  Employment.  Payment152 (18)
 संदाय  शौर  बेरोजगारी  बीमा  स्कीम  विधेयक

 of  Unemployment  Allowance  and

 Unemployment  Insurance  Scheme
 श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  द्वारा  Bill  by  Shri  Prasannbhai  Mehta

 सामान्य  1977-78  General  Budget,  1977-78

 faa  2)  स्थापित  Finance  (No.  2)  Bill,  173

 (iii)



 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित  संस्करण
 )

 ED  VERSION) LOK
 SABHA

 DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLAT

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 17  जन, ्  1977/27  Fass,  1899(
 June  17,  1 977/0.द्रां9  27,  1899  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  समवेत  ae

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हए

 MR.  SPEAKER  in  the  Chair

 सदस्य  द्वारा  शपथ

 Member  Sworn

 श्री  मोहिन्दर सिह  साइंवाला  )

 प्रश्नों  के  सौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 माइति  लिमिटेड  तथा  अन्य  फर्मों  द्वारा  दी  गई  श्रायकर  विवरणियां

 183.  श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 मारुति  मारुति  टैकनीकल  तथा  मारुति  हैवी  न्हीकल्स  ने  गत  तीन  वर्षो  में  प्रपनी  प्रायकर  विवरणियों

 ०५४ म्॑राय  के  क्या-क्या  स्रोत  घोषित  किये  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  उक्त  कम्पनियों  के  बहुत  से  ऐसे  प्राय  स्रोत  हैं  जो  विभाग  के  समक्ष  घोषित  नहीं

 किये गये  हैं  ;

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  और  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 (4)  क्या  उक्त  कम्पनियों के  नेखे  की  उचित  रूप  में  जांच  नहीं  की  गई  है  भ्रौर  पूंजी  निवेश  तथा  जमा
 राशियों

 के
 स्रोतों

 का  उचित  सत्यापन  नहीं  किया  गया  है  ;  तौर

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  मामने  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 चित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एस०  :  घोषित भ्राय  के  स्रोत  :

 मारुति  लिमिटेड

 मोट र  कार  ठेके  का  काम  करना  श्रौर  ra/ ah +  का  ढाँचा  बनाना  |  पूंजीगत
 भवन-निर्माण

 की  फालतू  सामग्री  झ्रादि  की  बिक्री  भी  ।

 मारुति  टैविनकल  सर्विसेस  (  प्राइवेट  )  लिमिटेड  :

 मारुति  लिमिटेड  से  तकनीकी  सेवा  site  जानकारी  के  लिए  पारिश्रमिक  ;  फोटो  की  नकल  करने  वाली  मशीनों  और

 पैट्रोल  रक्षक  सेवसं )
 ग्रादि  की  बिक्री  ।

 1



 Oral  Answers  June  17,  1977

 सायति हैवी  न्होकल  (sea)  )  रि लमिटेड
 ~

 :

 रोड  रोलरों  का  निर्माण  श्र  बिक्री  ।

 शौर  इन  कम्पनियों  के  कार्यकलापों  के  सम्बन्ध  में  स  नवा सर्य  i~wtis थे  Ferfersor  Crops?

 कर-निर्धारण कार्यवाही  पूरी  करते  समय  उन  बातों  को  ध्यान  में  रखा  जायगा |

 श्र  मारुति  लिमिटेड  के  मामने  में  सामान्य तौर  पर  #4 a7  4  तक  किये  गये  हैं  श्ौर

 मारुति  लिमिटेड  टैक्निकल  सर्विसेज
 लिमिटेड

 के
 मामले

 में  1974-75 तक  ।  मारुति  हैवी  व्हीकल

 लिमिटेड  के  मामने  में  कोई  कर-निर्धारण  नहीं  किया  गया  है  ;

 निरीक्षण  निदेशालय  पड़ताल  )  में  एक  विशेष  कक्ष  अरब  इन  मामलों  में  की  जा  रही  जांच  पड़ताल  की  देखभाल
 शौर  मार्ग-दर्शन कर  रहा  है  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त
 :

 मंत्री  महोदय  ने  मेरे  प्रश्त  का  ठीक  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  मैं  प्रश्न के  भाग  शौर  की

 झोर  झापका  ध्यान  करता  जो  इस  प्रकार  है  :

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  ् ए शौर  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  उक्त  कम्पनियों के  लेखे  की  उचित  रूप  में  जांच  नहीं  की  गई  है  श्रौर  पूंजीनिवेश  तथा  जमा  राशियों के
 स्रोतों  का  उचित  सत्यापन  नहीं  किया  गया  है  ;

 उन्होंने  उत्तर  दिया  है  कि  कर-निर्धारण  किया  गया  है  ।  उन्होंने  यह  नहीं  बताया  कि  क्या  जमा  राशियों  श्रौर  स्रोतों  की

 जांच  की  गई  या  नहीं  ।  उन्होंने  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  उत्तर  स्वयं  संजय  ने  तैयार किया  है  मंत्री

 महोदय  ने  नहीं  ।  प्रश्न  यह  है  :

 4.0  सरकार को  पता  है  कि  saa  कम्पनियों के  बहुत  से  ऐसे  श्राय  सोत  है  जो  विभाग के  समक्ष  घोषित नहीं  किये  गये
 a र  |

 11.0

 उत्तर  में  यह  बताया  गया  है  :

 कम्पनियों  के  कार्यकलापों  के  सम्बन्ध  में  समाचार-पत्रों  में  विभिन्न  रिपोर्ट  प्रकाशित  हुई  द. ह्  संगत  कर-निर्धारण

 कार्यवाही पुरी  करते  समय  इन  बातों को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  1”

 जैसा  कि  areal मालम  इस  सम्बन्ध  में  न  केवल  समाचार  पत्नों  में  रिपोर्ट  ही  है  भ्रपितु  इस  सभा  में  इस  पर  चर्चा  भी  की  गई

 है  ।  सरकार  के  पास  काफी  शिकायतें  श्राई  हुई  हैं  ।  उन्हें  इन  सब  बातों  का  उल्लेख  करना  चाहिये  था  ।  वह  इन  बातों  को  छिपाना

 क्यों  चाहते  हैं  ?  यदि  वह  उत्तर  दे  सकते  हैं  तो  ठीक  है  नहीं  इसे  किसी  प्रगली  तारीख  के  लिये  स्थगित  किया  जाये  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  में  झ्राश्वासन  देता हूं  कि  यह  उत्तर  श्री  संजय  गांधी  ने  तैयार  नहीं  किया  है  ।  हो  सकता है  कि
 मेने  माननीय  सदस्य  द्वारा  गये  सभी  प्रश्नों  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  परन्तु  उनका  प्रश्न  शय  के  स्रोतों के  बारे

 मैंने  उन्हें
 न

 घोषितਂ  श्राय  के  स्रोत  बताये  हैं  197  3-7  4  के  लिये  कर-निर्धारण  पुरा  हो  चुका  द  1974-75,

 1975-76  1976-77 में  विभिन्न  घटानायें  घटित  हो  चुकी  हैं  जैसे  लेखें  श्रायेंगे  तो  इनका  पता  चलेगा  क्योंकि

 भेजी  जाती  हैं  श्रौर  उनकी  जांच  की  जाती  है  ।

 mera  मंत्री  मोरारजी  देसाई )  :  गलत  शब्दों  के  प्रयोग  से  न  तो  सदस्य  की  श्रौर
 न  ही  सभा  की  शोभा  बढ़ेगी

 ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  1975-76  के  लेखा  वर्ष  में  मारुति  में  कुल  जमा  राशि  4  *2  करोड़  रुपये  बेठती  है  ।  में  जानना

 चाहता  हुं  कि  कया  सरकार  ने  इन  ऋणों  के  स्रोतों  की  जांच  की  है  या  नहीं
 ?

 यदि  सरकार  इन  स्रोतों  की  जांच  करने  की

 स्थिति  में  नहीं  है  तो  क्या  सरकार  निदेशकों  के  मामले  के  साथ-साथ  इन  मामलों  को  यदि  तो  क्यों  नहीं
 ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  में  स्थिति  को  स्पष्ट करनां  चाहता  हुं  ।  कर-निर्धारण at  1972-73 के  लिये  में

 7,  27,  380  रुपये  की  हानि  दिखाई गई  है  जिसमें  से  7,05,000 रुपये  की  हानि  स्वीकार  की  गई  है । वर्ष  1973-74  की
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 रिटर्न में  25,89,000 रुपये  की  हानि  दिखाई गई  है  श्नौर  स्वीकृत  हानि  25,07,000 रुपये  की  हानि  दिखाई  गई  है  जबकि

 कर-निर्धारण होना  भ्रभी  शेष  197  में  1,43,  37,000  रुपये  की  हानि  का  दावा  किया  गया  कर-निर्धारण  होना

 शेष  है  ।  1976-77 के  लिये  2,38,00,  000  रुपये  की  हानि  का  दावा  है  जबकि  कर-निर्धारण  होना  शेष  है  ।

 जैसाकि  मेंने  उत्तर  में  बताया  है  कि  हमने  एक  विशेष  सेल  स्थापित  किया  है  जो  मामले  की  जांच  कर  रहा  है  ।  वास्तव  में
 विशेष  श्रधिका  रियों  को  यह  काम  सौंपा  गया  है  ।  यह  सेल  निरीक्षण  निदेशालय  में  मागंदशन  करने  श्रौर  इन  सभी

 रिटर्नों  की  जांच  करने  के  लिये  स्थापित  किया  गया  है  ।  इन  रिटर्नों  की  जांच  पूरी  होने  के  बाद  ही  श्राप  को  वैसा  उत्त
 z  हठ NUN  या

 जा  सकता  है  जैसा  प्राप  चाहते  हैं  ।

 att  कंवर  लाल  गुप्त  :  मेंने  पूछा  है  कि  क्या  जिन  वर्षों  के  लिये  कर-निर्धारण  पुरा  हो  चुका  उनके  लिये  ऋणों  की  जांच
 विभाग  द्वारा  की  गई  है  ।

 थी  एच०  एम०  ७  रिटनों की  जांच  की  जानी  इनमें  बहुत  सी प्रवृष्टियां होती  यह  कहना  सम्भव नहीं  है

 कि  किस  प्रवृष्टि  की  जांच  की  गई  है  ।  यदि  पहले  से  नोटिस  दिया  होता  तो  में  जांच  कर  के  पता  लगाता  |

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  :  May  I  know  whether  it  is  a  fact  that  Maruti  Technical
 Services  have  sold  petrol  savers  ?  Further,  whether  these  were  sold  in  the  country  as
 well  as  in  Russia  also  worth  7,  8  lakhs  of  rupees  when  Shri  Sanjay  visited  that  country ?
 Whether  this  petrol  saver  was  purchased  @  Rs.  5  but  was  sold  @  Rs.  45?  Whether  all  the
 records  pertaining  to  these  three  companies  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  as  it

 is  a  matter  of  public  interest.

 sit  एच०  एम०  मेरे  पास  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  श्री  संजय  गांधी  ने  रूस  में  पैट्रोल  सेवर्स  बेचे  हैं  ।

 जहां  तक  रिटर्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  का  सम्बन्ध  मैं  मामले  पर  विचार  करूंगा  |

 SHRI  MANOHAR  LAL  :  May  I  know  whether  it  is  a  fact  that  Maruti  Ltd.  did  receive

 money  from  other  sources  but  Shri  Tuli  of  the  Punjab  National  Bank  gave  Rs.  1  crore

 to  it  at  2  per  cent  less  rate  of  interest,  and  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  against
 them  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल :  मुझे  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  यदि  ऐसा  है  तो  में  निश्चय  ही  इसकी  जांच  करूंगा |

 SHRI  BALBIR  SINGH  :  The  hon.  Minister  has  stated  that  verification  of  the  return
 will  be  made  after  it  is  submitted.  I  think  return  for  the  year  1973-74  has  been  received

 Under  the  rules  every  return  should  be  reecived  by  30th  April  of  the  concerned  year.
 May  I  know  whether  he  will  inquire  as  to  why  there  is  delay  in  the  assessment  ?  Whether
 it  is  also  a  fact  that  the  agencies  sold  outside  by  Maruti  Ltd.  are  illegal  and  it  cannot
 take  money  until  the  goods  are  ready.  I  want  to  ask  whether  Government  will  enquire
 into  the  matter  of  illegal  transaction  and  take  any  action ?

 श्री  एच०  एम०  जैसा  कि  मैंने  बताया  कर-निर्धाण  श्रभी  होना  बाकी  जिसका  प्रर्थ  है  कि  रिटर्न  भेजी  जा

 चुकी है  watt  उसकी  जांच  की  जा  रही है  ।  इसमें  कुछ  समय  लगेगा  क्योंकि  यह  जटिल  काम  है  |

 जहां  तक  एजेन्सियों का  सम्बन्ध  31-3-1974  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दौरान  ऋणों  के  लाव  त्र

 न्सियों  के  लिये  जमा  राशि  40,  15,000  रुपये  54,80,000 रुपये  बैठती  है  ।  चूंकि  कम्पनी  ने  विस्तुत  ब्यौरा  नहीं

 दिया  श्रायकर  श्रधिकारी  ने  स्वयं  उस  वर्ष  94,  5,000  रुपये  जोड़  दियें  हैं  ।  इन  मामलों  की  जांच  की  जानी है  ।

 SHRI  BALBIR  SINGH:  How  much  time  you  will  take ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  में  यह  नहीं  बता  सकता  |

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  उनके  पास  कोई  सूचना  नहीं  है  ।  प्रश्न  पूछने  का  कोई  लाभ  नहीं
 ।

 वह  कहेंगे  इसकी
 जांच

 wey  1
 |
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 PROMO  TION  OF  AR
 RECEPTIONIST.

 AS  GENERAL  MANAGER  OF
 CTAD
 SLAKR  HOTELS

 *R4  HRI  A,  BALA  PATANOR  \  Will  the  Minister  of  TOURISM
 SHRI  SHIV  NARAIN  SARSONIA  J

 AND  CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  receptionist  rose  to  the  post  of  an  influential  General  Manager  of  five
 star  hotels  in  the  public  sector  as  reported  in  Hindustan  Times  of  30th  April,  1977

 (b)  if  so,  whether  this  meteoric  rise  is  in  accordance  with  the  rules  and  regulations
 governing  such  senior  appointments;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  or  proposed  to  be  taken  in  respect  of  irregularities,  if  any  ?

 MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM

 KAUSHIK  (a)  The  present  General  Manager  (Hotels),  I.T.D.C.  had  joined  service  as
 a  receptionist  in  Government  of  India  Hostel  Delhi  under  the  Directorate  of  Estates  in

 September  1947  at  the  age  of  about  20  years

 (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 (c)  The  question  of  taking  action  does  not  arise  at  present  The  question  will  be  con-

 sidered  when  the  required  information  is  collected

 SHRI  SHIV  NARAIN  SARSONIA:  This  lady  receptionist  is  the  wife  of  D.LG.

 of  Delhi  and  was  in  good  books  of  Shri  Sanjay  Gandhi  May  I  know  whether  she  was

 promoted  tc  such  a  responsible  post  due  to  this  very  reason?

 What  is  the  number  of  programmes  that  were  held  during  the  emergency  about  stert-

 lisation  and  V.ILPs.  and  the  amount  spent  thereon?

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK:  Complaints  were  received  about  certain  promo-

 tions,  appointments  and  other  matters  in  regard  to  this  hotel,  which  are  being  investigated

 by  C.BI  I  feel  the  facts  will  come  out  during  the  inquiry  and  the  suitable  action  will

 be  taken  after  that  only

 SHRI  SHIV  NARAIN  SARSONIA  I  want  to  know  what  amount  has  been  spent  ?

 अध्यक्ष  महोदय  क्या  प्रा  HS  शअ्रांकड़े  दे  सकत ेहूं
 ?

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK:  At  present  I  have  no  information

 श्री  सी०  के ०  चन्द्रप्पन  :  भारतीय पर्यटन  विकास  निग  म  में  भारी  श्रष्टाचार  हो  रहा  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इन

 निगम के  भूतपूर्व  जनरल  मंनेज  र  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  की  गई  जाँच  का  क्या

 श्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  :  मुझे  इसके  लिये  नोटिस  चाहिये  ।

 SHRI  GAURI  SHANKAR  RAT  As  the  case  is  being  investigated  by  C.B.I.  it  may

 be  possible  that  the  Hon.  Minister  has  come  to  know  something  about  it  prima  facie.  May
 I  know  whether  Government  feel  that  this  promotion  is  illegal,  if  so,  what  is  the  status  of

 that  person  during  the  course  of  enquiry  ?

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK :  C.B.I.  has  been  requested  to  submit  preliminary

 report  in  the  matter,  but  it  has  not  so  far  been  received.  After  it  is  received,  we  can  tell

 who  is  responsible  and  how

 SHRI  RAMDHARI  SHASTRI  Part  (b)  of  the  question  is  whether  this  meteoric  rise

 is  in  accordance  with  the  rules  and  regulations  governing  such  senior  appointments
 ?  The

 15.0 reply  given  is  that  information  is  being  collected  I  want  to  know  wi  information

 being  collected  and  whether  there  are  no  rules  etc  in  this  regard  ?
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 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIEK  :  C.B.I.  has  kept  certain  files  wit  #  it  for  investigation.

 Complaints  were  received  that  an  inquiry  be  held.  As  the  relevant  files  are  with  C.B.L

 we  have  not  been  able  to  collect  informatoin  in  this  regard.  As  soon  as  the  report  of

 C.B.I.  is  received,  it  will  be  placed  on  the  Table  of  the  House.

 SHRI  RAMDHARI  SHASTRI  The  Hon’ble  Member  says  that  it  is  a  question  of

 rules.  Why  such  thing  happened?

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK:  So  far  as  the  rules  are  concerned  I  shall  look

 into  it  and  shall  take  necessary  action.

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  पूछा  है  कि  कया  पदोन्नति  नियमानुसार  की  गई  है  ?

 श्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  :  मैं  लगाऊंगा  मैं  जानकारी  भी  हासिल  करपुरहा हूं

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 मुख्य  प्रश्न यही  है  ।

 श्री  रामधारी  शास्त्री  :  नियम  तो  पहले  से  ही  बने  होंगे  |

 SHRI  UGRASEN:  That  man  has  been  promoted  to  the  post of  General  Manager.  May
 I  know  the  grade  in  which  he  was  appointed:  as  receptionist  and  what  is  his  grade  now  as

 a  General  Manager?

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK:  In  1947  he  was  working  as  a  receptionist  getting
 Rs.  600/-  P.M.  and  later  on  he  was  promoted  and  today  he  is  getting  Rs.  2500  or
 Rs.  3000/-  as  salary.

 SHRI  RAMNARESH  KUSHWAHA  :  We  feel  that  he  is  talking  of  inquiry  only  to

 side  track  the  issuc.  The  question  is  quite  clear  whether  the  appointment  has  been  made

 according  to  rules.  The  hon’ble  Minister  himself  can  look  into  the  affair.

 SHRI  PURUSHOTTAM  KAUSHIK:  The  rules  are  there  but  it  is  necessary  to  find  out

 the  facts.  So  we  are  conducting  an  inquiry  through  C.B.I.

 NATIONAL  TEXTILE  PLAN

 *  86.  DR.  LAXMINARAYAN  PANDEYA
 SHRI  S.  D.  SOMASUNDARAM  ०

 Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND

 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 textile (a)  whether  Government  propose  to  have  a  long  term  policy  in  respect  of

 industry  so  as  to  establish  coordination  between  the  organised  mills  and  the  powerloom
 and  handloom  sectors:  and

 (9)  whether  a  Jarge  number  of  sick  mills  have  been  taken  over  by  Government  while

 there  are  21111.0  a  number  of  sick  mills  which  need  to  be  taken  over  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION

 SHRI  MOHAN  DHARIA):  (a)  Yes,  Sir.

 two (b)  103  mills  have  been  nationalised  so  far.  In  addition,  the  management  of

 more  mills  has  been  entrusted  to  the  N.T.C.  The  N.T.C.  is  thus  already  over-burdened
 The  Central with  the  onerous  responsibility  of  managing  105  sick  cotton  textile  mills.

 Government  does  not  favour  takeover  of  more  sick  or  closed  textile  mills  for  management

 by  the  National  Textile  Corporation.  However,  if  any  concerned  State  Government  is
 Government prepared  to  take  over  sick  unit  or  units  under  its  management,  the  Central

 would  like  to  render  all  possible  cooperation  whenever  such  proposals  are  found  viable.
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 DR.  LAXMINARAYAN  PANDEYA:  The  hon.  Minister  h  not  replied  ful  ly  to my  question.  However,  it  may  be  pointed  out  that  the  power  loom  and  the  handloom sector  produce  one  fourth  of  the  total  cloth  production  and  30  lakhs  to  50  lakh  persons are  employed  in  them.  But  both  these  are  unorganised  sectors  and  so  these  do  not  have good  market.  These  are  always  faced  with  one  Crisis  or  the  other.  May  -I  know  the time  by  which  Government  will  form  its  policy  in  this  regard?  If  it  is  not  formulated

 down

 within  a  fixed  period  the  crisis  will  become  grave  and  the  produ  ction  is  sure  to  come

 श्री  सोहन  धारिया  :
 माननीय  सदस्य  ने  कुछ  महत्वपूर्ण  मामले  उठायें  हैं

 ।
 हथकरघा  श्रौर  शक्ति  चालित  करघों  से  कुल

 उत्पादन  का  50  प्रतिशत  उत्पादन  होता  है  ।  इस  समय  कुल  उत्पादन  50,000  लाख  मीटर  है  ।  यह  भी  सही  है  कि  इस  समय

 कपड़ा  उद्योग  संकटग्रस्त  है  एक  समन्वित  एवं  समेकित  नीति  की  झ्रावश्यकता  है  ।  हमारे  यहां  शक्ति  चालित

 करघा  तथा  मिलों  में  कपड़े  का  उत्पादन  होता  है  ।
 कुछ  तकलियां  तथा  मानव  निर्मित  धागा  भी  बनता  है  ।  इसी  सनद  में  हम

 नीति  निर्धारित कर  रहे  हैं  ।

 मेरी  जानकारी  के  श्रनुसार  अगस्त  के  sit  तक  कागेज  तैयार  हो  जायेंगे  ।  तब  उन  पर  मेरे  मंत्रालय  श्रम-प्रतिनिषियों

 और  देश  के  विशेषज्ञों  के  बीच  चर्चा  होगी  ।  उसके  बाद  सरकार  कोई  निर्णय  लेगी  मैं  AIT TT  देता  हूं  कि  सभी  प्रयत्न  किये

 जायेंगे  श्रौर  मेरी  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  विकेन्द्रीकृत  क्षेत्र  में  उत्पादन  को  बढ़ावा  दिया  जाये  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :  इस  समय  मैं  बोलने  के  लिए  खड़ा  हूं  ।  झ्राप  सभी  एक-साथ  खड़े  न  हों  ।  कुछ  सदस्यों  को  बिल्कुल  मौका

 नहीं  मिलता  ।  उन्हें  भी  श्रवसर  मिलना  चाहिये  ।

 DR.  LAXMINARAIN  PANDEYA:  I  thank  him  that  a  policy  is  being  formulated
 so  that  these  both  sectors  may  be  protected.  But  my  second  question  has  not  been
 Teplied  to.  I  had  asked  about  the  number  of  sick  mills.  I  had  drawn  the  attention  of
 the  Minister  in  a  letter  to  the  Hope  Textile  Mill,  Indore  and  the  other  in  Ujjain  which
 are  sick  mills.  What  steps  are  proposed  to  be  taken  in  that  regard  7

 श्री  सोहन  धारिया
 :

 मेरी  जानकारी के  श्रनुसार  1977  में  रुगण  मिलों  की  संख्या  29  थी  जिनमें  से  19  कताई

 मिलें  ate
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 संयुक्त  मिलें  हैं  ।  महा  राष्ट्र  गुजरात  सरकार  के  साथ  मिल  कर  तीन  मिलों
 को

 सरकारी  अ्रधिकार  में  लेना

 सम्भव  हो  सकेगा  ।  शेष  मिलों  के  बारे  में  राज्य  स  रका  रों  से  बात  चल  रही  है  जहां  भी  ऐसा  सम्भव  होगा  केन्द्रीय  सरकार  पूरी

 सहायता देने  को  तत्पर  रहेगी  ।

 श्री  बेदन्नत  बरु्ा  मंत्री  जी  द्वारा  की  गई  इस  घोषणा  को  देखते  हुए  कि  देश  के  भीतर  खपत  को  निर्यात  के  मुकाबने

 तरजीह  दी  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  कपड़े  के  निर्यात  सम्बन्धी  नी  ति  में  कुछ  परिवर्तन  हथकरघा से  बनी  वस्तुग्रों

 के  निर्यात  के  लिए  राजसहायता  देने  के  बारे  में  मैं  विशेष  रुप  से  पूछना  चाहता  हूं  क्योंकि  पिछली  सरकार  काफी  सहायता दे

 थी  ।  क्या  सरकार  नियंत्रित  कपड़ें  को  रियायती  मूत्यों  पर
 बेचने

 की  नीति  जारी  रखेगी  पिछली  सरकार  ने  बड़ी-बड़ी  मितों
 को  1  रु०  प्रति  मीटर  हानि  उठा  कर  भी  नियंत्रित  कपड़ा  बनाने  के  लिए  मजबूर  किया  था  ।  क्या  इस  नीति  में  परिवर्तन की
 सम्भावना  है  ?

 श्री  मोहन  धारिया  :  हथक  रघों  या  शक्तिचालित  करघों  द्वारा  निर्मित  qa  के  निर्यात  को  सं  रक्षण  प्रदान  करने के

 सरकार  हर  सम्भव  प्रयत्न  करेगी
 ।

 जहां  तक  राज  सहायता  का  प्रश्न  सभा इस  बात  को  समझती है  कि
 aaa  ही

 सहायता पर  निरभर  करना  ठीक  नहीं  होगा  ।  जब  भी  संरक्षण  प्रावश्यक  समझा  गया  हो  ऐसा  किया  भी  जायेगा  ।

 जहां  तक  नियंत्रित  कपड़े  का  प्रश्न  उसके  कई  पहलू  हैं  देश  की  सामान्य  जनता  को  सस्ते  मूल्य
 का

 कपड़ा  देने
 की

 ब्यवस्था  करना  उचित  ही  है  पर  जहां  तक  वतंमान  नीति  का  प्रश्न  हम  देखेंगे  कि  वहू  कहां  तक  सफल  हुई  है  झ्र  उसमें  क्या

 afzada  किये  जा  सकते  हैं  नई  नीति  के  अपनाने  तक  वर्तमान  नीति  जारी  रहेगी  ।
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 उत्तर

 SHRI  ISHWAR  CHAUDHURY :  Sir,  May  I  know  whether  any  team  was  sent  to  those
 States  in  which  handloom  and  powerloom  sectors  play  vital  role  and  if  50,  what  are  the
 details  of  the  report  submitted  by  it  ?

 Secondly  handloom  factories  are  being  closed  because  yarn  prices  are  going  sky-high.
 May  I  know  whether  Government  propose  to  supply  yarn  at  cheap  rates ?

 श्री  मोहन  धारिया  :  हथकरघा  उद्योग  के  समस्त  पहलुओं  पर  विचार  के  लिए  सरकार  ने  शिवरामन  समिति  नियुक्त

 की  थी  ।  इस  समिति ने  देश  के  विभिन्न  भागों  का  दौरा  कर  समस्या  का  विस्तृत  भ्रध्ययन  किया  था  ।  हथकरघा  उद्योग  द्वारा

 की  गई  सिफारिशों  में  से  कई  कार्यान्वित  की  जा  चुकी  ह  ।  हमारी  नीति  यह  है  कि  विकेन्द्रीकरण  को  श्रधिक  से  बढ़ावा

 दिया  जाये  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  सदस्य  महोदय  का  इस  बारे  में  कोई  गम्भी  र  पेश  प्रा  रही  है  ?

 धागे  के  मूल्यों  के  बारे  में  मैं  भी  चितित  हूं  ।  सभा  को  ज्ञात  होगा  कि  हमारे  देश  में  कपास  का  उत्पादन  71  लाख

 गांठें  होता  है  नेकिन  यह  कम  हो  कर  58  से  59  लाख  गांठें रह  गया  है  इससे  सारे  व्यापार  पर  सिर  पड़ा  है  ।  एक  श्रोर

 तो  हम  कपास  का  ग्रायात  कर  रहे  हैं  श्रौर  इसके  साथ  ही  कपास  पर  ग्रायात  शुल्क  भी  हटा  दिया है  दूसरी  श्रोर  धागे  को  सस्तें

 मूल्य  पर  उपलब्ध  कराने के  लिए  राजसहायता  भी  दी  जा  रही  है  फिर  भी  कई  बार  कुछ  क्षेत्रों  में  धागा  उपलब्ध

 नहीं  हो  पाता  ।  यदि  माननीय  सदस्य  मेरे  ध्यान  में  ए  सा  कोई  मामला  लायेंगे  तो  मैं  निश्चय  ही  उस  पर  विचार  करूंगा

 Sito  पी०  जी०  मावलंकर  :  मंत्री  जी  ने  प्रश्न  भाग  (@)  के श्रौर  श्रनुपू रक  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया है  कि  केन्द्रीय  सरकार
 राज्य  सरका  रों  को  रुग्ण  मिलें  श्रपने  हाथ  में  लेने  में  सहायता  परन्तु  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  103  रुग्ण  मिलों  से  श्रधिक
 मिलों  का  प्रबन्ध  ग्रहण  नहीं  कर  सकती  ।  कया  मंत्नी  जी  को  जानकारी  है  कि  बड़ौदा  की  fraaent  केम्बे  की  शुभलध्मी
 मिल  श्रौर  अहमदाबाद  मानक  चौक  मिल  तथा  गुजरात  की  कई  अरन्य  मिलें  लम्बें  समय  से  रुग्ण  चली  द्र  रही  हैं  आर  गुजरात
 कपड़ा  निगम  उनका  प्रबन्ध  ग्रहण  करने  को  तैयार  है  लेकिन  कई  कठिना  इयां  हैं  जिनमें  से  एक  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार

 श्यक  श्रादि  के  लिए  शी  घ्  व्यवस्था  नहीं  करती  ।  क्या  मंत्नी  जी  इस  बारे  में  देखेंगे  कि  इन  मिलों

 का  कार्य  शीघ्र  ही  सुचारू  रूप  से  चलने  लगे  ?

 श्री  मोहन  धारिया  :  माननीय  सदस्य  को  जानकारी  मिलने  की  तारीख  का  मुझे  पता  नहीं  ।  लेकिन  20  दिन  हुए  गुजरात
 के  मुख्य  मंत्री  यहां  थे  श्रौर  हमने  सम्बन्धित  अधिका  रियों  तथा  मख्य  मंत्री  की  बैठक  श्रायोजित  की  थी  शौर  प्रियलक्ष्मी  तथा

 शुभलक्ष्मी  मिलों  को  गुजरात  कपड़ो  निगम  को  सौंपने  पर  सहमति  हो  गई  थी  ।  वित्त  झादि  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कठिनाइयां  जरूर

 लेकिन  इन  qaraTat  पर  विचार  के  लिए  हम  एक  बैठक  बुलाने  की  सोच  र  हे  हैं  ।

 अन्य  मिलों  के  बारे  में  भी  राज्य  सरकारों  से  प्रस्ताव  मिलते  ही  हम  उन  पर  विचार  करेंगे  ।  हम  10  5  मिलों  से  ofan
 का  प्रबन्ध  ग्रहण  नहीं  कर  सकते  अ्रत्यथा  हमें  उनके  लिए  एक  अझ्रस्पताल  खोलना  पड़गा  |

 SHRI  YAGYA  DATT  SHARMA:  The  Hon'ble  Minister  is  aware  that  this  subject
 has  been  the  point  of  dispute  between  big  mill  owners  and  small  handloom  owners.
 big  mill  owners  have  monopoly  over  yarn.  The  small  producers  have  no  access.  The
 hon'ble  Minister  has  talked  of  decentralisation.  So  I  request  him  to  treat  it  as  a  national

 problem  and  formulate  some  sound  policy  and  apply  it  not  only  in  his  Ministry  but  in  all
 the  Government  offices.

 SHRI  MOHAN  DHARIA  :  in  textile I  have  already  told  you  that  the  problem

 industry  is  a  complicated  one  and  we  require  national  textile  policy  and  national  fibre

 policy  is  deal  with  it.  ?  There  should  be  integration  of  both.  1  want  to  repeat  this

 assurance  that  these  policies  will  definitely  be  framed.

 श्री  एस०  श्रार०  दमाणी :  पिछने  मंत्नी  जी  भी  तीन  वर्ष  से  rate  कपड़ा  नीति  का  उल्नेख  करते  रहे  हैं  ।  लेकिन  श्राज

 तक  बह  नीति  नहीं बन  पायी  ।  क्या  वर्तमान  मंत्री  जी  से  हम  are  करें  कि  वह  शीघ्र  ही  उस  नीति  की  घोषणा  करेंगे  |  क्या  वह

 कोई  समय  सीमा  निर्धारित  करेंगे  |  वर्तमान  नीति  के  अनुसार  कमजोर  मिलों  को  अ्रधिक  a  मजबूत  मिलों  को  कम  कपड़ा
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 तैयार  करना  होता  ।  उन्हें  कुछ  छूट  भी  दी  जाती हैं  ।  इसके  परिणामस्वरूप  बहुत सी  fat  बंद  al  गयी हैं  ।  यदि  यह  नीति
 Fae wrery जी जारी  रही  तो  wea  कई  मिलें  भी  वंद  हो  जायेंगी  ।  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  क  सा  न् इस  नीति  कीज जांच  करें  त्रौर  नियंत्रित

 कपडा  नीति के  बारे में  तई  नीति  अरपना यें  |

 श्री  मोहन  धारिया  :  म  पहने  ही  कह  चुका  हूं  कि  इस  बारे  में  नई  नीति  पर  सरकार  द्वारा  विचार  हो  रहा  है  ।  माननीय

 सदस्य  ने  पहले  प्रश्न  में  अपनी ही  सरकार की  श्रालोचना की  है  ।  उन्हें  चा  हिये  कि  देश  में  gee  परिवतेंन  को  देखें  ।  यह  सरकार

 जो  कहती  है  उस  पर  प्रमल  भी  करती  है  ।  हम  जो  कहते  हूं  उसे  प्रवश्य  करेंगे  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  क्या  मंत्नी  जी  को  जानकारी  है  कि  पिछने  15  वर्षों  में  कपड़े  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  में  कमी

 झाई  है  ।  इसलिए  कपड़े को  विशेष  कर  नियंत्रित  कपड़े  प्रौर  कपास  मूल्य  के  सम्बन्ध में  योजना  को  जिसके  बारे  में  उत्पादकों

 को  शिकायत  क्या  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है
 ?

 श्री  मोहन  धारिया  :  मे  इस  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि  कपड़े  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  15.  5  मीटर  से  कम  होकर

 लगभग  12  मीटर रह  गई  है  ।  यह  बड़ी  गम्भीर  बात  है  ।  प्राथमिकता  के  सम्बन्ध  में  हम  सदस्य  महोदय  का  भी  सहयोग  चाहते

 हैं  ।  योजना  झ्रायोग  से  परामर्श  करके  ही  प्राथमिकतायें  निर्धारित  करेंगे  ।

 श्री  चिन्त  मंत्री  जी  के  उत्तर  सें  एसा  लगता  है  कि  सरकार  ने  पक्का  निश्चय  कर  लिया  है  कि  किसी  भी  रुगण  कपड़ा

 मिल  का  प्रबन्ध  ग्रहण  न  किया  जाये  ।  इस  पृष्ठ  भूमि  में  में  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  श्रोर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  इस  समय  लगभग

 41  कपडा  मिलें  बंद  हो  चकी  हू  जिससे  लगभग  50,000  श्रमिक  बेकार  हो  गये  है  यह  भी  समाचार  है  कि  बम्बई  में  लगभग

 कपड़ा  मिलें  बन्द  होने  को  तैया र  हैं  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  में  किसी  रुग्ण  मिल  का  प्रबन्ध  ग्रहण  को  तैयार  नहीं  ।  इस  हालत

 कया  सरकार  राज्य  सरकारों  को  पर्याप्त  वित्त  श्रादि  की  व्यवस्था  सम्बन्धी  मदद  करेगा  ताकि  कमंचारियों  का  रोजगार

 श्र  मोहन  धारिया  :  में  इस  प्रश्न  का  उत्तर  पहने  दे  चुफा  हूं  हम  राज्य  सरकारों  को  सभी  सम्भव  सहायता  देने  को

 तैयार  मैंने  यही  कहा  है  कि  इस  समय  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  किसी  और  मिल  का  प्रबन्ध  ग्रहण  करने  को  नहीं  कह  सकता  |

 में  कुछ  उपाय  करके  इस  वर्षहानि  को  कम  करने  का  प्रयन  कर  रहा  हुं  शर  इसीलिये  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को

 न  लाभ न  हानिਂ  के  आधार पर  काम  करने  में  कुछ  समय  लगेगा  ।  म॑  सदस्य  महोदय  को  श्राश्वासन देता  हूं  कि  हम  भी  बेरो

 जगारी  की  समस्या  के  बारे  में  बहुत  चिंतित  हैं  ।  रुगग  मिलों  के  बारे  में  हम  राज्य  सरकारों  को  हर  सम्भव  सहयोग  देंगे  |

 SHRI  LALJI  BHAI  Sir,  May  I  know  the  number  of  sick  mills  closed  year-wise

 during  the  last  three  years  ?

 SHRI  MOHAN  DHARIA  In  April  77  the  total  number  of  closed  spinning  mills
 Thus  this &  composite  mills  was  29  and  there  were  already  105  sick  mills  in  existence

 number  comes  to  134

 श्री  Ro  ए०  राजन  :  FAT  केरल  सरकार  केरल  कपड़ा निगम  को  बंद  मिलों  का  प्रबन्ध  ग्रहण  करने  को  कहा

 है  ।  इन  मित्रों  में  हजारों  कर्मचा  री  काम  करते  हूँ
 ।

 इन  मिलों को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  कया  मंत्री  जी  श्रावश्यक  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  करेंगे  ?

 श्री  मोहन  धारिया  :  ऐसा  झवश्य  किया  जायेगा  केरल  सरकार  के  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  दलगत  भावनाग्रों  का

 ख्याल  नहीं  किया  जायंगा  ।

 RATT  egal  के  weal  में  वृद्ध
 *  |: ह  श्री  सुखदेव  प्रसाद वर्मा  :

 कया  बाशिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  ake  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा श्री  एफ०पी०  गायकवाड
 करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  श्रावश्यक  के  मूल्यों  में  हाल  ही  में  तेजी  से  हुई  वृद्धि  का  पता है  ;
 झौर

 यदि  इस  मूल्य  वृद्धि  की  रोक-थाम  के  लिय  सरकार  क्या  श्रावश्यक  कदम  उठाना  चाहती  है
 ?
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 —_—  गा
 मौखिक  उत्तर

 वाणिज्य तथा  नागरिक  पूति  site  सहकारिता मंत्री  मोहन  धारिया  श्रौर  एक  विवरण  सभा-पटल
 पर  रखा  जाता है  ।

 विवरण

 1977 तथा
 1977

 के  बीच  समस्त-वस्तु  थोक  मूल्य  सूचकांक  वषे  1976  की  उसी  nafa  म  4०1
 प्रतिशत  की  बुद्धि की  तुलना  में

 25
 प्रतिशत  बढ़ा

 ।  यह  करिया  1976 के  म्रन्तिम  सप्ताह से  बने
 स्फीति  सम्बन्धी  दबावों  का  ही  एक  सिलसिला है  ।

 19  1977  को  समाप्त  हुए  सप्ताह  में  1976
 के  इसी  सप्ताह की  तुलना  में

 थोक  मूल्य  सूचकांक  12,5
 प्रतिशत  श्रधिक  पिछले  एक  साल में  इस

 उत्तरोत्तर  मृत्य  वृद्धि  का  सबसे  महत्वपूर्ण  कारण  1976-77 में  राष्ट्रीय  ग्राय मे ंलगभग  2  प्रतिशत की
 सीमान्त  श्रनुमानित  वृद्धि  की  तुलना  में  मनी-सप्लाई  में  17.  1  प्रतिशत  की  ग्रसाधारण  बुद्धि  होना  रहा  है  ।

 1977 प्रौर  1977  के  बीच  थोक  मूल्य  सूचकांक में  प्रतिशत की  वद्धि  मख्य  रूप से  दालों

 तिलहनों  और  खाद्य  तेलों  के  में  हुई  बृद्धि  के  कारण  हुई है  ।

 उसी  अवधि  के  दौरान  श्राम  खपत  की  वस्तुभ्रा  जस

 रेजर  शुष्क  मिट्टी के  डीजल  टायरों  तथा

 साबुनों तथा  भेषजों  व  दवाईयों के  मूल्य  या  तो  न्यूनाधिक  स्थिर
 रहे  या  उनमें कुछ  कमी हुई  ।

 सरकार  द्वारा  प्रावश्यक  वस्तुभ्नों  के  मूल्यों  की  बढ़ती  प्रवृत्ति  को  रोकने  उनकी  उपलब्धता  में  सुधार  करने

 के  लिए  उठाये  गये  जरूरी  कदमों  में  ये  शामिल  हू  1)  व्यय  में  कसी  करने  at  सभी  किस्म की
 शौकत  को  रोकने  के  बारे  में  सरकार  का  (2)  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  श्रधिक

 भ्रनाज  उपलब्ध  कराने  का  निर्णय  |  (3)  कमी  वाले  राज्यों  की  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  मांग  को  पूरा

 करने के  लिए  चावल  का  alow उदार  श्रावंटन  ।  (4)  जुन  भ्र  1977  के  महीनों के  लिए
 अधिक  मात्रा में  लेवी  wad  चीनी  देना  (3)  गेहूं  को  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  लाने  ले  जाने  पर  लगाए

 गए  प्रतिबंधों को  हटाना  ;  (6)  9  ग्रप्नल  1977 से  चाय  पर  5/-  रु०  का  निर्यात  शल्क  लगाना  श्रौर  साथ

 ही  चाय  के  निर्यात  पर  उत्पादन att  में  दी  जाने  वाली  छूट  को  वापिस  लेना  (7)  अल  झौर  प्याज  का

 नियंत्रित  (8)  सीमट  के  नियति  यथासंभव  सीमा  (9)  कपास का  पर्याप्त

 मात्ना  में  ग्रायात  जारी  रखना  (10)  राज्य  व्यापार  निगम  art  निजी  व्यापार  के  माध्यम  से  खाद्य

 तेलों  का  पर्याप्त  मात्ना  में  श्रायात  जारी  रखना  (11)  शरूभ्रात के तौर पर शग्रधिक खपत के  तौर  र प्रधिव  खपत  वाले कुछ  केन्द्रों

 में  राज्य  नागरिक  पूर्ति  प्राधिकरणों के  माध्यम  से  सीधी  खपत  के  लिए  परिष्त  झ्रायातित  तेल  का

 8.  50  to  प्रति  किलोग्राम  के  खेदरा  मलय  की  दर  से  वितरण  का  प्रबंध  |

 मध्यावधि उपाय  के  रूप  सरकार  के  झागामी  खरीफ  मौसम  में  दालों  तथा  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के

 बार ेमें  उपायों  का  सुझाव  देने  के  लिए  1977  के  मध्य  में  एक  विशेष  समिति का  गठन  इसके लिए  समिति

 ने  एक  योजना  को  श्रंतिम  रूप  दिया  है  ।  इस  योजना  को  श्रावश्यक  वित्तीय  सहायता  से  कार्यान्वित  किया जा  रहा है

 दीर्घकालीन  उपाय  के  रूप  में  सरकार  कई  झावश्यक  प्स्तुभ  के  बारे  में  बड़े  पैमाने  की  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली

 निर्माण  करने  के  बारे  में  fataa  ब्यौरा  तैयार  कर  रही  है  ।  इसके  लिए  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  को  पर्याप्त  रूप  से

 किया  जाएगा

 SHRI  SUKHDEO  PRASAD  VERMA:  The  Hon’ble  Minister  has  stated  in  part  (0)

 of  the  statement  that  Government  have  taken  certain  effective  measures  to  check  rise  in

 It  shows  that  the  Government  are  anxious  to  arrest  prices  May  I  know  the
 prices

 etails  of  the  steps  taken  and  their  results  If  they  are  ineffective  please  let  me  know  the

 more  effective  steps  proposed  to  be  taken  in  this  regard  ?

 sit  wan  धारिया  :  वित्त  मंत्री  जी  झाज  शाम
 को

 बजट  प्रस्तुत  कर  रहे  उनसे  जानकारी  मिल

 सकेगी  |
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 SHRI  SUKHDEO  PRASAD  VERMA  Sir,  my  supplementary  has  not  been  replied
 to.  I  have  asked  if  the  steps  taken  to  check  prices  have  produced  desired  results.  If  not,
 what  are  the  steps  proposed  to  be  taken  now  by  the  Government ?

 शी
 मोहन  धारिया

 :
 इन  उपायों  का  सम्बन्ध  वित्त  मंत्री  जी  से  है  ak  mit  कुछ  कहना  मेरे  लिए  उचित

 नहीं  है

 जहां
 तक

 ग्रन्य  पहलुओं  का  सम्बन्ध  हमने  ती  न  प्रकार  के  उपाए  किये  पहने  तो  तत्काल  प्रभाव  डालने
 वाले  |  दूसरे  जो

 थोड़ा  बाद  में  प्रभाव  डालेंगे  और  तीसरे  वे  जो  दीर्घगामी उपाय  जहां  तक  दीघंगामी  उपायों  का

 सम्बन्ध  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  व्यापक  बनाया  जाना  है  जिसमें  उत्पादन  से  वितरण  तक  को  लिया  जाना

 उसके  लिए  व्यापक  तंत्र  बनाने  के  बारे  में  हमने  पहले  ही  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  है  ।  तत्काल  उपायों  के
 =

 बारे  में  में  झपने  उत्तर  में  बता  ही  चुका  |

 SHRI  SUKHDEO  PRASAD  VERMA  :  Some  controlled  things  like  sugar  are  levy
 and  non-levy.  There  is  a  wide  difference  between  their  prices.  Levy  sugar  is  also  being
 sold  at  higher  price  in  the  market.  This  is  leading  to  corruption.  In  order  to  remove
 this  disparity  and  to  ensure  fair  price  of  controlled  goods,  will  they  formulate  any  definite

 policy  ?

 श्री  मोहन  धारिया  :  यह  ठीक  है  कि  नेवी  चीनी  श्रौर  गैर-लेवी  चीनी  मिलती  है  ।  लेवी  चीनी  की  कीमत

 उपभोक्ता  के  हितों  को  ध्यान  में  रख  कर  निर्धारित  की  गई  जहां  तके  गैर-नेवी  का  सम्बन्ध  हम  कोटा
 अधिक  जारी  कर  रहे  है ंताकि  उसका  मूत्य  उपभोक्ता  की  क्रय  क्षमता  से  भी  श्रधिक  न  हो  जाये  ।  पिछने  वर्ष  मूल्य
 464, 00  रुपये  अब  यह  कम  होकर  380.00  रुपये  हो  गया

 शी  ~ +  देसाई
 :  खाद्य  वस्तुओं  श्रौर  खाद्य  तेलों  में  मूल्य  वृद्धि  का  भ्रधिक  प्रभाव  समाज  के  दुबल  वर्ग

 पर  पड़ा  है  ।  क्या  सरकार शीघ्र  भ्रच्छे  परिणाम  प्राप्त  करने के  लिए  किन्हीं  उपायों  पर  विचार  कर  रही है  ?

 श्री  सोहन  धारिया :  मूल्य  रोकना  बहुत  जरूरी  है  ।  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  के  लिए  सुरक्षित  भंडार

 बनाना  चाहिये  ।  लेकिन  पद-भार  संभालते  समय  हमें  केवल  गोदाम  की  चाबियां  ही  प्राप्त  हुई  अर्दर  माल

 कुछ  न  था  ।  ऐसी  स्थिति  में  सुरक्षित  भंडार  बनाना  aga  कठिन  फिर  भी  सदस्य  महोदय  का  सुझाव  हमारे

 ध्यान में  रहेगा  ।

 have SHRI  CHANDRA  SHEKHAR  :  Although  you  taken  certain  steps  to  check

 price-rise  yet  cement  has  disappeared  from  the  market.  It  is  now  available  in  black-
 market  at  the  rate  of  Rs.  30/-  per  bag  instead  of  Rs.  22/-  per  bag.  Tyres  of  tractors,  an

 essential  item,  have  also  disappeared.  May  I  know  the  steps  proposed  to  be  taken  to

 make  available  these  things  in  the  market ?

 श्री  मोहन  धारिया  :  ag  ठीक  है  कि  मृत्य  बढ़े  परन्तु  सदस्य  महोदय  का  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  सीमेंट

 इसलिए  गायब  हुमा  है  क्योंकि  सीमेंट  की  बोरी  की  कीमत  26  से  बढ़  कर  30  रु०  हो  गई  यह  तो  पिछली

 सरकार  के  कामों  के  कारण  gat  है  ।  हम  उसके  लिए  जिम्मेवार  नहीं  ।

 गत  चार  मास  में  विभिन्न  राज्यों  में  सीमेंट  की  प्रत्य न्त  कमी  हमने  निर्माताझों  से  बात  की  है  ।  उन्होंने

 झाशवासन  दिया  है  कि  कदाचार  करने  वाले  व्यापारियों  के  लाइसेंस  रद्द  कर  दिये  जायेंगे  जहा  तक  मेरी  जानकारी

 आठ  या  नौ  व्यापारियों  के  लाइसेंस  रद  किये  भी  जा  चुके  मैंने  उद्योग  मंत्री  से  भी  इस  मामले  पर  चर्चा

 की  यदि  यह  सिद्ध  हो  जाता  है  कि  उद्योग  स्वयं  कुछ  गड़बड़  कर  रहा  हैतो  हम  वितरण  के  लिए  सारा  भंडार

 अपने  अधिका  में  ले  लेंगे

 SHRIMATI  MRINAL  GORE  :  When  the  goods  are  in  short  supply  then  sys  tem

 of  public  distribution  is  the  only  way.  What  steps  are  you  going  to  take  in  this  direction ?

 This  year  the  production  of  sugar  will  be  from  47  to  49  lakh  tons.  Rationed  sugar

 costs  Rs.  2.15  per  K.G.  but  it  is  very  costly  in  the  open  market.  If  rationed  sugar  is

 increased  by  one  kilogram,  the  price  in  the  open  market  will  also  come  down.  May  I

 know  if  the  hon’ble  Minister  proposes  to  take  any  step  in  this  direction  ?

 10



 27  1899  माखक  उत्तर
 =

 SHRI  MOHAN  DHARIA  :  [I  have  already  replied  in  regard  the  question  of  massive
 distribution.  This  system  needs  to  be  improved.  We  will  seek  cooperation  of  States,
 Cooperative  Sector  and  social  institutions  in  this  task.  So  far  as  sugar  is

 onsidered,
 it  is  a  suggestion  for  consideration.

 शो  साधव  राव  सिंधिया  देश  में  खाद्य  तेलों  के  श्रायात  शौर  वितरण  को  श्रखाद्य  वितरण  कहा  जा  सकता है
 इस  खाद्य  तेल  के  प्रायात  का  शुद्ध  खाद्य  तेल  के  मूत्यों  पर  विशेष  प्रभाव  नहीं  पड़ता  a  यह  सच

 नहीं

 श्री  सोहन  75  प्रतिशत  खाद्य  तेल  वनस्पति  निर्माताओं  को  दिया  जाता  21  वनस्पति  ad-

 मान  उत्पादन  स्तर  को  बनाये  रखा  जा  सकता  है  ।  सोयाबीन  सनफ्लावर  तेलों का  भी  श्रायात  करके  यहां

 उन्हें  परिशोधित  किया  जाता  जहां  तक  मुझे  जानकारी देश  के  विभिन्न  भागों में  यह  तेल  50  रु०  प्रति

 किलो  की  दर  से  बेचा  जा  रहा

 SHRI  KARPOORI  THAKUR  :  Food  and  cloth  are  the  most  essential  goods.  There

 prices  must  come  down.  May  I  know  the  various  steps  taken  to  check  prices  and  if  they
 have  not  produced  desired.  results  what  other  efforts  are  being  contemplated  by  the  Gov-
 ernment

 SHRI  MOHAN  DHARIA  :  Sir,  If  the  production  of  essential  items  like  food  or
 other  edible  goods  is  not  increased,  jt  will  not  be  possible  to  supply  them  at  reasonable

 Price  in  sufficient  quantity.  On  the  one  hand  we  are  taking  necessary  steps  and  on  the
 other  we  are  implementing  the  report  of  fhe  committee  appointed  by  Government  to  go
 into  the  question  of  increasing  the  production  of  cotton,  ground  nut,  mustard  etc.  We

 can  meet  the  demand  only  by  producing  more.  We  can
 derive

 benefit  from  the  suggestion
 made  by  the  hon’ble  Member.

 SHRI  YAMUNA  PRASAD  SHASTRI  May  I  know  if  you  are  going  to  end  the

 double  distribution  system  of  sugar.  Either  there  should  be  complete  control  or  the

 ration  system  should  go  because  the  controlled  sugar  is  being.  sold  in  the  black  market  and

 the  common  man  is  not  benefitted  ?

 SHRI  MOHAN  DHARIA  :  We  shall  certainly  keep  in  view  the  suggestion  made  by

 Smt.  Mrinal  Gore.  But  in  order  to  check  the  rising  price  of  sugar,  we  have  fixed  one  lakh

 thirty  thousand  tons  of  sugar  as  quota  for  May  and  June.

 श्री  दौनेन  भट्टाचार्य  :  विवरण  से  पता  चलता  हैं  कि  दो  प्रकार  के  उपाय  किये  जा  रहे  थोड़ा  बाद
 की

 भ्रवधि के  लिए  श्रौर  दीघंगामी  उपायों  के  रूप  में  श्रापने  ate  श्रनिवायं  वस्तुझों  के  लिए  व्यापक  सावेजनिक

 वितरण  प्रणाली  अपनाने  की  बात  कही  है  ।  यह  व्यापक  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  क्या  कांग्रेस  के  30  बर्ष

 +  ।  बार-बार  वही के  शासन  में  हमें  इसका  पर्याप्त  wave  हुमा  है  ।  उसी  प्रकार  का  यह  वितरण  दिया  गधा

 बात  दोहरायी  जा  रही  है  नेकिन  सभी  चीजों के  मूल्य  बढ़ते जा  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  पूछिये ।

 श्री  दीनेन  :  टमाटर  तक  के  भाव  बढ़  रहे  खाद्य  सरसों  का  तेल  भी  मंहगा  2.0  है
 ।

 कौन-कौन  से  तत्काल  प्रभाव  डालने  वाले  उपाय  कर  रहे  हैं  ताकि  मूल्य  कम  हों  |

 श्री  मोहन  धारिया  :  उन्होंने  30  वर्षों  का  इतिहास  बतला  दिया  है
 ।

 लेकिन  श्रब  परिवर्तन  श्राया  है
 ॥

 इस  परिवर्तन  का  लाभ  उठायां  जायेगा  ।
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 Written  Answers  Jyaistha  27,  199  (Saka)

 SHRI  MANOHAR  LAL  :  Sir,  I  rise  on  a  point  of  order.  May  I  know  if  you  have
 framed  a  rule  that  one  Member  can  ask  only  one  question  during  the  question  hour.

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 श्रापको  जानकारी  दूंगा  ।  झ्रभी  श्राप  कृपया  बैठ  जाइये  ।  श्राप  बहुत  जरूरी  mae
 प्रश्त सकते  ।  यदि  सदस्य  खड़े  होकर  get  लग  जाते  हैं  तो  सभी  को  तो  मौका  नहीं  मिल  सकता  ।  यदि

 संदस्य  महोदय  पहने  ही  प्रश्न
 को

 पढ़  लें  तो  वही  श्रनुपूरक  प्रश्न  पूछें  जो  श्रत्यन्त  श्रावश्यक  मुझे  सभी  के
 साथ-साथ न्याय  करना  होता  यदि  एक  ही  सदस्य  को  बार-बार  मौका  दिया  गया  तो  zat  सदस्य  मेरे  बारे
 में  क्या  सोचेंग े।

 झत  मैं  इस  नीति  को  श्रपना  रहा  ह  wa  इस  पर  चर्चा  नहीं  होगी  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  को  परामशंदात्री सेवायें

 *  81.  श्री  गुलाम  मोहम्मद  खां  :  क्या  पर्यटन  wt  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  राज्यों  की  पर्यटन  योजनाश्रों  के  लिये  विशेषज्ञ  सेवा  उपलब्ध

 कराई है  ;

 क्या  किसी  राज्य  ने  ऐसी  में  रुचि  दिखाई  है  ;  ak

 यदि  तो  तत्संबंधी  संक्षिप्त  तथ्य  क्या  हैं  ?

 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  (ait  पुरुषोत्तम  कौशिक  )  :  atc

 जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  ने  श्रपने  समस्त  प्रचार  कार्यक्रम  के  लिए  भारत  विकास  निगम
 को  परामशंदाताझों  के  रूप  में  नियुक्त  किया  उसी  प्रकार  निगम  ने  हिमचाल

 महाराष्ट्र  तथा  उत्तर  प्रदेश  की  सरकारों  की  पर्यटन  प्रोत्साहन  योजनाओं  की  सहायता  करने  में  एक  प्रकार
 की  विशेषज्ञता सेवा  प्रदान  की  है  पर्यटन  प्रोत्साहन  तथा  प्रचार  के  श्रतिरिकत  अन्य  क्षेत्रों  में  भी

 श्रासाम  तथा  नागालैण्ड  की  सरकारों  ने  निगम  की  परामर्शदात्नी  सेवाओं का  उपयोग  करने

 में  रुचि  दिखाई  इन  सरकारों  द्वारा  भ्रपेक्षित  सेवाओं  के  स्वरूप  तथा  क्षेत्र  को  at  निश्चित  रूप

 प्रदान किया  जाना  है  ।

 इंडियन  पायलट्स  गिल्ड  से  प्राप्त  ज्ञापन

 *
 श्रीमती  श्रहित्या  पी०  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  हाल  में  इंडियन  पायलट्स  fires  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  ;  श्र

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 पर्यटन  श्रौर  तागर  विमानन  मंत्री  (st  परषोत्तम  :  शर  एयर  इंडिया  के  उन  तीन

 विमानचालकों  को  बाहल  करने  के  बारे  जिन्हें  इंडिया  में  हुई  1974  की  हड़ताल  में  भाग  लेने  के  कारण

 नौकरी  से  निकाल  दिया  गया  भारतीय  विमानचालक  गिल्ड  से  कई  पत्र  प्राप्त  हुए  उन  तीन  में  से  दो  को

 पहले ही  aren  किया  जा  चुका  tt  तीसरे  के  विरुद्ध  मामला  न्यायालय  के  विचारा  धीन
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 er  eo  न

 जोवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  को  बोनस  at  श्रदायगी

 *  ४5.  aft  गणनाथ  प्रधान  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  को  बोनस  की  झदायगी  के  लिए  24  1974  को

 जीवन  बीमा  निगम  के  के  साथ  एक  व्यापक  करार  4.0  था  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  दिनांक  21  1976  के  निर्णय  की  दृष्टि
 से  भविष्य  में  बोनस  देने  के  लिए  कर्मचारियों  की  मांग  पर  पुनः  विचार  करने  का  है  ;  श्रौर

 बकाया  राशि  केरूप  में  तथा  कमंचारियों  को  भविष्य  में  बोनस  देने पर  सरकार  को  कितनी  धन  राशि

 देनी  पड़ेगी  ?

 वित्त  राजस्व  sit  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  श्र  जीवन  बीमा

 निगम  के  प्रबन्धकों  ate  निगम  की  तीसरी  ate  चौथी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  यूनियनों  के  बीच  24-1-1974

 6-2-1974  को  व्यापक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए गए  थे  ।  ये  समझौते  1-4-1973  से  31-3-1977  तक

 चालू थे  श्रौर  इनमें  ate  बातों  के  साथ-साथ  तीसरी  श्रौर  चौथी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  उनके  वार्षिक  वेतन  के
 15  प्रतिशत  की  दर  से  वार्षिक  नकद  बोनस  दिए  जाने  की  व्यवस्था  थी  ।

 बोनस  संदाय  1976  के  लागू हो  जाने  से  केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  फैसला  किया  कि

 वर्ष  1974/1974-75  से  शुरू  करके  सरकारी  क्षेत्र  के  गैर  प्रतियोगी  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  को  बोनस  के

 बजाय  अ्रनुग्रही  राशि  war  की  जाए  जो  वेतन  वित्तीय  परिस्थितियों  प्रौर  भ्रन्य  संगत  बातों  को  ध्यान  में

 रखते  केन्द्रीय  सरकार  दवारा  निर्धारित  की  जाएगी  ।  अझनुग्रही  अ्रदायगी  की  रकम  वेतन/मजदूरी  के  10  प्रतिशत

 से  ग्रघिक  नहीं  होगी  शर  केवल  वही  कर्मचारी  इसके  पात्र  होंगे  जिनका  मासिक  वेतन  1600  रुपए  तक  होगा  ।

 अ्रतुग्रही  श्रदायगी  का  हिसाब  लगाने  के  लिए  श्रधिकतम  वेतन/मजदूरी  750  रुपए  मासिक है

 झाल  इंडिया  इंश्योरेंस  एम्पलाईज  एसोशिएशन  ने  22  1796  को  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में

 पत्न  दे  दिया  जिसमें  उन्होंने  और  बातों  के  साथ-साथ  उच्च  न्यायालय  को  यह  घोषणा  करने  के  लिए  कहा
 कि  निगम  ate  उक्त  एसोशिऐशन के  बीच  21  1974  को  जो  समझौता  हुमा  था  ।  वहू  कानूनी है  शौर

 जीवन  बीमा  निगम  के  लिए  बन्धनकारी  है  तथा  तीसरी  शभ्रौर  चौथी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  बोनस  देने  से  इंकार
 करने पर  रोक  लगाने  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  के  नाम  fASe-A1T  जारी  करदी  कलकत्ता  उच्च

 लय  के  न्यायाधीश ने  21  1976  के  झपने  फैसले  में  यह  निदेश  दिया  कि  जीवन  बीमा  निगम  को  करार  की

 शर्तों  के  अनुसार  बोनस  श्रदा  करना  चाहिए  जीवन  बीमा  निगम  ने  उक्त  फैसले  के  लिखाफ  कलकत्ता  उच्च
 लय  के  खण्ड  पीठ  के  जिसकी  श्रध्यक्षता  मुख्य  न्यायाधीश  ने  की  aa  दायर  की  ।  इसी  बीच

 29  1976  से  जीवन  बीमा  निगम  का  1976  लागू हो  गया  जिसके  श्रनुसार

 पहली  भ्रप्रलैल  1975  सें  समझौते  की  वे  धाराएं  रद्द ्  हो  गई  जिनका  संबंध  तीसरी  ate  चौथी  श्रेणी  के

 कर्मचारियों  को  प्रतिवष॑  नकद  बोनस  श्रदा  करने  से  था  ।  उक्त  कानून  को  देखते  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय

 के  खष्ड  पीठ  ने  atta  पर  कोई  श्रादेश  जारी  नहीं  किया  क्योंकि  जीवन  बीमा  निगम  की  कारवाई  को  शब  कानूनी

 संरक्षण  प्राप्त  हो  गया  था  श्रौर  इस  प्रकार  कलकत्ता उच्च  न्याययालय  के  एकल  न्यायाधीश का  फैसला  प्रभाव

 हीन  हो  गया  था

 जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  की  कुछ  यूनियनों  ने  जीवन  बीमा  निगम  का  संशोधन )
 1976  की  वैधता  को  उच्चतम  न्यायालय  में  चुनौती  दी  है  और  यह  मामला श्रभी  उच्चतम  न्यायालय  में

 विचाराधीन है  ।
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 Written  Answers  June  17,  1977

 EXPORT  OF  MICA

 *88.  SHRI  R.  L.  P.  VERMA  :  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND  CIVIL
 SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state  whether  Government  propose  to
 abolish  the  restrictions  on  mica  to  the  extent  that  MITCO  and  exporters  share  40  per  cent
 and  60  per  cent  export  of  mica  restrictively  and  allow  free  trade  to  save  the  mica  trade
 declining  day  by  day  which  has  put  mica  dealers  and  workers  in  difficulty  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  MOHAN  DHARIA)  No,  Sir.  Sharing  formula  was  introduced  to  help  the
 weaker  section  of  the  mica  trade.  Purchases  are  normally  made  by  MITCO  against  its
 share  of  40%  from  this  section  only,  unless  some  items  required  by  MITCO  to  meet  its
 sale  commitments  are  not  forthcoming  from  the  weaker  section.  Abolition  of  sharing
 formula  and  restoration  of  free  trade  will  not,  therefore,  be  in  the  interests  of  the  weaker
 section  of  mica  trade.  The  decline  in  mica  trade  is  largely  due  to  emergence  of  synthetic
 substitutes.

 रुई  ale  कपड़े  की  लागत  मूल्य  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 *  80,  श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  रुई  कपड़े  की  लागत  मूल्य  की  जांच  करने  के  लिए  गत  वर्ष  नियुक्त  की  गई
 >

 समिति  का  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया

 यदि  तो  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं  ;  श्रौर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शौर  सहकारिता  मंत्री  ( att  मोहन  :  जी  at

 समिति का  कहना  है
 कि

 विभिन्न  पूर्वानुमानों  पर
 गौर

 करते  हुए  कपास  की  रुई
 की

 मिल  गेट
 डिलीवरी क़ीमतों  a  यानें  तथा  कपड़े  की  कीमतोंਂ में  परस्पर  सम्बन्ध  बनाया जा  सकता  समिति का  यह  भी

 कहना  है  कि  कपास  श्रौर  रुई  की  कीमतों  में  उतार  चढ़ाव  श्राम  बात  है  जिनसे  रुई  उगाने  वालों  और  वरत्र  उद्योंग
 का  aida  बिगड़  जाता  है  रुई  का  उत्पादन  बढ़ा  कर  उसकी  सप्लाई  में  ग्रात्मनिर्भरता  हासिल  करना  काफी

 महत्वपूर्ण  होता  जा  रहा  है  श्रौर  इसे  प्राथमिकता  देनी  होगी  ।

 समिति  की  रिपोर्ट  विचाराधीन  है  ।

 VIOLATION  OF  FOREIGN  EXCHANGE  REGULATIONS

 “90.  SHRI  K.  LAKKAPPA  :  Will  the  Minister  of  FINANCE  AND  REVENUE  AND
 BANKING  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  persons  involved  in  violation  of  Foreign  Exchange  Regulations  from

 1975  till  date;  and

 (b)  number  of  persons,  out  of  them,  arrested  and  punishment  given  to  them  ?

 THE  MINISTER  (2  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL)  :  (a)  and  (b)  In  the  period

 January,  1975  to  April,  1977  13,020  show  cause  notices  were  issued  by  the  Directorate  of

 Enforcement  to  various  persons  (including  legal  persons)  for  alleged  violation  of  the

 Foreign  Exchange  Regulations  Act.  327  complaints  were  also  filed  in  courts  in  the  same

 period.  The  number  of  persons  arrested  during  the  period  is  119.
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 2.  The  punishment  given  to  the  various  persons  involved  in  violations  of  the  Foreign
 Exchange  Regulations  Act  is  imposition  of  penalties  and  confiscation  of  offending  currency
 in  departmental  adjudication,  and  imprisonment  and  fines  on  conviction  by  courts  in  cases
 of  prosecution.

 NOTE :  The  number  of  show  cause  notices  and  complaints  filed  in  court  has  been
 given  as  statistics  are  maintained  on  this  basis.  In  a  few  cases,  more  than  one  show  cause
 notice  is  issued  to  the  same  person  and  in  a  few  cases,  the  same  show  cause  notice  may
 cover  more  than  one  person.  The  same  is  the  position  in  regard  to  complaints  filed  in
 court.  In  a  few  cases,  the  person  to  whom  show  cause  notice  has  been  issued  may  also
 be  the  same  person  against  whom  complaint  is  filed  in  Court.  If  the  exact  number  of

 persons  involved  in  violations  of  Foreign  Exchange  Regulations  Act  is  to  be  given,  every
 one  of  the  13347  related  files  would  have  to  be  looked  into  for  gathering  information  and

 the  results  may  not  be  commensurate  with  the  time  and  labour  involved.

 PILOTING  OF  I.  A.  PLANE  FROM  HYDERABAD  TO  TIRUPATI  BY  AN  UNAUTHORISED  PERSON

 *91.  SHRI  JAMESHWAR  MISHRA
 नि  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL

 SHRI  RAMANAND  TIWARY

 AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  an  aircraft  belonging  to  the  Indian  Airlines  was  piloted  last  year  from

 Hyderabad  to  Tirupati  by  an  unauthorised  person;  and

 (b)  if  so,  the  full  particulars  of  the  incident  and  the  action  being  taken  by  Govern-

 ment  in  the  matter  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM

 KAUSHIK)  (a)  and  (b)  According  to  the  report  of  Shri  V.  Chellappa,  Director  of

 Air  Safety,  Civil  Aviation  Department  who  conducted  an  enquiry  into  the  alleged  incident

 under  orders  from  the  Director  General  of  Civil  Aviation,  no  unauthorised  person  appears

 to  have  piloted  the  Indian  Airlines  aircraft  from  Hyderabad  to  Tirupati  on  25-12-1976.

 The  report  has  revealed  that  Shri  Sanjay  Gand  hi  occupied  the  Pilot’s  seat  during  the  flight

 from  Hyderabad  to  Tirupati  and  Vijayawada  but  did  not  manipulate  the  controls  of  the

 aircraft.

 Necessary  action  has  been  initiated  by  the  Director  General  of  Civil  Aviation  against

 the  pilot  and  Shri  Sanjay  Gandhi  for  violation  of  the  Aircraft  Rules,  1937.

 परिवार  पेंशन

 my
 ¥92,  ott  कृष्ण  चन्द्र  हात्दर  :  faa

 लथा  ह  AUS  बैकिंग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  1  1964  से  पूर्व  सेवा  निवृत्त हुए
 पेंशन  भोगियों

 को  परिवार  पेंशन
 का  लाभ  देने

 के  बारे  में  विचार  कर  रही  है
 ?

 ac.
 वित्त  alt  एच०  एम०  पटेल )

 :  जनब  ,  199  4  से  पहले  सेवा  निवत्त  हुए  सरकारी  कर्मचारियों

 के  परिवार  उदारीकृत  पेंशन  1  50  के  wea  ma  इन  नियमों  के  जिन  स्थायी  सरकारी

 के  लिए  पात्र  उनके  परिवारों  को
 कर्मचारियों  ने  कम  से  कम  210.0  वर्ष  की  wee  सेवा  की  थी  श्रौर  जो  पेंशन

 परिवार  पेंशन  के  लाभ  दिए  गए  ।  ऐसे  मामले  में  परिवार  पेंशन  श्रधिव  पिता  पेंशन  के  50  प्रतिशत
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 Written  Answers  Jyaistha  27,  1899(Saka)

 की
 दर  पर  होती  है  किन्तु  यह  कम  से  कम  40  रुपए  wYz  श्रधिक  से  भ्रधिक  150  रुपए  प्रति  माह  यह

 वार  पेंशन  गैर-प्रंशदायी  किस्म  की  है  श्र  कर्मचारी  की  मृत्यु  की  तारीख  की  श्रगली  तारीख  से
 10

 वर्ष  की
 अधिकतम  अवधि  के  किन्तु  उस  तारीख  जिसको  सरकारी  कर्मचारी  ataarfany  अवस्था  प्राप्त

 करने  पर  सेवा  निवृत्त  5  वर्ष  की  अधिक  से  अधिक  प्रवधि  के  लिये  देय  होती  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए

 परिवार
 में  18  वर्ष  से  कम  श्रायु के  भाई  श्रौर  श्रविवाहित  तथा  विधवा

 बहनें  पाती  परिवार  पेंशन  1964  के  नाम  से  एक  नई  जो  कि  अझ्रंशदायी  किस्म  की  1-1-

 1964 से  लागू  की  गई  थी  शौर  ऐसे  सरकारी  कर्मचारियों को  जो  उस  समय  सेवा  में  दोनों  योजनाप्रों में  से

 एक को  चुनने  का  विकल्प  दिया  गया  था

 वित्त  मंत्री  की  श्रमरोका  तथा  श्रन्य  देशों की  यात्रा

 935.  थ्री  सुशील  कुमार धारा
 वित्त  तथा  राजस्व श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  : श्री  डी०  डी०  देसाई

 उन्होंन  गत  मास  के  श्रारम्भ  में  जिन  देशों  की  यात्रा  की  थी  उनके  साथ  तथा  विशेषरूप से  श्रमरीका

 के  साथ  भारत  के  वित्तीय  तथा  झार्थिक  सम्बन्धों  में  सुधार  होने  की  क्या  सम्भावनाएं  हैं  ;  और

 क्या  इस  यात्ना  के  परिणामस्वरूप  भारत-भ्रमरीका  सम्बन्धी  सम्बन्धों  में  श्नौर  सुधार  होने  की

 वना है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  मंत्री  एच०  एस०  :  झ्नौर  वित्त  मंत्री  ने

 1977  में  केवल  भ्रमेरिका  की  aTat #Y tt की  वाशिंगटन  जाते  हुए  श्रौर  वहां  से  वापस  श्राते  हुए  रास्ते  में  वे  लंदन

 रुके  किन्तु  वहां  उन्हें  कोई  सरकारी  काम  नहीं  था  ।

 2.  वित्त  मंत्री  खासਂ  तौर  पर  विकास  समिति  शर  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  पुनर्निमार्ण  व

 विकास  बैंक  की  भ्रन्तरिम  समिति  की  Hat-az  की  बैटकों  में  भाग  लेने  के  लिए  शभ्रमेरिका  गए  थे  ।  इन  समितियों  में

 विकसित श्रौर  विकासशील  देशों  के  बीच  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  प्रणाली  में  सुधार  करने  तौर  wails  मुद्रा  कोष

 तथा  विश्व  बैंक  की  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नीतियों  प्रौर  साधनों  में  सुधार  करने  से  संबंधित  प्रश्नों  पर  लगातार
 विचार  विमर्श  होता  है  ।

 3.  वित्त  मंत्री  ने  इन  बैठकों  के  का  लाभ  उठाते  हुए  बड़े-बड़े  देशों  के  फ्रांस

 अझर  पश्चिम  wat  शामिल  वित्त  मंत्रियों  से  सम्पर्क  स्थापित  किया  और  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  में  भारत

 के  शेयर  के  संबंध  में  बातचीत  की  ।

 4.  अमेरिका  के  वित्त  मंत्री  और  विदेश  मंत्री  के  साथ  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  द्वारा  दिए  जाने  वाले  ऋणों  में

 भारत  के  हिस्से  के  प्रशन  पर  बातचीत  हुई  शर  भ्रमेरिका  से  भारत  को  मिलने  वाली  सहायता के  प्रश्त  पर
 बात  नहीं  gal  इस  प्रकार  की  बात-चीत  से  दोनों  देशों  के  बीच  सहयोग  ah  मैत्रीपूर्ण  अधिक  सम्बन्धों  को  श्र

 गहरा  बनाने  में  सहायता  मिलती  है  |

 बिक्री  कर  को  द  रों  में  समानता

 े  94.  श्री  शम्भूनाथ  चतुर्वेदी
 :  कया  वित्त  तथा  राजस्व  श्नौर  बैंकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  देश  भर  में  बिक्री  कर  की  दरों  में  समानता  लाने  भ्रौर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 अतिरिक्त  उत्पाद शुल्क  के  रूप  में  उसकी  वसूली  किये  जाने  के  बारे  में  राज्यों  शर
 व्यापारियों

 तथा  व्यापार

 संगठनों  से  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;  शर

 यदि  तो  इन  प्रस्तावों को  अमल  में  लाने  के  कायें  में  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?
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 वित  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  UHo  सरकार  को  व्यापारियों  तथा

 संगठनों से  अनेक  ऐसे  भ्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हूं  जिनमें  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  बिक्री-कर  के  स्थान  पर

 रिक्त  उत्पादन  शुल्क  लगाया  जाय

 दस  बिक्री-कर  के  स्थान  पर  इस  प्रकार  का  श्रतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  केवल  कपड़ों

 से  |  श्रौर  चीनी  पर  ही  लगाया  जाता  इस  योजना  को  अन्य
 वस्तुझ्मों  पर  भी  लागू

 करने  के  प्रश्न  पर  पहले  विचार  किया  गया  था  लेकिन  राजस्व  सरकारों  द्वारा  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  किया

 गया  था  ।  अप्रत्यक्ष  कराधान  जांच  समिति  द्वारा  wa  सभी  राज्यीय  तथा  स्थानीय  WAT eT  करों  के  ढांचों

 की  समीक्षा  की  जा  रही  बिक्री  कर  के  स्थान  पर  अतिरिक्त  उत्पादन  शुल्क  लगाये  जाने  के  प्रश्न  पर  राज्य

 सरकारों  के  साथ  परामशे  करने  के  यथा  सम्भव  शीघ्र  पुन  :  विचार  किया  जायेगा

 श्री  धीरेन्द्र  ब्रह्मचारी  द्वारा  जापानी  कार  का  श्रायात  किया  जाना

 *  095.  ait  पी०  Ho  कोडियम  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  बेकिंग  मंती  की  कृपा  करेंगे  कि

 Far  श्री  धीरेन्द्र  ब्रह्मचारी  ने  अमरीका  का  बना  हुमा  एक  छोटा  विमान  श्रौर एक

 जापानी  कार  का  श्रायात  किया  था  ;

 यदि  तो  क्या  इस  में  सरकार  की  शुल्क-छूट  संबंधी  शर्तों  का  तथा  aa  विनियमों  का  उत्लंघन

 किया  गया  at;  ak

 यदि  तो  इसके  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कायेंवाही  की  गई  है
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  तथा  जम्मू  तथा  कश्मीर

 राज्य  के  उधमपुर  जिले  में  मन्तालाई  स्थित  अपर्णा  आश्रम  को  उपहार  के  रूप  में  मिले  एक  मौले  agar

 मुख्य  नियंत्रक  झ्रायात-निर्यात  द्वारा  जारी  किये  गये  सीमा-शल्क  निकासी  परमिट  के  1976

 में  प्रमरीका  से  किया  गया  था  ।  वाययान  पर  सीमा-शल्क  की  प्रदाय  से  प्रत्य  बातों  साथ-साथ

 इस  शर्तें  पर  दी  गयी  थी  कि  वाययान  को  इस्तेमाल  तथा  अध्यापकों  को  मैदानी  इलाकों  से  wera  तक

 लाने  तथा  वापिस  ले  जाने  के  लिए  किया  जायेगा  ate  यही  योग  का  प्रशिक्षण  निःशुल्क  दिया  जायगा  ।

 1977  में  पता  चला  कि  वायुयान  का  इस्तेमाल  इस  शर्ते  का  उल्लंघन  करते  हुए  प्र्न्य  प्रयोजनों  के  लिये  किया
 जा  रहा  था  |  छूट  मंजूर  करने  से  संबंधित  wat  का  उल्लंघन  करने  के  कारण  वायुयान  को  सीमा-शुल्क

 1962  के  श्रत्तगंत  सीमा-शल्क  अधिकारियों  दवारा  दिल्‍ली  में  29-4-1977  को  पकड़ा  गया  था ।

 मैससे  एस०  एम०  टेडिंग  कम्पनी  दवारा  विश्वायतन  योग  नई  दिल्‍ली  को  उपहार

 में  दी  गयी  एक  टोयोटा  क्राउन  कार  को  शल्क  की  प्रदाय  करने  पर  1971  में  ara  किया  गया

 इस  कार पर  सीमा-शुल्क  से  कोई  छूट  मंजूर  नहीं  की  गयी  थी  ।  जहां  तक  ara  प्रतिबंधों का  संबंध

 कार  की  निकासी  की  झनमति  मख्य  नियंत्रक  श्रायात-निर्यात  दवारा  जारी  किये  गये  सीमा-शल्क  निकासी  परमिट

 के  दी  गयी  थी

 सीमा-शुल्क  श्रधिकारियों  दुवारा  वायुयान को  दिल्‍ली  में  पकड़  लिया  गया  कारण  बताओं

 उत्तर  न  देने  का  श्रवसर  प्रदान  व्यक्तिगत
 साक्ष्य  लेने  भ्रादि  कानूनी  शर्तों  के  पुरा  किये

 जाने  के

 बाद  )  कार्यवाही की  जायगी  ।

 विदेशी  ast  संरक्षण  तथा  तस्करी  गतिविधियां  रोक  के  e  नजरबन्द  तस्करों  की  रिहाई

 *96.  शी  एम०  कल

 श्री  Bo  मायातेवर
 तरन  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  श्रापातकालीन  स्थित  के  समय  विदेशी  war  संरक्षण  तथा  तस्करी  गतिविधियां रोक  श्रधिनियम  के

 झन्तगंत  पकड़े  गये  तस्करों  को  रिहा  कर  दिया  गया  है  ;  wk

 यदि  तो  उसका  संक्षिप्त  विवरण क्या
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 IT
 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  ्रान्तरिक

 स्थिति
 की

 श्रवधि  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ak  विभिन्न  राज्य  सरकारों  दवारा  जारी  किये  गये  श्रादेशों  के
 wa  विदेशी  मुद्रा

 तस्करी  क्रियाकलाप  निवारण  afatran,  1974  के  अन्तर्गत  2015  तस्कर  Wiz  विदेशी  मुद्रा

 चक  नजरबन्द  किये  गये  थे  त्र  इनमें  से  1723  नजरबन्दों  को  नजरबन्दी से  रिहा  कर  दिया  गया  है
 4-6-1977  को  स्थिति  के  ware  इस  प्रकार  के  292  नजरबन्द  वास्तव  में  नजरबन्दी  में  थे

 पूजीगत  मान  के  श्रापात  से  प्रतिबन्ध  हटाने  का  प्रस्ताव

 *97.  श्री  एम०  गोविन्दन  नायर :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति र  सहकारिता  मंत्री यह  बताते  की

 कृपा  करेंगे

 >
 क्या  सरकार  कुछ  पूंजिगत  माल  के  aoa  पर  से  प्रतिबन्द  हटाने  कं  मामले  पर  विचार  कर  रही

 atk

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या

 वाणिज्य तथा  नागरिक  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  तथा  कतिपय

 पूंजीगत माल  जिसका  स्वदेश  में  पर्याप्त  मात्रा  में  तथा  कुशलतापूर्वक  उत्पादन  होता  श्रायात पर  से  रोक

 हटाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  स्वदेशी  उद्योग  के  हितों  की  रक्षा  करना  ara  नीति  के  मूल  उद्देश्यों  में  से  है
 तथा

 स्वदेशी  उद्योग  को  नुकसान  पहुंचाने  वाले  किसी  भी  ग्रायात  की  श्रनुमति नहीं  दी  जाएगी  ।

 चिदेशी  मद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  गतिबिधियां  रोक  श्रधिनियम  के  श्रन्तगंत  नजरबवन्द  व्यक्तियों  की

 रिहाई

 8.  श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  प्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछली  सरकार  दुवारा  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  गतिविधियां  रोक  अधिनियम के  क. ज अ्रत्तगत

 कितने  व्यक्ति  area  किये  गये  थे  ;

 )  wa  कितने  व्यक्ति  रिहा  कर  दिये  गये  हैं  और  कितने  wat  भी  नजर  बन्द  हैं  ;

 क्या  नजरबन्द  व्यक्तियों  की  रिहाई  के  बाद  से  तस्करी  में  वृद्धि हुई  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  उनके  विरुद्ध  wie  क्या  कार्यवाही  करने  का

 वित्त  तथा  राजस्व श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  THO  पिछली  सरकार  दवारा  श्रान्तरिक

 श्रापात  स्थिति  के  मंसुख  किये  जाने  तक  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  क्रियाकलाप  निवारण  अधिनियम
 1974  के  श्रन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  के  prem  के  श्रधीन  275  व्यक्तियों  को  नजरबन्द  किया  गया  था  ।  इनमें  से

 179  व्यक्ति  वास्तव  में  तजर  बन्द

 श्रान्तरिक  श्रापत-स्थिति  के  मंसुख  कर  दिये  जाने  के  4  1977  वास्तव में  नजर  बन्द

 किये  गये  व्यक्तियों में  से  164  व्यक्तियों  को  छोड़  दिया  गया  था  ate  wa  16  व्यक्ति नजर  बन्द  हैं  ।

 जी  प्राप्त  रिपोर्टों  से  यह  संकेत  नहीं  मिलता  है  कि  तस्करी  में  वृद्धि  हुई

 हालांकि  तस्करी  को  प्रभावकारी  ढंग  से  रोकने  की  कार्यवाही  जारी  फिर  तस्करी-विरोधी

 उपाय  मजबूत  कर  दिये  गये  हैं  ौर  अधीनस्थ  कार्यालायों  को  निदेश  दिये  गये  हूँ  कि  वे  सामान्य  कानून  के  श्रन्तगंत

 तस्करों  के  खिलाफ  कठोर  कार्यवाही  करें  ।  इन  उपायों  में  जांच-पड़ताल  तथा  गुप्त  सुचना  तंत्रों  को  मजबूत

 संवेदनशील  पत्तनों  से  आने  वाले  जलयानों  की  तलाशी  तथा  समद्र  तट  पर  तथा  मख्य  यातायात  मार्गों

 पर  सुगमता  से  पार  किये  जा  सकने  योग्य  क्षेत्रों  की  गश्त  लगाना  शामिल  है

 18



 (
 )  लिखित  उत्तर

 कांगड़ा  घाटी  श्रौर  शिमला  में  हवाई  |  बनाने  का  प्रस्ताव

 *
 99.  श्री  दुर्गा  चन्द  :  क्या  पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बहुत  बड़ी  संख्या  में  विदेशी  पर्यटक  हिमाचल  प्रदेश  में  डलहौजी  तथा

 झ्न्य  पर्यटक  महत्व  के  स्थानों  की  यात्रा  करते  हैं  ;

 क्या  कांगड़ा  घाटी  तथा  शिमला  में  हवाई  wes  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या

 पर्यटन  wie  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  प्रदेश  में  कुल्लू oe

 डलहौजी  तथा  पर्यटक  रुचि  के  अन्य  स्थानों  पर  प्रायः  देशीय  ज  भारी  संख्या  में  जाया  करते  हैं

 तथापि  जबसे  ट्रैकिंग  के  लिए  कुछ  प्रतिबंधित  स्थानों  को  खोल  दिया  गया  है  विदेशी  पर्यटकों  ने  भी  काफी  संख्या

 में  हिमाचल  प्रदेश  जाना  प्रारम्भ  कर  दिया

 (@)  ate  फिलहाल  कांगड़ा  घाटी  में  हवाई  थ  के  निर्माण  की  कोई  योजना  नहीं  है  शिमला

 में  एक  हवाई  wee  के  निर्माण  की  व्यवहायंता  के  बारे  में  कुछ  प्रारम्भिक  झध्ययन  किये  गये  हैं  परन्तु  धन  के  श्रभाव

 के  कारण  परियोजना  को  श्रास्थगित  कर  दिया  गया

 वनस्पति  बनाने  वाले  कारखानों  द्वारा  श्रायातित  खाद्य  तेल  का  लौटाया  जाना

 *100.  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वनस्पति  बनाने  वाले  कुछ  कारखानों ने  श्रायातित  खाद्य  जो  उनको  एक  सरकारी  ऐजेन्सी

 ने
 सप्लाई

 किया  वापस  लौटा  दिया  है  क्योंकि  वह  घटिया  किस्म  का  पाया  गया  था  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तत्य  क्या  है ं;

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कितनी  हानि  हुई  ;  शर

 घटिया  किस्म  के  खाद्य  तेल  को  बेचने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कार्यवाही की

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  site  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया  :  जी  नहीं

 व
 चारवनस्पति  कारखानों  ने  उन्हें  सप्लाई  किये  गये  श्रायातित  ताड़  के  तेल  में  नमी का  तत्व

 के  लिये  राज्य  व्यापार  निगम  से  ~~ qarest a)  के  लिये  दावा  किया  दावों  की  राशि  लगभग  1,54,550]-

 रु०  प्राप्त  दावों
 को

 राज्य  व्यापार  निगम  जांच  की  जा  रही

 राज्य
 व्यापार  निगम  के  पास  बेचने  के  लिये  घटिया  किस्म  का  कोई  भी  wer  तेल  नहीं

 प्राकृतिक  रबड़  के  न्यूनतम  सांविधि  क  मूल्य  का  पुनरीक्षण

 769.
 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन :

 वाणिज्य
 तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  की  इंडियन  स्माल  रबर  प्रोवर्स  एसोशिएशन  के  एक  प्रतिनिधिमण्डल  ने  एक  ज्ञापन  पेश
 किया

 है
 जिसमें

 प्राकृतिक  रबड़  के  न्यूनतम  सांविधिक  मूल्य  का  पुनरीक्षण  करने  की  मांग  की  गई  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  site  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  जी
 मामला  विचाराधीन  है  ।
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 बम्बई  हाई  के  विकास  के  लिए  विश्व  बेक  a  सह  तता

 770.
 श्री  के०  मालनना  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  बेकिंग  व्त्ली  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या वह
 विश्व  बैंक  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिये  हाल  ही  में  वाशिंगटन  गए  थे  ;

 तो  क्या  भारत  ने  बम्बई हाई  के  विकास  के  लिये  विश्व  बैंक  से  वित्तीय  सहायता  देने  का

 अनुरोध  किया  ak

 यदि
 तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है

 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  मंत्री  एच०  एम०  नहीं  id  24  मंत्रियों  के

 संयुक्त  फंड  बैंक  विकास  श्रौर  अन्तर्राष्ट्रीय  war  कोष  के  गवर्नरों  की  wafer  समिति  की  बैठकों  में  भाग

 लेने  के  लिए  श्रप्रैल  1977  के  अन्तिम  सप्ताह  में  वारशिगटन  गया  था

 ate  बम्बई  हाई  परियोजना  के  तीसरे  चरण  के  लिए  विश्व  बैंक  स  1500  लाख  डालर  के  ऋण
 a के  सम्बन्ध  में  बातचीत  2  जून  1977  को  वाशिगटन  में  पुरी  हुईं  थी  ।  शझ्राशा  ठ  कि  ऋण  करार  पर  शीघ्र

 ही  हस्ताक्षर  हो

 बेकों  द्वारा  शिक्षण  acarat  को  दिये  गये  ऋणों  पर  ब्याज

 771.  श्री  श्रार०  Fo  महालगी  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  शर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वत् कया  भारत  सरकार  को  1977  में  महाराष्ट्र  से  लि  MAN  प्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिसमें

 अनुरोध  किया  गया  है  कि  शिक्षण  AeqraT  को  दिए  जाने  वाले  बैंक  ऋणों  पर  125  प्रतिशत  व्याज  न  लेकर

 4  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  लिया  ak

 यदि  तो  उपरोक्त  श्रभ्यावेदनों  पर  क्या  कायवाही  की  गई  है  या  करने  का  विचार  है  ग्रौर  कब

 तक ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  सरकार का  ऐसा  कोई  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुभ्ना  प्रतीत  नहीं  होता

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 WORKS  BEING  EXECUTED  IN  DISTRICT  JHALAWAR  UNDER  CENTRAL  TOURISM  DEVELOPMENT

 SCHEME

 772.  SHRI  CHATURBHUJ  :  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL  AVIA-

 to  state  the TION  be  pleased  works  being  executed  in  Jhalawar  district  under  the

 ‘Central  Tourism  Development  Schemes  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM

 KAUSHIK)  :  Due  to  constraint  on  resources  and  other  priorities,  no  tourism  scheme  has

 -been  taken  up  at  Jhalawar  in  the  Central  Sector.

 WorLpD  BANK  LOAN  FOR  RAJASTHAN  CANAL  AND

 CHAMBAL  COMMAND  AREA

 773.  SHRI  KRISHNA  KUMAR  GOYAL:  Will  the  Minister  of  FINANCE  AND

 ‘REVENUE  AND  BANKING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  World  Bank  has  provided  economic  assistance  for  Rajasthan  canal

 and  Chambal  command  area;  and

 (b)  if'so,  the  amount  provided,  the  particulars  of  the  schemes  on  which  this  amount

 will  be  spent  and  the  time  by  which  these  schemes  are  likely  to  be  completed  ?
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 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  Yes  Sir.

 (b)  Financial  assistance  cumulatively  amounting  to  $  159  million  has  been  committed

 by  the  World  Bank  Group  for  the  Rajasthan  Canal  and  Chambal  command  area  develop-
 ment  projects.  A  sum  of  $  83  million  have  been  committed  for  the  Rajasthan  Canal,
 $  52  million  for  the  Chambal  command  area  development  falling  in  Rajasthan  and
 $  24  million  for  the  Chambal  command  area  development  falling  in  Madhya  Pradesh.
 These  projects  are  expected  to  be  completed  by  30th  June,  1980,  30th  June,  1980  and
 3151  December,  1978  respectively.

 बहु  राष्ट्रीय  निगम

 774.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  कितने  बहुराष्ट्रीय  निगम  काम  कर  रहे  अर

 गत  तीन  वर्षों  में  इन  एककों  द्वारा  लाभ  तथा  लाभांश  के  रूथ  में  कितनी  धनराशि  विदेशों  को

 भेजी  गई  शौर  इन  निगमों  के  कार्य  के  परिणामस्वरूप  इस  wata  भारत  ने  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  झजित

 वित्त  तथा  राजस्व और  बैंकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  31 मार्च  1976  को  भारत  में  विदेशी  कम्पनियों

 की  171  सहायक  कम्पनियां  झ्रौर  481  शाखाएं  काम  कर  रही  थीं  ।  यह  सबसे  हाल  की  श्रवधि  है  जिसके

 ह» झ्ाकड़  उपलब्ध  हैं  ।  चूंकि  बहुराष्ट्रीय  निगमों की  कोई  ठीक-टीक  परिभाषा  नहीं  है  इसलिए  इस  प्रश्न  के  प्रयोजन

 के  लिए  विदेशी  कम्पनियों  के  बारे  a  सूचना  दी  जा  रही  है  ।

 (@)  fort  बैंक  के  पिछले  तीन  वर्षों  में  विदेशी  कम्पनियों  ने  लाभ  att  लाभांश  के  स्प  में

 जो  रकमें  बाहर  उनका  ब्यौरा  नीचे  feat  गया  है

 रपए
 )

 1973-74  45-57

 1974-75  20°63

 1975-76  34°42

 इस  अवधि  मं  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  कमाई  गई  बिदेशी  मुद्रा  के  gins  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 TALKS  AMONG  INDIA,  YUGOSLAVIA  AND  EGYPT  ON  ECONOMIC  COLLABORATION

 775.  Shri  UGGRASEN  :  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES

 AND  COOPERATION  be.  pleased  to  state

 (a)  whether  tripartite  talks  on  economic  collaboration  among  India,  Yugoslavia  and

 Egypt,  which  was  initiated  about  10  years  ago,  has  come  to  stand  still  completely  now

 and  no  efforts  are  being  made  to  resume  the  talks;

 (b)  whether  achievements  made  so  far  in  this  regard  have  been  assessed  and  if  so,

 salient  features  thereof;  and

 (c)  when  would  the  said  talks  be  resumed  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION

 Trade  Expansion  and  Economic (SHRI  MOHAN  DHARIA):  (a),  (b)  &  (c):  The

 Cooperation  Agreement  among  India,  Egypt  and  Yugoslavia  was  signed  on  23rd  Decem-

 ber  1967  and  came  into  effect  from  Ist  April,  1968.  The  main  object  of  the  Agreement
 between  the  three is  to  provide  for  tariff  preferences  on  the  exchange  of  specific  goods

 countries.  For  this  purpose,  a  Common  List  of  134  tariff  headings  has  been  drawn  up  by

 the  3  countries  and  a  tariff  preference  of  50%  of  the  most  favoured  nation  rate  is  extend-

 Trilateral  operations  in  various ed  on  these  products  when  traded  among  themselves.
 tourism, other  fields  such  as  industrial  joint  ventures,  science  and  technology,  shipping

 finance,  banking  and  insurance  are  also  envisaged  under  the  Agreement.
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 The  Ministers  and  the  Working  Group  set  up  under  the  agreement  meet  periodically
 for  ft reviewing  the  progress  ag¢hieved  in  the  different  fields.  The  Fourth  meeting  o  L
 Ministers  of  the  3  countries  was  held  in  Cairo  on  2nd  and  3rd  May,  1976.  The  Ministers
 after  studying  the  impact  of  the  Tariff  preferences  had  suggested  various  measures  for
 promotion  of  trade  among  the  3  countries  such  as  lengthening  of  the  Common  List,
 deepening  of  the  tariff  cuts  on  existing  Common  List  items,  addition  to  Common  List  and
 removal  of  non-tariff  barriers.  Tripartite  Working  Group  on  Trade  and  Tariffs  followed
 up  these  recommendations  when  they  met  in  Belgrade  in  December,  1976.  The  Ministerial
 meeting  in  Cairo  in  1976  had  identified  3  projects  for  joint  ventures  viz.  tractors,  railway
 rolling  stock  and  electronic  industries.  The  Indian  Working  Group  on  Industrial  Co-
 Operation  is  taking  necessary  follow-up  action  in  respect  of  these  3  projects.

 A  proposal  is  at  present  under  consideration  for  convening  a  meeting  of  the  Principal
 Coordinators  of  the  Agreement  in  the  3  countries  (at  the  level  of  Secretaries  to  the

 Government)  in  New  Delhi  shortly  to  consider  the  steps  necessary  for  strengthening  the

 framework  for  cooperation  under  the  Agreement.  A  Ministerial  level  Meeting  is  likely  to

 follow  later  during  1977.

 निर्यात  निरीक्षण  एजेंसी  में  काम  करने  वाले  करमचारी

 776.  श्री  बयालार  रवि  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिकर्पुत्त  झौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्यात  निरीक्षण  एजेंसी  ने  निरीक्षण  कार्य  एवं  प्रयोगशाला  कार्य  में  लगे  अपने  कमंचा  रियों  को  दो  विभिन्न

 वर्गों  में  रखा  हुमा  ca  उनके  काम  की  शर्तें  तथा  अन्य  सुविधाएं  भिन्न-भिन्न  हैं  ;  झ्रौर

 (@)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  site  सहकारिता  मंत्री  सोहन  धारिया  :  तथा  (a)  निरीक्षण  कायें में  लगे  हुए

 कमंचा री  तथा  प्रयोगशाला  में  कार्यरत  कर्मचारी  विभिन्न  योजनाओं  के  अ्रन्तगंत  अ्रलग-म्रलग  दिखाये  गये  हँ  उनके  कार्य

 की  प्रकृति  हर  पद  के  मामने  में  भिन्न  है  अर  उन  पदों  से  सम्बद्ध  उत्त  रदा  यित्वों  तर  कार्यों  पर  नि्ेर  है  ।  इन्ही  कारणों  से

 काज  के  घंट  at  भिन्न-भिन्न  हैं  ।

 क्षेत्र  में  तथा  दौरों  का  कार्य  करने  वाले  कमंचा री  भ्रपने-प्रपने  पद  पर  मिलने  वाला  यात्रा-भत्ता  तथा  अन्य  भत्ते  लेते  हैं  ।

 हैं  ।  सभी  कमंचारियों  का  वेतन  तथा  अन्य  सेवा  शर्तें  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किये  गये  झ्रादेशों  के

 अनुसार  होती  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  में  इंडियन  एयरलाइंस  के  विमानों  की  उड़ानों  को  व्यवस्था

 777.  श्री  प्रदयाम्त बाल ् बाल  :  क्या  पयेटन  श्र  नागर  विभानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विशेषज्ञों  द्वारा  एक  प्रतिवेदन  में  प्रतिकूल  राय  व्यक्त  किये  जाने  के  बावजूद  हाल  ही  में  मध्य  प्रदेश  के  चार  स्थानों

 पर  इंडियन एयर  लाइन्स  के  विमानों की  उड़ानों  के  लिये  व्यवस्था किये  जाने  का  म्राधार कया है क्या  है  ;  भ्रौर

 (a)  इसके  परिणामस्वरूप  इंडियन  एयरलाइन्स  को  प्रतिमास  कितनी  हानि  होती  है  ?

 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  पूर्वी  मध्य  प्रदेश  को  विमान  सेवा  द्वारा  जोड़ने

 की  बड़ी  भारी  अ्रावश्यकता  थी  जिसे  पुरा  करने  के  लिये  इंडियन  एयरलाइन्स  की  एच  द्वारा

 भोपा  ल-इन्दौर-बम्बई  मागे  पर  दैनिक  वापसी  सेवा  को  पुनर्गाठित  कर  दिया  गया  है  श्रौर  नयी  व्यवस्था  के  अनुसार  इस  मारे  पर
 ~

 सप्ताह  में  दो  दिन  ग्वालियर को  छोड़ते  हुये  उसके  स्थान  पर  जबलपुर  झौर  रायपुर  को  सम्मिलित  कर
 दिया  गया  है

 ।

 (a)  क्योंकि  जबलपुर  तथा  रायपुर  को  झ्रभी  1977  में  ही  जोड़ा  गया  वित्तीय  परिणामों  का  पता

 नहीं चला  है  ।
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 (ora) 27  ज्येष्ठ  1899  ६५ ॥  लिखित  उत्तर

 v  सम्पत्ति  1966 का  निरसन  करने  का  प्रस्ताव

 778.  श्री  बशीर  श्रहमद
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार का  विचार  शत्रु  सम्पत्ति  1966  का  निरसन  करने  का  है  ?

 बाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन
 :

 wa  सम्पत्ति  1966  का

 निरसन  करने  की  कोई  प्र  स्थापना नहीं  है  ।

 इंडिया  टोबेको  कम्पनी  हारा  को  गई  कथित  श्रनियमितताएं

 780.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडिया  टोबेको  कम्पनी  लिमिटेड  इम्पीरियल  टोबेको  कम्पनी  लिमिटेड  )  ने  इंडियन  ली  फटोबेको

 डेवलपमेंट कम्पनी  को  खरीदते  समय  90  लाख  रुपय  के  सीमा  शुल्क  दावे  को  न  तो  शेयरधारियों को  तथा  खरीद  के  लिए

 कृति  लेते  समय  न  ही  कण्ट्रोलर  श्राफ  कैपीटल  CLT  को  बताया  तथा  इस  प्रकार  से  देश  को  90  लाख  रुपये  का  धोखा  दिया  ;

 (a) )  क्या  दिया  गया  मृत्य  (2.  15
 करोड़  रूपये  )  जिसे  सरकार  ने  स्वीकृति  दी  वह  कम्पनी  के  मूल  अ्रावेदन  में

 उल्लिखित राशि  से  बहुत  afar

 क्या  वही  व्यक्ति  दोनों  कम्पनियों  (  इण्डिया  टोबेको  लिमिटेड  श्रौर  इण्डियन  लीफ  टोबेको  डेवलपमेंट  कम्पनी

 के  लिमिटेड  )  विदेशी  शेयरधारी  अर

 क्या  भूतपूर्व  राजस्व  श्र  बैंकिंग  मंत्री  श्री  प्रणब  मुखर्जी  ,  केन्द्रीय  सीमाशुल्क  तथा  उत्पाद  शुल्क  ate

 जिनके  विरुद्ध  मम्भीर  arty  हैं  ऐसा  भतपूर्व  प्रधान  मंत्री  ,  श्रीमती  गांधी  के  मौखिक  area  पर  किया  था  ?

 वित  तथा  राजस्व  बेकिंग  मंत्री  एच  ०
 एम  ०पटेल  :  )  इंडिया  टोबेको  कम्पनी  लिमिटेड  श्रौर  इंडियन  लीफ

 टोबिको  डवलपमेंट  कम्पनी लि  As  दोनों  ने  सिलकर  27  1974  को  इंडियन  लीफ  टोबैको  डवलपमेंट  कम्पनी  के

 भारतीय  कारबार  को  इंडिया  टोबैको  कम्पनी  लिमिटेड  के  हाथ  बेचने  की  अनुमति  मांगी  ।  24  1976  को  इस  सौदे

 के  लिए  सरकार की  मंजूरी  दी  गई  इस  wafer  के  दौरान  दोनों  में  से  किसी  ने  भी  नहीं  बताया  झ्र न ही  इंडियन  लीफ

 टोबैंको  डवलपमेंट  कम्पनी  को  परीक्षित  संतुलन  पत्न  से  यह॒  पता  चला  कि  इंडियन  लीफ  टोबेको  डवलपमेंट  कम्पनी  द्वारा

 सीमा-शुल्क  की  तत्काल  श्रदायगीਂ  की  जानी  है  ।

 मद्रास  कस्टम्स  हाउस  ने  श्रक्तूबर  197  2  को  इंडियन  लीफ  टोबैको  डवलपमेंट  कम्पनी  के  नाम  यह  नोटिस  जारी

 किया  कि  कम्पनी  द्वारा  जुलाई  1972  में  मद्रास में  फिर  से  श्रायात  की  गई  झर्निमित  तम्बाकू  की  एक  खेप  पर  90  77  लाख

 रुपए  का सीमा-शुल्क क्यों  न  वसूल  किया  जाए  ॥  कम्पनी  ने  इस  दावे  को  चुनौती  दी  किन्तु मई  1975  में  मद्रास  कस्टम्स

 हाउस ने  उक्त  मांग  की  पुष्टि  की  ।  कम्पनी  ने  1975  में  इस  मांग  के  खिलाफ  श्रपील  दायर  की  जो  मई  1976 में  रह

 कर  दी  गई  ।  कम्पनी  ने  पुनरीक्षण  याचिका  की  लेकिन  यह  भी  श्रक्तूबर  मं  रद्द  कर  दी  गई  |

 तब  कम्पनी  ने  श्रवतूबर  1976  में  मामलें  को  तत्कालीन  राजस्व  व  बैंकिंग  मंत्री  के  सामने  रखा  |  श्रपने  अभ्यावेन  में

 कम्पनी  ने  यह  बात  फिर  बताई  कि  जब  उसे  झायात  की  गई  खेप  के  सम्बन्ध  में  सिगरेट  बनाने  के  लिए  झतुमति  मिल  गई

 तब  उसने  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  श्रदा  कर  दिया  था  ।  इस  श्रश्यावेदन पर  विचार  करते  समय  यह  बात  नोट
 की  गई  कि

 मद्रास  कस्टम्स  हाउस  को  उक्त  खेप  को  उस  पर  लगने  वाले  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क के  बराबर  सीमा  शुल्क  वसूल  किए  बिना

 फिर  से  झायात  की  गई  खेप  नहीं  छोड़ना  चाहिए  थी  ।  इस  खेप  को  उत्पाद-शुल्क  बांड  के  अन्तर्गत  ले  लिया  गया  श्रौर  सिगरेट

 बनाए जाने  के  लिए  श्रनुमति  दे  दी  गई  ।  झायात  की  गई  तम्बाकू  की  इस  खेप  के  उपयोग  के  श्राधार  इस  5  रुपए

 प्रति  किलोग्राम  के  हिसाब  से  सही  तौर  11  4  लाख  रुपए  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  लगना  चाहिए  था  |  लेकिन  मद्रास  कस्टम्स

 हाउस  ने  गलती  से  स्मोकिंग  ~  में  काम  झाने  वाले  तम्बाकू  पर  लागू  40  रुपए  प्रति  किलोग्राम  के  उ  च्चतम  केन्द्रीय

 शुल्क  की  दर  के  हिसाब  से  उत्पाद-शुल्क  की  मांग  की  थी  ।  कम्पनी  के  श्रभ्या  वेदन  पर  विचार  करते  इन  बातों  पर  ध्यान

 रखा  गया  ।  at  कि  कम्पनी  ने  सिगरेट  बना  ने  में  काम  वाने  तम्बाकू  पर  लगाए  जाने  वा  ले  सीमा-शुल्क  की  रकम
 कर  दी

 थी  चाहे  यह  रकम  कस्टम  से  क्लीयरेंस  मिलने  के  बाद ही  झदा की  गई  थी  और  सीमा-शुल्क की  वसूली  का  शुल्क  का  दोबारा
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 लिया  जाना हो  श्र  साथ  ह  यह  कदम  निर्यात  में  बाधक  सिद्ध  इसलिए  19  1977  को  सरकार
 atoay  को  are hr  a  की  Tea मंत्री  स्तर  पर  यह निर्णय  लिया  गया  कि  ol  कार्द्र वं  SOTES TREC लक  ने  बबर  णा  रकम  की  सीमा-शुल्क की  श्रदायगी

 से  छूट  दे  दी

 चूंकि  सीमा-शुल्क
 की

 मांग  श्रब  खत्म  हो  गई  इसलिए यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  कम्पनी  ने  देश  को  90  लाख  रुपए
 की  विदेशी  मद्रा  का  धोखा  दिया  है  ।

 (a)  इंडिया  टोबेको  कम्पनी  और  इंडियन  लीफ  टोबैको  डवलपमेंट  कम्पनी  ने  अर्थात  दोनों  कम्पनियों  ने  मिलकर

 झपने  27  1974  के  मूल  झावेदन  पत्न  में  इंडिया  टोबैको  कम्पनी  द्वारा  31.0  1973  की  स्थिति  के  श्रनसार  इंडियन

 लीफ  टोबेको  डवलपमेंट  कम्पनी  की  भारतीय  शाखा  की  परि-सम्पत्तियों  और  देनदारियों की  खरीद  के  लिए  160  लाख  रुपए

 की  कीमत  देने  का  प्रस्ताव  किया  था  ।  उसके  10  1975  इंडिया  टोबैको  कम्पनी  ने  संशोधित  arazaqa  दिया

 जिसमें  इंडियन  लीफ  टोबेको  डवलपमेंट  कम्पनी के  31  197 5  की  स्थिति  के  ware  कारबार  को  श्रन्तरित किए  जाने

 के  लिए  255  लाख  रुपए  की  खरीद  कीमत  का  सुझाव  दिया  गया  था  जिसमें  वर्ष  1973-74  श्रौर  1974-75 के  95.55

 लाख  रुपए  के  लाभ  को  हिसाब  में  ले  लिया  गया  ।  मपने  31  197  5  के  alae  waar  पत्र  में  जिसको  आधार मान कर मान  कर
 सरकार ने  24  1976  को  अपनी  स्वीकृति दी  थी  इंडिया  टोबैको  कम्पनी  लिमिटेड ने  257  लाख  रुपए की  खरीद

 कीमत का  सुझाव  दिया  इसके  साथ-साथ  वर्ष  1973-74  झ्रौर  1974-75 के  दो  तिहाई  लाभ  अर्थात  63  लाख  रुपए

 बाहर  भेजे  ।  भेजने  की  झ्नुमति  के  बारे  भी  निवेदन  किया  था  ।  का  रोबार  के  निवल  मृत्य  प्रौर  लाभ  कमाने  की  क्षमता  पर

 विचार  करने  के  बाद  सरकार ने  3  1  197  5  की  स्थिति  के  भ्रनुसा  र  व्यवसाय के  wat  के  लिए  215  लाख  रुपए  खरीद

 कीमत  की  स्वीकृति  दे  दी  अर  इसके  साथ  ही  1973-74  श्रौर  1974-75  के  लाभ  की  63  लाख  रुपए

 की  रकम  बाहर  भेजने  की  भी  स्वीकृति  दे  दी  गई  ।  31  1973  गौर  31  1975  के  बीच  खरीद  की  कीमत  में  वृद्ध

 होने  का  मुख्य  कारण  यह  था  कि  1974-15  में  इस  देनदारी  का  ध्यान  रखने  के  लिए  एक  स्वीकृति  प्राप्त  ट्रस्ट  फंड  स्थापित

 कर  दिए  जाने के  कारण  31  ATA,  1975  को  कारबार  छोड़ने  अथवा  निवृत्त  होने  के  उपदान  के  संबंध  में  कोई  तत्काल  नहीं

 अदा  की  जानी  थी  ।

 इंडिया  टोबैको  कम्पनी  इंडियन  लीफ  टोबको  डवलपमंट  कम्पनी  के  उस  समय  एक  जेसे  विदेशी  शेयर  होत्डर

 a  |

 (a)  कम्पनी  को  सीमा  शल्क  की  श्रदायगी  करने  से  छट  देने  के  Ares,  इस  मामले  की  विभाग  द्वारा  जांच  पड़ताल

 किए  जाने के  फाइल  पर  तत्कालीन  राजस्व
 श्रौर  बैंकिग  मंत्री

 श्री  प्रणव  मुखर्जी  द्वारा  दिए  गए  थे  ।  यह  मालूम नहीं  है  कि

 उन्होंने  ष्सा  तत्कालीन प्रधान  मंत्री
 के  मौखिक  झ्रादेशों के  किया  था  या  नहीं  ।

 भारत  में  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिए  जर्मनी  से  गेर-सरकारी  पूंजी  निवेश  को  प्रोत्साहन

 781.  श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  क्या  बित्त  तथा  राजस्व  ध्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पश्चिम  जर्मनी  के  विदेश  मंत्री  ने  हाल  ही  में  भारत  की  यात्ना  की  थी  प्रौर  उन्होंने  भारत  में  उद्योगों  की  स्थापना

 के  लिए  जर्मनी  से  गैर-सरकारी  पूंजी  को  श्रौर  ज्यादा  प्रोत्साहन  दिये  जाने  की  झावश्यकता  की  बात  कही  शौर

 यदि  तो  उस  बारे में  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 feret  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  और  )  मिन  संघीय  गण  राज्य  का  एक  श्रा  धिक

 मिशन  भारत  था  जिसमें  वहां  के  विदेश  मंत्री  भी  थे  ।  मिशन  ने  arntia aa a क्षेत्र  में  दोनों  देशों  के  बीच  श्रधिक  सहयोग

 बढ़ाने  की  श्रावश्यकता  पर  जोर  दिया  तथा  कुछ  एसे
 तथ्यों  का  उल्लेख  किया  जो  भारत  में  जर्मनी  द्वारा  गैर-सरकारी  पूंजी  लगाये

 जाने में  बाधक  हैं  ।  मिशन के  साथ  श्राम  विषयों  पर  विस्तार  से  चर्चा  हुई  ।
 दोनों  विदेश  मंत्रियों  के  बीच  बातचीत

 के
 दौरान

 यह  तय  किया  गया  कि  जमनी  सरकार  के  संबंधित  मंत्रालयों  और  विभागों  के  एक  विशेषज्ञों  का  दल  उन  रूकावेटों  पर  विचार

 करें  जो  भारत  जमंन  भ्राधिक  सहयोग  को  बढ़ाने  के  मार्ग  में  बाधक  हें  ।
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 न

 ALLOCATION  OF  FINANCIAL  ASSISTANCE  TO  STATES  IN  FIFTH  FIVE-YEAR  PLAN

 SHRI  DHARAMSINBHAI  PATEL  :  Will  the  Minister  of  FINANCE  AND  REVENUE
 AND  BANKING  be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  financial  assistance  allocated  by  the  central  government  to  various
 States  in  the  country  during  the  Fifth  Five-Year  Plan;

 (b)  the  amount  of  assistance  given  so  far,  State-wise;  and

 (c)  the  criteria  or  formula  adopted  for  giving  assistance  to  States  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL)  :  (a),  (b)  and  (c)  For
 the  Fifth  Plan  period  as  a  whole,  the  total  Central  assistance  for  the  States  has  been  taken
 at  Rs.  6000  crores.  Out  of  this,  Rs.  450  crores  are  allocated  for  Tribal  Sub-Plan,  Hilt
 Areas  Programmes  and  Schemes  of  the  North-Eastern  Council  and  Rs.  100  crores  for
 extra  Central  assistance  in  respect  of  externally  aided  State  Plan  projects.  The  remaining
 amount  of  Rs.  5450  crores  is  allocated  among  the  States  on  the  basis  of  what  has  come
 to  be  known  as  Gadgil  formula.  According  to  this  formula,  a  lump  sum  allocation  is

 made  to  meet  the  requirements  of  States  of  Assam,  Nagaland,  Jammu  &  Kashmir,  Himachal

 Pradesh,  other  North-Eastern  States  and  Sikkim  for  financing  their  approved  Plan  outlays.
 For  the  remaining  fourteen  States,  Central  assistance  is  allocated  on  the  following  basis

 (i)  1971  Census  figures.

 (ii)  Per  capita  State  Average  per  capita  income  at  current  prices
 for  1970-73  as  furnished  by  the  Central  Statistical  Organization.

 (iii)  Tax  1973-74  State  tax  receipts  and  per  capita  income  as  under

 (11)  above.

 (iv)  Irrigation  and  Power  Revised  Fifth  Plan  outlays  on  continu-

 ing  major  irrigation  and  power  schemes,  with  an  estimated  cost  of  Rs.  20

 crores  and  above  and  expenditure  of  at  least  10%  by  the  end  of  1973-74.

 (v)  Special

 On  the  basis  of  a  recommendation  of  the  Chief  Ministers’  Conference,  it  had  been

 decided  last  year  that  8%  of  the  Central  assistance  allocated  according  to  the  above  criteria

 will  be  specifically  earmarked  against  performance  in  family  planning.  This  fo  rmula
 is  operative  from  1977-78  on  the  basis  of  performance  relating  to  family  planning  during

 the  preceding  year.

 2,  The  amount  of  Central  assistance  given  so  far  State-wise  is  indicated  in  the  State-

 ment  Jaid  on  the  Table  of  the  House.

 STATEMENT

 Diy;  (Rs.  crores) Fifth  Five-Year  Flan
 Central  assistance  released  to

 States  up  to  14-6-1977

 1.  Andhra  Pradesh  256  39

 161  91 2.  Assam

 Bihar  304  71

 4.  Gujarat  162  46

 76  16 Haryana
 Himachal  Pradesh  78  73

 Jammu  &  Kashmir  286  20

 158  87 Karnataka

 Kerala  142.20

 10.  Madhya  Pradesh  221.81
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 11  Maharashtra  192.70
 12  Manipur  38.18
 13  Meghalaya
 14

 37.56
 Nagaland  35.83

 Lo  Urissa  173  .06
 16  Punjab  81.20
 17  Rajasthan  190.10
 18  SIKKIM  21.93
 19  Tamil  Nadu  214.08
 20  Tripura  34.07
 21  Uttar  Pradesh  550.00
 22  West  Bengal  171.79

 otal  all  States  3589  ,  94

 EXPENDITURE  ON  DIGGING  OPERATIONS  IN

 JAIGARH  FORT

 783.  SHRI  NATHU  SINGH  :  Will  the  Minister  of  FINANCE  AND  REVENUE
 AND  BANKING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  any  treasure  was  found  during  digging  operations  carried  out  in  Jaigarh
 fort  in  Rajasthan;  and

 (b)  the  total  expenditure  incurred  on  this  digging  operation  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H  M.  PATEL)  (a)  No,  Sir

 (b)  The  requisite  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the

 House

 केरल  में  हथकरघा  उद्योग

 784.  श्री सी ०  के०  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  ने  की  कृपा  करेंगे  कि

 FAT  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केरल  में  हथकरघा उद्योग  को  गम्भीर  संकट  का  सामना करना

 पड़  रहा  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  गौर  उक्त  संकट  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ;

 कया  उक्त  संकट  इस  कारण  से  है  कि  कप  नामक  हथकरघा  जिसका  उत्पादन  पूर्णतया  saa  के  लिये

 झारक्षित  का  विद्यतचालित  करघों  दवारा  धागे  तथा  रसायनों  की  मूल्य  वुद्धि  की  समस्या  के  श्रलावा  गैर-काननी  ढंग  से  उत्पादन

 किया जा  रहा  है  ;  भ्रौर

 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिय  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये  गये  हें  ्थवा  करने  का  विचार  है  ?

 बाणिज्य  तथा  नागरिक  पु्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया )  तथा  (@)  केरल के  हथकरघा

 उद्योग को  1977 के  पुर्वाद्धि  में  माल  जमा  होने  के  कारण  कुछ  का  सामना  करना  पड़ा  |  माल  निकालने के  लिये  राज्य

 सरकार ने  1  फरवरी  1977 से  बिक्री  पर  10 प्रतिशत छूट  की  मंजूरी  दी  |  मार्चे श्र  1977 में  छूट  को  बढ़ाकर  20

 प्रतिशत  कर  दिया  गया  जिसे  भारत  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  ने  समान  रूप  से  वहन  किया  इ इसके  रिक्त  भारत  सरकार  ने

 राज्य  सरकार के  लिये  1.  25  करोड़ रु०  का  विशेष  ऋण  मंजूर  किया  ताकि  वह  उत्पादक  एककों  से  जमा  पड़ा  हथकरघा

 कपडा  खरीद  सके  ।

 बताया  गया है  कि  छठ  की  अवधि  में  2D  ड  रुपये  की  बिक्री  हुई  है  ।
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 वाण

 तथा  हथकरघा  उत्पादों  के  जमा  हो  जाने  का  एक  कारण  पाव  मों भा  द्वारा  क्रेप  का  अवैध  उत्पादन  किया

 जाना  है
 ।

 निर्यात  बाजार  में
 भी

 क्रेप  की  मांग  कम  हो  गई  है
 ।

 श्रारक्षण  श्रादेश  के  उपबन्धों
 को

 कठोरता  से  लागू  करने  के  लिये

 राज्य  सरकारों  से  श्रनुरोध  किया  गया  है  ।

 पिछने  12
 मास  में  याने  की  कीमतें  बढ़ी  हैं

 ।
 रुई  की  कमी  जिसकी  वजह  से  यार्न  की  कीमतें  ऊंची  बनी  रही  पूरा

 करने  के  प्रयास  स्वरूप  रुई  TAT  रेशों  का  भारी  मात्रा  में  प्रायात  करने  की  व्यवस्था  की  गई  श्राशा  है  कि  श्रागामी

 महीनों  में  यानें  की  कीमतें  स्थिर  हो  जायेंगी  ।

 विनिर्माताओं  से  रंजकों  तथा  रसायनों  की  बड़ी  मात्रा  में  शीष॑  समितियों  तथा  हथकरघा  निगमों  की  सीधी  सप्लाई  की

 व्यवस्था  करके  उनकी  कीमतों  में  वुद्धि  का  मुकाबला  किया  जा  रहा  है  |

 श्रायात  लाइसेंसों  का  दुरुपयोग

 785.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 26  1975 से  20  1977  तक  की  श्रवधि  के  दौरान  श्रायात  लाइसेंसों  के  दुरुपयोग  के  कितने  मामले

 सरकार  के  ध्यान  में  लाये  गये  ;

 प्रत्येक  मामले  में  किस  प्रकार  का  दुरुपयोग  किया

 उनमें जो  पार्टियाँ  ward थीं  उनके  नाम  झौर  विवरण  कया  हैं  ;

 प्रत्येक  मामले  के  बारे  में  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  श्रथवा  की  जा  रही  है
 तो

 उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 बाणिज्य  तथा  नागरिक  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  से  जानकारी  एकत्न की  जा

 रही  | (र  सभा  पटल  पर  रख  जाएगी  |

 CORRUPTION  IN  COOPERATIVE  SECTOR

 786.  SHRI  NAWAB  SINGH  CHAUHAN:  Will  the  Minister  of  COMMERCE:  AND

 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  propose  to  country  wide  survey  to  eradicate

 corruption  rampant  in  the  cooperative  sector;

 (b)  if  so,  the  main  features  of  the  scheme  and  the  time  by  which  it  will  be  implement-

 ed;  and

 (c)  whether  any  such  inquiry  was  made  in  the  past  and  if  so,  the  results  thereof  ?

 ‘THE  MINISTER  OF  COMMERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION

 (SHRI  MOHAN  DHARIA):  (a)  to  (c)  :  Cooperation  being  a  State  subject,  the  State

 Government  are  responsible  for  the  supervision  of  and  guidance  to  the  cooperative  socie-

 ties  in  the  States.  The  Central  Government. have,  however,  from  time  to  time,  issued

 guidelines  to  the  States  for  improving  probity  in  the  administration  of  the  affairs of  co-

 operatives.  These  include  ensuring  proper  maintenance  of  accounts,  timely  audit,  intro-

 duction  of  concurrent  audit  in  large  cooperative  institutions  and  effective  follow-up  of

 audit  rectification.  The  gudielines  also  include  suggestion  for  a  provision  in  the  state

 Cooperative  laws  for  restrictions  in  terms  of  office  and  the  number  of  institutions  in  which

 a  person  could  held  key  offices  like  chairman,  vice-chairman,  secretary  etc.

 In  specific  cases  of  reported  irrigularities,  the  concerned  state  Governments  make

 necessary  enquiries  and  take  corrective  steps.

 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  में  श्रनियमितताएं

 787.  श्री  श्रार०  के०  wet:  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे

 किः

 क्या  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरणों
 में  ताझ्रों  का  पता  लगाने के  लिये  विशेष  लेखा  परीक्षा

 प्रावश्यक  हो  गई  थी  ;  शौर

 441  LSS/77
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 (@)  यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकने

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता मंत्री  मोहन  :  समुद्दी  उत्पाद  निर्यात  विकास

 प्राधिकरण
 के

 वर्तमान  EAT  द्वारा  काम  संभाने जाने  के  बाद  व्यय  के  कुछ  पहलु्नों की फरवरी  197  7  में  लागत  लेखापाल

 ढारा  जांच  करवाई  गई  थी  ।  वाणिज्य  मंत्रालय  के  Wa  लेखा  परीक्षा  विंग  ने  1977 में  समद्री  उत्पाद  निर्वात  विकास
 प्राधिकरण  के  लेखे  की  नियमित  झान्त  रिक  लेखा  परीक्षा  भी  area  की  थी  |

 श्रान्तरिक  लेखा  परीक्षा  पार्टी  की  रिपोर्ट  प्रभी  प्राप्त  हुई  है  तथा  उस  पर  विचार  किया  जा  रहा  सरकार
 को

 लागत  लेखापाल की  रिपोर्ट  प्राप्त नहीं  हुई

 qe  पूर्वी  पाकिस्तान  श्रौर  पश्चिमी  पाकिस्तान  में  छट  गई  सम्पत्ति  के  लिये  antec

 788.  श्रो  समर  TE  :  क्या  वाणिज्य तथा  नागरिक  श्रौर  सहकारिता मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि

 जिन  विस्थापितों  की  भूतपूर्व  पश्चिमी  पाकिस्तान  झौर  पूर्वी  पाकिस्तान  में  छूट  गई  थी  श्रौर  जिसे

 की  सम्पत्तिਂ  घोषित  कर  दिया  गया  था  उसके  लिये  म  झावजा  देने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  प्राप्त  हुए  श्रावेदनपत्रों  का
 पुथक-पुथक  नवीनतम  ब्यौरा  क्या  है

 (@)  उक्त  दोनों  क्षेत्रों  के  जिन  श्रावेदनों  को  श्रब  तक  मुश्रावजा  दे  दिया  गया  है  उनके  TTH-4 74  Wins  उनके
 पुथक-पृथक  ae  fray  झावेदनपत्र  विचाराधीन हैं  तथा  दोनों  क्षेत्रों  के  श्रावेदकों  को  इस  प्रयोजन  के  लिये  श्रदा  की  गई

 का  पृथक-पृथक  ब्यौरा  कया  है  ;  श्रौर

 क्या  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  से  art  शरणार्थियों  के  झावेदन-पत्र  की  तारीख  को  झागे  बढ़ाने  का  विचार

 है  त्रौर  क्या  उनके  श्रावेदन-पत्नों  पर  शीघ्रता  से  विचार  करने  के  लिये  कलकत्ता में  एक  विशेष  कार्यालय  स्थापित

 करने का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  सोहन  धारिया  तथा  श्रपेक्षित  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  प्रौ  सभा  पटल  पर  रखदी  जाएगी  ।

 जिन  भारतीय  कम्पनियों  की  पाकिस्तान  स्थित  परिसंपत्तियां  सितम्बर  1965 के  भारत-पाकि

 संघर्ष  के  दौरान  तथा  उसके  बाद  पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  जब्त  कर  ली  गई  उनसे  दावों  के  श्रावेदनपत्र प्राप्त  करने

 की  तारीख  पहले  31-12-76 से  बढ़ाकर  31-4-77 कर  दी  गई  थी  शत्तु  सम्पति  के  श्रभिरक्षक ग्रन्तिम  बार

 31  जलाई  1977 तक  तारीख  बढ़ाने  के  लिये  कार्यवाही  कर  रहे  कलकत्ता में  एक  ब्रांच  श्राफिस  स्थापित  करने  का

 प्रश्न  विचाराधीन है  ।

 तये  विमान-मार्ग चालू  करना

 789.  श्री  बाप  कालदते  :  क्या  पर्यटन  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1  1977 से  अनेक  नये  विमान-माग चालू  किये  गये  हूं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  है  ;
 श्नौर

 क्या  उनकी  श्रार्थिक  उपादेयता  का  भी  पता  लगाने  के  लिए  कोई  व्यवहार्य  प्रतिवेदन  मांगे
 गये

 थे
 ?

 e  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  (att  पुरुषोत्तम  कौशिक  )  :
 (  ate  एयर  इंडिया  ने  1-4-1977

 से  godt  विमान  सेवाश्रों  के  मार्गजाल  में  जेड्डाह  को  भी  सम्मिलित  कर  लिया  है  तथा  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  5  1977

 से  एच  द्वारा  अपनी  दैनिक  सेवा  दिल्ली-वालियर-भोपाल-इन्दौर-बम्बई  पर  सप्ताह  में  दो  दिन  ग्वालियर  को  छोड़ते

 ण  जबलपुर  रायपुर
 को

 सम्मिलित  कर  लिया  है
 ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  द्वारा  नई  सेवाएं  न  केवल  श्राथिक  दृष्टि  से  लाभप्रदता के  श्राधार पर  बल्कि  पिछड़े  क्षेत्रों को

 भारने  के  लिए  उनकी  झ्रावश्यक  ताझओं  की  प्रति  के  fers  भी  चालू की  जाती  हैं  ।  यातायात के  परिमाण  को
 भी  ध्यान

 में
 रखा

 जाता  है  ।  एयर  इंडिया  नये  स्टेशनों  को  श्रपनी  सेवाओं  में  सम्मिलित  करते  समय  यातायात  की  श्रपेक्षाओं को  ध्यान में  रखती  है
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 17  1977  लिखित  उत्तर

 EXPoRT  OF  HARD  SILVER  AND  (00.0  BROcaADE  (Jart)

 790.  SHRI  BRIJ  BHUSHAN  TIWARI  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  the  value  of  hard  silver  and  gold  brocade  (Jari)  exported  so  far  since  1975-
 76;

 (b)  whether  Government  propose  to  make  any  new  change  in  the  policy  in  this
 regard:  and

 (0८)  if  so,  the  nature  of  the  changes  proposed  to  be  made  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION
 (SHRI  MOHAN  DHARIA)  :  (a)  No  separate  figures  for  export  of  hard  silver  and

 gold  brocade  (Jari)  are  maintained.  However,  the  export  of  real  and  imitation  zari
 and  products  thereof  during  1975-76  was  to  the  extent  of  Rs.  401.08  lakhs  and  during  the
 first  eleven  months  of  1976-77,  i.e.,  from  to  Feb.°77  it  was  to  the  extent  of

 Rs.  403.74  lakhs.

 (b)  and  (c)  There  is  no  proposal  at  present  to  make  any  new  change  in  the

 policy  in  this  regard.

 |  |  [|  |  ल  q  स्तुभ्रों  की  कमी

 791,  श्रो ध्रार ०  ato  स्वामीनाथन | द
 श्री  प्रसन्न भाई  मेहता
 थ्री  पी०  जो०  मावलंकर  ह

 :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 भरो  उग्रसेन  J

 mit

 क्या  सरकार  ऐसे  समाज  विरोधी  तत्वों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  में  श्रसमर्थ  रही  है  जो  झावश्यक  वस्तुभ्रों  की
 wat  से  लाभ  उठाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ;

 (@)  बया  श्रौर  1977  में  राज्यों  में  श्रावश्यक  की  कमी  रही  थी  ;  शौर

 (7)  शझ्रावश्यक  egal  at  बाजार  में  नियमित  सप्लाई  बनाये  रखने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  श्रौर  सहकारिता मंत्री  मोहन  :  अवश्यक  की  कमी से

 लाभ  उठाने  की  को  शिश  करने  वाले  समाज  विरोधी  तत्वों  के  विरुद्ध  दण्डात्मक  का  रंवाई  करने  की  जिम्मेदारी  मुख्य  रूप से  राज्य

 सरकारों की  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरका  रों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  प्रावश्यक  वस्तुझ्मों  के  मूल्य  तथा  स्टाक  प्रदर्शित  करने

 के  बारे  में  श्रावश्यक  वस्तु  श्रधिनियम  के  भ्रन्तगंत  श्रादेश  जारी  करवाएं  केन्द्रीय  सरकार  ने  उन  लाइसेंसधारियों  के  विरुद्ध

 कार्रवाई करना  शुरू  कर  दिया  जिन  पर  अबाध  ला  इसेंस  प्रणाली  के  sea  खाद्य  तेलों  के  श्रायात के  लिए  दिए  गए

 लाइसेंसों  के  दुरुपयोग  के  झारोप लगाए  गए  हैं  ।

 तथा  वर्ष  में  तिलहनों  तथा  दालों  जैसी  कुछ  झावश्यक  वस्तुझं  के  उत्पादन  में  कमी  होने के

 कारण  उनकी  उपलब्धता  की  स्थिति  कुछ  खराब  सी  रही  19  में  स्थिति  में  सुधार  gat,  यद्यपि  मूल्य

 भ्रघिक  ही  रहे  ।  उपभोक्ताओं  को  वस्तुझों की  सप्लाई  में  सुधार  करने  के  लिए  1977  सें  सरकार
 द्वारा

 किए  गए  श्रावश्यक  उपायों  में  ये  शामिल  हैं  :---

 (1)  सावंजनिक वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  अधिक  ग्रनाज  देना  ;

 (11)  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  गेंहूं  लाने  ले  जाने  पर  लगे  प्रतिबन्धों को  समाप्त

 जून  तथा  197  के  महीनों के  लिए  ग्रधिक  गेर  लेवी  चीनी

 (iv)  श्रालू  तथा  प्याज  का  नियंत्रित  निर्यात ;
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 —  —

 (४)  वनस्पति  उद्योग  तथा  सीधी  खपत  के  लिए  सप्लाई  करने  के  लिए  राज्य  व्यापा  निगम  ate  निजी  व्यापारियों

 के  माध्यम  से  पर्याप्त  मात्रा  में  खाद्य  तेल  श्रायात  करते

 (Vi)  शुरूप्रात  के  तौर  पर  झ्रधिक  खपत  वाने  कुछ  केन्द्रों  में  राज्य  नागरिक  पूर्ति  संग  छनों  के  माध्यम  से  सी  धी  खपत  के

 लिए  परिष्कृत  ग्रायातित रेपशीड  तेल  का  8.  50  रुपये  प्रति  किलोग्राम  के  खुदरा  मूल्य को  दर  सें  वितरण

 करने  का  प्रबन्ध  करना  ।

 (Vil)  सीमेंट  के  निर्यात  यथासम्भव  सीमा  बिखेरना  |

 वि  न ~~ a
 दीघेंकालीन  उपाय  के  रूप  में  सरकार  कई  श्रावश्यक  ae  के  बारे  में  बड़े  पैमाने  को  सावेजनिक  वितरण  प्रणाली  बनाने

 के  बारे  में  विस्तृत  ब्यौरा  तैयार  कर  रही  है  ।

 बिदेशी  बैंकों  द्वारा  भारत  से  बाहर  धन  भेजा  जाना

 792.
 डा०  वसन्त  कुमार  पंडित

 :
 कया  वित्त  तथा  राजस्व  site  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  कुछ  विदेशी  बैंक  भारतीय  ford  बैंक  द्वारा  विदेशी  कम्पनियों  पर  भ्रन्य  देशों  को  धन  भेजने  पर  लगाई  गईं

 रोक  का  उल्लंघन  कर  रहे  हैँ  यदि  तो  ऐसे  बैंकों  के  नाम  कया  हैं  और  उन्होंने  कितनी  राशि  विदेशों  को  भेजी है  ;

 (a)  क्या  रिज  बैंक  ने  ग्रिडलेज  बैंक  को  यह  श्रादेश  दिया  है  कि  वह  3.  5  करोड़  रुपये  की  वह  राशि  वापस इस  देश

 में  लाये  जो  उसने  कार्यालय  11.0  के  नाम  ज गर वष  1974  झर  1975  में  गलत  ढंग  से  बाहर  भेजी  श्रौर

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  विदेशी  बैंकों  के  खातों  की  इस  दृष्टि  से  जांच  की  है  जिन्होंने  गत  तीन  या  चार  वर्षों  में
 कार्यालय  खर्चे

 x  ”
 रों  '',  व्यापार  बिलोंਂ  के  नाम  पर  बड़ी  राशि  विदेशों

 को  भेजी है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  :  रिजवे  बैंक  ने  विदेशी  बैंकों  सहित  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  विदेशों  को  धन

 भेजने  पर  कोई  रोक  नहीं  लगाई  है  ।  विदेशी  बैंकों  द्वारा  कमाये  गये  लाभ  में  से  भारतीय  श्रायकर  काट  लेने  के  बाद  शेष  राशि

 विदेश  को  भेजने  की  अ्रनुमति  दी  जाती है  ।  ford  बैंक  ने  सूचित  किया  है
 कि

 पिछने  तीन  चार  वर्षों  में  विदेशी  बैंकों ने  मुख्य

 कार्यालय  को  घन  भेजने  घिषयक  नियमों  का  श्राम  तौर  से  पालन  किया  है  ।

 (a)  feat  बैक  ने  सूचित  किया  है  कि  1973,  1974  झौर  197  के  दौरान  प्रिंडलेज  ब्र्क  को  कुल  57.  87

 लाख  रुपये  की  राशि  वापिस  लाने  के  लिए  कहा  गया  जिसे  श्रायकर  श्रधिकारियों  ने  मख्य  कार्यालय  के  व्यय  के  रूप  में  स्वीकार

 नहीं  किया था  प्रिडलेज  बैंक  द्वारा  उक्त  राशि  वापिस  लाई  गई  उस  पर  कर  दिया  था  भ्नौर  शेष  राशि  फिर  विदेश  को  भेजने

 की  अनुमति दे  दी  गई  थी

 विदेशी  बैंकों  का  कर  frat  करते  समंय  मुख्य  कार्यालय  के  व्यय  के  रूप  में  स्वीकार  की  जाने  वाली  राशि  के

 बारे  म॑  श्रधिकारियों  द्वारा  जांच  की  जाती  है  ।  इन  बैंकों  का  निरीक्षण  करते  समय  ford  बैंक भी  इस  बात की  जांच

 करेगा  कि  मुख्य  व्यय  के  लिये  जिस  राशि  का  दावा  किया  गया  है  उसके  किस  वग
 को

 न्यायोचित  माना  जा  सकता  है
 ।

 WoRLD  BANK  AID

 1793,  Shri  MEETHA  LAL  PATEL
 SHRI  ISHWAR  CHOWDHARY

 Will  the  Minister  of  FINANCE  AND
 j

 REVENUE  AND  BANKING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  question  of  grant  of  aid  to  India  by  World  Bank  was  discussed  during

 his  recent  visit  to  Washington;

 (b)  if  so,  the  salient  features  of  the  discussions  held;  and

 (c)  the  amount  of  aid  likely  to  be  provided  to  India  during  1977-78  ?

 The  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a),  (b)  and  (c)  In  the

 course  of  my  meeting  with  Mr.  McNamara,  President  of  the  World  Bank,  the  question

 of  Bank  Group’s  assistance  for  India  came  in  for  general  discussion.  However,  the

 quantum  of  World  Bank  aid  for  1977-78  was  not  discussed.
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 लिखित  उत्तर 27  1899
 न

 विदेशो  सहायता

 794.  श्री  श्रार
 ०

 कोलनथाइवेलु  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  दस  वर्ष  में  गरीबी  हटाने  के  लिये  बड़ी  मात्रा  में  विदेशी  सहायता नेने  का  है  ;  और

 क्या  सरकार  ने  बड़ी  मात्ना  में  विदेशी  सहायता  लेने  उसका  सार्थक  उपयोग  करने  की  रूपरेखा  तैयार  की  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  मंत्री  एच०  एम०
 :

 नहीं
 aa  भी

 योजना  का  मुख्य  उद्देश्य
 आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करना  ही  है  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं

 बेंक  ऋण

 795.  शी  चित्त  बसु  :  कया  बित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1976 से  1977  के  दौरान  बैंकों  से  कुल  कितना  ऋण  दिया  गया  है  ;  और

 इस  ऋण  में  से  सरकारी  क्षेत्र के  गैरसरकारी  क्षेत्र  के  कृषि  शर  लघु  उद्योगों  का  aT

 कितना है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  1976-77  के  दौरान  ऋण  विस्तार  के  क्षेत्रवार  झौर

 वार  ब्यौरे  विषयक  सारे  wines  प्रभी  उपलब्ध  नहीं  हुए  हैं  ।  फिर  भी  भारतीय  ford  बैंक  दवारा  दिये  गये  श्रनन्तिम  श्रांकड़े

 नीचे  दिये  जा  रहे  हैं  :---

 ऋण  का  क्षेत्रवार  वितरण
 ह  —  ं  लया  ि  दि  सय  दि  कद  क  लि  TS  SS  ि  कप  कल  दाल  AS  सकाय  fe  बलन  लि  fer  ब  —

 26  1976  श्ौर  25

 1977  के  दौरान

 घट  बद्ध
 डार  पड  Ge  Re  PN  ee  SRG  GE  CD  NS  A

 करोड़  रुपये

 सकल  बैंक  ऋण  +2276

 जिनमें  :--]

 सरकारी  खाद्य  वसूली  ऋण  +669

 प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  को  अग्रिम  +774

 क्षेत्रों  को  मंजूर  किये  गये  निर्यात  ऋण  सहित )
 छोटे  पैमाने  के  उद्योग  +215

 +277

 wear  प्राधिमकता  प्राप्त  क्षेत्र  +232

 +833

 जिनमें
 (wT) aa अन्य

 क्षेत्रों
 को

 ऋण
 *

 क्षेत्रों  को  मंजूर  किये  गये  निर्यात  ऋण  सहित )

 भारतीय  कपास  निगम  को  +120

 भारतीय  खाद्य  निगम  को  +23

 भारतीय  पटसन  निगम  को  +9

 (a)  गेर  खाद्य  ऋण  +1607

 (@) +(7) +  (7)

 +219 में
 से--नियति  ऋण

 नबे  मध्य  उद्योग  श्रौर  थोक  व्यापार  सहित  ।
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 written  Answers  Jyaistha  27,  1899  (Saka)

 ee

 बिहार  सिविल  श्राडिट  एंड  एकाऊंटस  ग्राफिस  सें  श्रस्थायो  कर्मचारी

 796  Sto  सरदीश  राय  :  कया  वित्त  तथा  राजस्व  बैंकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  बिहार  सिविल  श्राडिट  एण्ड  एकाउन्ट्स  श्राफिंस  एसोसियेशन  पटना  से  कोई  श्रभ्यावेदन  प्राप्त

 हुझा  जिसमें  85
 weal  कमंचारियों  को  स्थायी  पदों  पर  खपाने  की  मांग  की  गई  ग्रौर|

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतित्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :

 (a)  नियंत्रक  तथा  महानेखा  परीक्षक  के  कार्यालय  के  अनुदेशों  के  बिहार  में  इस  बारे  में  समीक्षा

 का  काम  शुरू  कर  दिया है  पर  इसे  शीघ्र  ही  पूरा  किया  जाएगा  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  तथा  धन्य  सरकारी  वित्त-पोषक  संस्थाश्रों  हारा  मारूति  लिमिटेड  को  दिये  गये  ऋण  तथा  राशियां

 797.  श्री मधु  लिमये  :  कया  वित्त  तथा  राजस्व  और  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीकृत  अन्य  सरकारी  वित्तपोषक  संस्थाओं  तथा  गैर-सरकारी  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  मारुति

 मारुति  हैवी  grace  मारुति  टैविनकल  सर्विसिज  श्रौर  मारुति  एविएशन  को  श्राज  तक  कुल  कितना

 वाला  तथा  बिना  जमानत  ऋण  या  म्रग्रिम  राशियां  दी

 (a)  इन  ऋणों  तथा  अग्रिम  राशियों  का  ATATATT  त्रौर  कम्पनीवार  ब्यौरा  कया  श्रौर

 क्या  ये  ग्रग्निम राशि राशि  शर  ऋण  yay  प्रधान  मंत्री  या  उनके  पुत्र  को  खुश  करने के  लिये  दिये  गये  श्रथवा वे  ऋण
 देने  के  उचित  सिद्धांतों  पर  भ्राधारित

 वित्त  मंत्री  at  एच०  To  पटल  :  ate  दीर्घकालीन  ऋण  प्रदान  करने  वाली  सरकारी  वित्तीय
 संस्थाओं  म  से  किसी  ने  मारुति  समूह  को  कम्पनियों  को  कोई  way  waar  ऋण  नहीं  दिया है  ।

 हां  तक  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  सहित  वाशिज्यिक  बैंकों  द्वारा  मारुति  समह  की  कम्पनियों  को  वित्तीय  सहायता  fea

 जाने  का  सम्बंध  बैंकों  में  प्रचलित  प्रथा  प्र  व्यवहार  के  श्रनुसार  तथा  बैंकिंग  कम्पनी  का  श्र्जन  और

 1970  भारतीय  स्टेट  बैक  1955  तथा  भारतीय  स्टेट  बेंक  बैंक  )  1959 के

 अनुसरण  में  भी  इन  सभी  बैंकों  के  ग्राहक  विशेष  के  बारे  में  सुचना  प्रकट  नहीं  की  जा  सकती  ।  इस  लिए  माननीय सदस्य  द्वारा

 मांगी  गई  सुचना  उपलब्ध  कराना  सम्भव  नहीं  है  ।

 जांच  प्रायो  1952  की  धारा  3  के  श्रधीन  सरकार  ने  मारुति  समूह  की  कम्पनियों के  कारोबार  की  जांच

 करने  के  लिए  एक  जांच  श्रायोग  का  गठन  किया  है  ।  इस  जांच  झ्रायोग  के  विचारणीय  विषयों  अन्य  बालों  के  साथ  साध
 मारुति  कंसनों  द्वारा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  श्रन्य  वित्तीय  संस्थाओं  से  ऋण  श्रौर  अरन्य  सहायता  प्राप्त  करने
 सम्बन्धी  सभी  मामने  शामिल हैं  मारुति  कंसनों  द्वारा  मांगी  गई  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  में  उनकी  जिस
 सावधानी  से  श्रावेदन  पत्रों  पर  विचार  किया  गया  उसका  स्तर  श्रौर  ऐसी  सहायता  मंजूर  करने  विधयक  लागू  तत्कालीन

 नियम  श्रौर  निदेश  के  होने  की  मात्रा  की  जांच  करना  शामिल

 कर  505  BY  INCOME-TAX  DEPARTMENT

 798.  SHRI  RAGHAVIJI  :  Will  the  Minister  of  FINANCE  AND  REVENUE  AND

 BANKING  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  raids  conducted  by  the  Income-tax  Department  in  the  country

 from  Ist  July,  1975  to  31st  December,  1976,  State-wise;

 (b)  the  estimated  amount  of  concealed  income  and  value  of  property  unearthed  during

 these  raids  and  the  estimate  thereof  as  on  31st  March,  1977;  and

 (c)  the  additional  amount  of  income-tax  and  we  alt Gait.  h-tax  likely  to  be  realised  as  a

 result  thereof  ?
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 बाण
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 शॉ
 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  The  Income-tax  De-

 partment  conducted  5115  search  and  seizure  operations  between  Ist  July,  1975  and  31st
 December,  1976.  Statistics  regarding  searches  are  not  maintained  State-wise,  as  in  several
 cases  searches  are  conducted  in  more  than  one  State  in  respect  of  the  same  assessee  and
 the  Director  of  Inspection  (Investigation)  and  some  of  the  Commissoiners  or  Income-tax
 exercise  jurisdiction  in  more  than  one  State.

 (b)  &  (c):  The  aggregate  value  of  assets  seized  during  the  above  operations  amounted
 to  over  Rs.  31.57  crores.  The  cases  are  at  various  stages  of  processing.  The  amount  of
 concealed  income  likely  to  be  brought  to  tax  is  expected  to  be  not  less  than  the  value  of
 the  seized  assets,  and  the  income-tax  and  wealth-tax  payable  there  on  can  be  very  roughly
 estimated  at  over  Rs.  15  crores.  It  will  take  considerable  time  to  make  a  more  precise
 estimate,  since  this  will  be  possible  only  after  the  seized  accounts  and  documents  are
 scrutinised  and  the  necessary  enquiries  are  made.

 तस्करों  को  सम्पत्ति  का  जब्त  feat  जाना

 799.  श्री  ato  एम०  सुधीरन  :  कया  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  —

 तस्करों  द्वारा  गलत  तरीकों  से  अजित  सम्पत्ति  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  क्या  सरकार  ने  उसे  जब्त

 करन व
 ७०५

 के  लिए  कोई  कार्यवाही की  शर

 यदि  तो  वह  क्या  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  QHo  :  शौर  :  ऐसा  विश्वास  करने  के

 कारण  हैं  कि  जिन  व्यक्तियों  पर  तस्कर  तौर  विदेशी  मुद्रा  छल-साधक  का  समपहरण  afar

 1976  लागू  होता  है  उन्होंने  23.  86  करोड़  रुपए  की  कुल  शभ्रनुमानित  मूल्य  की  जिसमें  13.23

 करोड़  रुपए  मूल्य
 की

 चल  सम्पत्ति
 तथा  10.63

 करोड़  रुपए  की  नचल  सम्पत्ति  शामिल  गैर  कानूनी  रूप  से
 अर्जित  की  उक्त  a fafa  के  ज अन्तगत  नियुक्त  सक्षम  प्राधिकारियों  द्वारा  area  पहले  ही  जारी  कर  दिए

 गए  हैं  जिनमें  घोषणा की  गयी  है  कि  2.40  करोड़ रुपए  मूल्य  की  चल  सम्पत्ति  भर  1.  57  करोड़  रुपए  मूल्य
 की  mat  सम्पत्ति  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  जब्त  है  जो  सभी  प्रकार  के  ऋण  भारों  से  मुक्त  है  ।  शेष  सम्पत्तियों
 के  सम्बन्ध  में  इसी  प्रकार  की  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  गयी

 केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  की  सरलीकृत  प्रक्रिया  का  विपरीत  प्रभाव

 800.  श्री  भगत  राम  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैकिंग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  1  1976  से  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  सरलीकृत  प्रक्रिया

 लागू  हो  जाने  के  बाद  से  लघु  उद्योग  बरबाद  हो  रहे  ्रौर

 वया  सरकार इस  प्रक्रिया  में  परिवतन लाने  पर  विचार  कर  रही

 वित्त  संतरी  एच०  एम०  :  नहीं  ।  इस  योजना  का  छोटे  निर्माताओं  द्वारा  झामतौर

 पर  झ्च्छा  स्वागत  किया  गया  शौर  लगभग  20,000  हकदार  एककों  में  करीब  12,000  एकक  इस

 समय  इस  कार्य-विधि  के  aaa  कार्य  कर  रहे

 सरलीकृत  कार्यविधि एक  विकासोन्मुख  योजना  इस  योजना  ने  उत्पादन-शुल्क  सम्बन्धी  श्रौपचारिकताओं
 को  सरल  बनाकर  ait  किसी  प्रकार  की  अतिरिक्त  शुल्क  देयता  का  दायित्व  लिए  छोटे  एककों  के

 उत्पादन

 में  50  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  करने  की  अनुमति  देकर  उनकी  सहायता  की  है

 सरलीकृत  कार्यविधि  1  1976  से  लागू  की  गई  थी  ।  1000  से  अधिक  एककों  जिन्होंने  इस

 कार्याविधि  को  अपनाया  श्रपने  उत्पादन  में  पर्याप्त  वृद्धि  की  है  जो  50  प्रतिशत  से  लेंकर
 100  प्रतिशत तक

 से  ऊपर  तक  हुई
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 Written  Answers  June  17,  1977

 सरकार  सरलीकृत  कार्यविधि के  कार्यचालन  की  समीक्षा  करती  त्र  रही  समीक्षा  के
 अभी  हाल ही  में  कूछ  सुधार  fea  गये  एक  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  यह है  fear  मे  इस  कार्यविधि  के
 wait  कार्य  कर  रहा  कोई भी  निर्धारित  स्वतः  ही  इस  योचना  हकदार  बनने ंसें  वंचित  नहीं  हो  जायगा
 यदि  उसका  उत्पादन  100  प्रतिशत  से  afer  बढ़  जाता  है  कि  पहले  होता  बल्कि  इस  योजना के
 अन्तर्गत वह  तब  तक  लाभ  प्राप्त  करता  रहेगा  जब  तक  कि  उसका  उसके  झ्राधार  उत्पादन  का  200

 प्रतिशत  अथवा  5  लाख  जो  भी  अधिक  से  अधिक  नहीं  हो  जाता

 रुपये  ait  रूबल  को  विनिमय  दर

 801.  श्री  एस०  He
 :

 क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सोवियत रूस  ने  रुपए  श्रौर  रूबल  की  विनिमय  दर  बढ़ा  दी  है  wie  यदि  तो  बड़ी  हुई

 दर  क्या  है  तथा  रूस  को  भारतीय  रुपए  के  रूप  में  दिया  जाने  वाला  बकाया  ऋण  इस  समय  कितना  त्रौर

 क्या  सरकार  रुपए  त्रौर  रूबल  की  विनिमय  दर  बढ़ाने  पर  सहमत  हो  गई  है  WT  यदि  तो
 उसका  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  पटेल  :  श्र  (a)  रुपए  at  रूबल  के  बीच  नया  सममूत्य
 > स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  सोवियत  समाजवादी  जनतन्त्र  संघ  के  झधिकारियों  द्  भी  साथ  बातचीत  हुई  है  यह

 अभी  जारी  यह  बातचीत  गोपनीय  किस्म की  है  श्रौर  जिन  विभिन्न  aAeaTAl IX पर  विचार  किया जा  रहा  है

 उनके  बारे  में  इस  समय  बताना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 PERMISSION  FOR  FLYING  AIRCRAFT  OF  BIHAR  GOVERNMENT
 BY  SHRI  SANJAY  GANDHI

 802.  SHRI  ISHWAR  CHAUDHARY:  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL

 AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  an  aircraft  of  Bihar  Government  was  used  by  Shri  Sanjay  Gandhj  on

 21st  February  for  which  a  bill  was  sent  by  the  Finance  Department  to  the  Pradesh  Congress

 Committee  for  payment;  and

 (b)  if  so,  whether  Shri  Sanjay  Gandhi  had  obtained  the  permission  of  his  Ministry

 before  or  after  flying  from  Patna  to  Calcutta  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM

 KAUSHIK)  :  (a)  Yes,  Sir.  A  bill  for  Rs.  2662.50  was  sent  to  Bihar  Pradesh  Congress

 Committee  on  3rd  March  1976  in  which  no  charge  for  the  empty  return  journey  of  plane

 from  Calcutta  to  Patna  was  made.  The  amount  was  not  paid  by  Bihar  Pradesh  Congress

 Committee  and  hence  as  desired  by  the  then  Chief  Minister  a  revised  bill  for  Rs.  4897

 was  sent  to  him  (Chief  Minister)  on  31st  March  1977  in  which  charges  for  empty  return

 journey  of  the  plane  were  also  included,  Payment  for  the  revised  bill  has  also  been  not

 received  so  far.

 (b)  No  permission  from  Government  was  necessary  as  the  flight  was  booked  in  the

 name  of  the  then  Chief  Minister,  Bihar  and  Shri  Sanjay  Gandhi  travelled  by  it,  from

 Darbhanga  to  Calcutta.
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 लिखित  उत्तर 1899  )
 ह

 पयटन  यातायात

 803.  श्री  निहार  लास्कर  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  वर्ष  और  पिछले  वर्ष  पर्यटन  यातायात  कम  हूं  ह  र  यदि  तो  उसके  मख्य  कारण

 क्या

 पिछने  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  इसमें  सम्पूर्ण  रुप  से  कमी  होने  के  क्या  कारण  हें  झ्रौर

 पर्यटन  यातायात  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 पयटन  श्रौर  नागर  विभानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  )  शर  नहीं  पिछले

 दो
 वर्षों  के  दौरान  पर्यटक  यातायात  में  कोई  कमी  नहीं  इसके  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  पर्यटक

 यातायात  में  वृद्धि  ही  हुई  1975  के  दौरान  भारत  की  यात्रा  करने  वाले  4,65,  275  विदेशी  पर्यटकों  की

 तुलना  में  1976  के  दौरान  राने  वाले  पर्यटकों  की  संख्या  533,951  थी  जोकि  14.8  प्रतिशत  की  वृद्धि  को

 द्योतित  करती  जनवरी  से  1977  के  243,985  विदेशी  पर्यटकों  ने  भारत  की  यात्रा  जोकि

 1976  की  उसी  अवधि  में  शाने  वाले  पर्यटकों  से  19.7  प्रतिशत  अधिक

 यद्यपि  भारत  के  लिए  पर्यटक  यातायात  में  काफी  ग्रधिक  वद्धि ध  हो  रही  तथापि  पयटन  विभाग

 इससे  भी  भ्रधिक  अच्छे  परिणाम  हासिल  करने  के  लिए  ५  प्रयत्नों  को  wie  तेज़  कर  रहा  इस  प्रयोजन  के

 लिए  उठाए  जा  रहे  कदमों  में  निम्नलिखित  सम्मिलित

 (i)  विश्व  के  उन  क्षेत्रों  जहां  भारत  के  लिए  पर्यटक  यातायात  की  अधिक  संभावनाएं  नये  पयटन

 कार्यालय  खोलना  ।  चाल  वर्ष  के  दौरान  तेहरान  (  ),  बैंकाक  ly  कुन्नालालम्पुर

 पथ  तथा  मेल्बोनें  में  नए  कार्यालय  खोले  जाएंगे  ।

 (tl)  भारत  के  सम्बन्ध में  पयंटन  साहित्य  का  इस  समय  किए  जा  रहे  5  ATTA के  बजाय  13

 पीय  भाषाओं  में  प्रकाशन  करना  ।  इसके  अतिरिक्त  पर्यटन  विभाग  झ्ररबी  जापानी

 तथा  चीनी  भाषाग्रों  में  भी  पर्यटन  साहित्य  का  प्रकाशन  कर  रहा

 iii)  विदेशी  qacayl  के  फायदे  के  लिए  विदेशी  ag  में  देय  भारतीय  रेलवेज  पर  चाहों

 टिकटें  तथा  इंडियन  एयरलाइंस  पर  टिकटें  चाल  करना  ।

 (1४)  भारत  में  प्रवेश  सम्बन्धी  श्रौपचारिकताओं  में  जैसे  भारत  तराने  लैंडिंग  परमिट  जारी

 करना  जोकि  30  दिन  के  लिए  वैध

 (४)  विश्व  के  विभिन्न  भागों  से  यात्रा  लेखकों/यात्रा  परिचालकों  के  लिए  भारत  के  लिए  परिचायक

 यात्रा्ों  का  प्रायोजन  जिससे  वे  हमारे  यहां  उपलब्ध  सुविधाश्रों  को  देख  सकें ।

 DEVELOPMENT  OF  VARIOUS  PLACES  AS  TOURIST  CENTRES  IN

 MADHYA  PRADESH

 804.  SHRI  LAXMI  NARAIN  NAYAK:  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Central  Government  have  included  Chitrakoot,  Khajuraho  and  Orachha
 in  Madhya  Pradesh  in  the  list  of  famous  spots  of  tourist  interest  in  the  countr

 (b)  steps  taken  and  proposed  to  be  taken  by  the  Central  Government  for  the  develop-

 ment  of  these  places  of  historical  and  cultural  importance;  and

 (c)  the  time  by  which  approach  roads  to  various  places  of  scenic  beauty  and  cultural

 importance  adjacent  to  Chitrakot,  Khajuraho  and  Orachha  will  be  constructed  ?
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 Written  Answers
 Jyaistha  27,  1899  (Saka)

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIV  IL  AVIATION  (SHRI  PURUSH  OTTAM
 KAUSHIK) :  (a),  (b)  and  (८)  :
 is

 The  development  of  fourist  centres  in  the  Central  Sector
 being  determined  for  the  present  on  the  basis  of  their  existing  or  potential  popularity with  international  tourists.  With  this  end  in  view  the  facilities  for  international  tourists

 have  already  been  created  at  Khajuraho  in  the  form  of  augumenting  the  water  supply,
 and  the  expansion  and  renovation  of  the  existing  travellers  lodge.  A  proposal  to  construct
 &#  camping  site  at  Khajuraho  in  the  Central  Sector  is  also  under  the  consideration.  Cons-
 traint  on  resources,  however,  precludes  undertaking  schemes  for  tourism  development
 at  a  number  of  places  in  Madhya  Pradesh  including  Chitrakoot  and  Orachha.

 RAIDS  CONDUCTED  IN  PREMISES  OF  SMUGGLERS

 805.  SHRI  DHANNA  SINGH  GULSHAN::  Will  the  Minister  of  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  raids  were  conducted  in  the  premises  of  smugglers  throughout  the  country
 during  1974-75  and  1975-76;

 (b)  if  so,  the  number  of  smugglers  arrested,  State-wise,  and  the  amount  of  cash,  gold
 and  silver  recovered  from  them  separately;  and

 (c)  whether  the  seized  wealth  was  deposited  in  the  State  Government  treasury  or  in
 the  Central  Government  treasury  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.

 PATEL):  (a),  (b)  &  (c)  :  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table

 of  the  House.

 KATIHAR  (BIHAR)  JUTE  MILL

 806.  SHRI  GYANESHWAR  PRASAD  YADAV:  Will  the  Minister  of  COMMERCE

 AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Katihar  (Bihar)  Jute  Mill  is  lying  closed  for  the  last  many  months  as

 a  result  of  which  the  workers  have  been  rendetfed  unemployed;

 (b)  whether  Bihar  Government  have  recommended  to  the  Central  Government  to  take

 over  this  mill;  and

 (c)  if  so,  the  facts  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION

 (SHRI  MOHAN  DHARIA)  :  (a)  Katihar  juté  mill  in  Bihar  is  not  lying  closed.  However,

 another  jute  mill  in  Katihar  called  Rai  Bahadur  Hurdutrai  Motilal  Jute  Mill  (P)  Ltd.  has

 been  affected  by  work  stoppage  since  March,  1976.

 (b)  &  (c):  Govt.  of  Bihar  who  had  expressed  their  willingness  to  take  over  this

 mill,  have  been  requested  to  examine  its  viability  that  the  institutional  finance  for  re-

 opening  the  unit  could  be  secured.

 श्निवार्य जमा  योजना  से  प्राप्त  राशि

 श्री  के०  Vo  राजन

 श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  क्या  faa  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 श्री  एस०  जी०  मुरुगय्यन  i  करेंगे  कि  श्रनिवार्य  जमा  योजना  द्वारा  झब  तक  कुल

 J  राशि  प्राप्त  हुई

 :  अतिरिक्त  उपलब्धियां
 fara  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  मंत्री  है  एच०  एम०  पटेल )

 :

 ,  1974  के  प्रन्तर्गत  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  तथा  गेर  सरकारी  श्रौर  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  के
 श्रधिनियम
 कर्मचारियों  द्वारा  3  1977  तक  श्रतिवायं  जमा  के  रूप  में  कुल  1764.68  करोड़  रुपया  जमा  कराया

 गया  था  ।
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 17  1977  लिखित  उत्तर

 ह  ae Yee  को  बोनस  feat  जाना

 80 5.0  श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सिलता क्या  बैंकों  के  कर्मचारियों  तथा  उन  कर्मचारियों  जिन्हें  बोनस  सरकार  से  शीघ्र

 वोनस  देने  को  कहा  है

 क्या  यह  बोनस  पिछली  तिथि  से  दिया  श्र

 इस  सम्बन्ध  में  भ्रत्तिम  निर्णय  कब  तक  लिया  जायेगा ?

 वित्त  संतरी  एच०  एम०  श्रौर  बेंक  कमेंचा  रियों  को  बोनस  की  श्रदायगीं

 के  बारे  में  सरकार  को  हाल  ही  में  कई  wHFATATT  प्राप्त  हुए  बोनस  झादायगी  1976

 के  भ्रनसार  बैंक  कर्मचारियों  को  बोनस  अदायगी  अधिनियम  1965  के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  कर  दिया  गया  है  ।

 1974  और  1975  के  लिए  बोनस  के  स्थान  पर  बैंक  कर्मचारियों  को  wave  श्रदायगी की  गई  थी  ।
 ७०५५

 1976  के  लिए  अनुग्रह  के  बारे  में  अब  तक  निणेय  नहीं  किया  गया  विभिन्न  उद्योगों  बोनस

 भ्रदायगी  विधयक  नीति  की  सरकार  झ्रलग  से  समीक्षा  कर  रही

 भारत-नेपाल  सीमा  पर  तथा  सहाराष्ट्र  के  तटीय  क्षेत्रों  में  तस्करों  को  गतिविधियों  का  बढ़ना

 80 9.  श्रीमती  मणाल  गोरे  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 ~!
 क्या  भारत-नेपाल  सीमा  पर  श्रौर  महाराष्ट्र  के  तटीय  क्षेत्रों  तस्करी  की  गतिविधियों  में  पुन

 वद्धि  हो  रही

 (a)  क्या  कुछ  तस्करी  का  सामान  पकड़ा  गया

 भारत-नेपाल  सीमा  पर  श्रौर  महाराष्ट्र  के  तटीय  क्षेत्र  से  अ्रप्रैल  1977  में  कितने  मलय  का  माल

 पकड़ा  श्र

 क्या  तस्करों  की  बढ़ती  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  विशेष  उपाय  किए  गए

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एस०  इस  प्रश्न  का  संकेत

 ग्रापात  स्थिति  के  हटाए  जाने  के  तस्करी  के  रुख  की  आर  है  ।  प्राप्त  रिपोर्ट  यह  सुचित  नहीं  करतीं  कि

 भारत-नेपाल  सीमा  पर  तथा  महाराष्ट्र  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  तस्करी  में  वद्धि  हो  गयी

 तथा  अ्रप्रल  1977  के  महीने  में  भारत-नेपाल  सीमा  पर  तथा  महाराष्ट्र  के  समुद्र  तट  पर

 पकड़े  गये  माल  की  कीमत  10,31,398  रु०  तथा  24,49,483  रु०  बतायी  जाती  है  ।

 तस्करी-विरोधी  उपायों  को  age  बनाया  जा  रहा  इन  उपायों  में  निम्नलिखित  शामिल

 भारत-नेपाल  सीमा  पर  नयी  निवारक  चौकियां  सारी  भारत-नेपाल  सीमा  पर  तथा  महाराष्ट्र  के  qzaat

 क्षेत्रों  में  निरन्तर  श्रौर  अधिक  निगरानी  तस्करी  के  बारे  में  गुणात्मक  सूचना  प्राप्त  करने  के  निमित्त

 गुप्त-सुचना  तन्त्र  को  उन्नत  महाराष्ट्र  के  समुद्र  तट  पर  सुगमता  से  पार  किए  जा  सकने  योग्य  क्षेत्रों  तथा

 भारत-नेपाल  सीमा  पर  स्थल  भागों  की  गश्त  लगाना  श्रौर
 संवेदनशील

 पत्तनों  से  श्राने  जलयानों  की  जोरदार

 तलाशी  wary

 विमान  उड़ान  सुरक्षा  के  लिए  सिविल  विमान  उड़ान  क्षमता  को  श्रावश्यकताएं

 810.  शी  श्यामप्रसन्न  भट्टाचार्य  :

 श्री सुकुंद  मंडल  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  safest  भारतीय  विमान  इन्जीनियर्स  एसोसिएशन  ने  ag  aria  प्रकट  की  है  कि  हाल  में

 सिविलਂ  विमान  उड़ान  क्षमता  की  आवश्यकताओं  wo  में  किए  गए  परिवतत से  विमान  उड़ान

 सुरक्षा को  खतरा हो  सकता
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 ‘Written  Answers  June  17,  1977

 इण्डियन  एयरलाइ  नस  के  afirarfat  ने  इसका  खण्डन  किया
 क्या  उनकी  श्राशंकाओओं  को  दूर  करने  के  लिए  पूरी  जांच  की  गई  श्र

 यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या

 पर्थटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  at

 (@)  शौर  उड़नयोग्यता  की  संशोधित  शर्तों  के  लागू  किये  जाने  के  दोनों  कार्पोरेशनों
 के  इंजीनियरी  संगठनों  के  कार्यचालन  बारे  में  दोनों  अर्थात उ  इंडियन  एय  स  श्रौर  एयर  इंडिया
 तथा  नागर  विमानन  विभाग  के  सम्बन्धित  क्षेत्रीय  निरीक्षण  कार्यालयों  से  एक  विशेष  forte  मंगवाई  गई  थी  ।  इन

 सूत्रों  से  प्राप्त  हुई  रिपोर्टों  संशोधित  उड़नयोग्यता  नियमों  के  दोनों  कार्पोरेशनों  के  इंजीनियरी

 संगठनों  के  कार्यचालन  में  किसी  afe  का  पता  नहीं  चलता  है  ।

 बहु  राष्ट्रीय  निगस

 811.
 शो  मुकुंद मंडल  :  वित्त  राजस्व  और  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  बहू  राष्ट्रीय  निगमों  को  उनके  aden  पत्न  तीन  बर्ष  से  श्रधिक  समय  से

 बनाएं  स्खकर  उन्हें  नयी  भ्रवधि  दी  गई  श्रौर

 यदि  तो  ऐसी  कम्पनियों  के  नाम  क्या

 वित्त  मंत्री  (st Tao एच०  एम ०
 :  नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता ।

 aAAraa  जाति  तथा  श्रनसुचित  जनजाति  के  श्राय  कर  i)

 812.  श्रो  शिव  सम्पत  :  कया  चित्त  तथा  राजस्व  श्र  बैंकिंग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 देश  में  awe  शझायुक्तों  की  कुल  संख्या  कितनी

 उनमें  से  कितने  श्रायुक्त  अनुसूचित  जाति  तथा  श्रतुसूचित  जनजाति  के

 उच्च  पदों  पर  इन  श्रेणियों  के  व्यवितयों  का  कम  प्रतिनिधित्व  होने  के  क्या  कारण  श्रौर

 इन  श्रेणियों  के  व्यक्तियों  को  उच्च  पदों  पर  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 a  कार्यवाही की  गई

 वित्त  तथा  राजस्व  और  बैंकिंग  मंत्री  Tao  एस०  :  और  वर्तमान  में  ग्रायकर

 ara X]  की  संख्या  72  है  जिसमें  वे  श्रायकर  amar  भी  शामिल  हैं  जो  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बो  के  अधीन

 में  निदेशकों  के  रूप  में  तैनात  हैँ  ।  इनमें  से  कोई  भी  शझ्ायकर  झायुक्त  अनुसूचित  जाति  ग्रथवा

 जन-जाति  का  नहीं

 ate  :  झ्रायकर  श्रायुक्तों  के  पदों  पर  सहायक  झायकर  aaa  को  पदोन्नति

 करके  की  जाती हैं  ।  ये  पदोन्नतियां  योग्यता  के  पर  चयन  करके  की  जाती  पात्र  के

 मामलों  पर  उनकी  वरिष्ठता  के  क्रम  में  झर  निर्धारित  कार्यविधि  के  पदोन्नति के  निमित्त  चुनाव  के  लिए

 विधिवत्‌  गठित  विभागीय  पदोन्नति  समिति  द्वारा  विचार  किया  जाता

 अआयकर  श्रायुक्तों  के  पदों  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  वेतन  2250  रु०  से  अधिक  है  श्र  इस  प्रकार  के  पदों

 प्र  चयन  द्वारा  पदोन्नति  करने  के  मामले  में  किसी  प्रकार  की  रिझायत  बरतने  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  ग्रायकर

 waa  के  पदों  पर  पदोन्नति  करने  के  लिए  झरन  तक  किए  गए  चयनों  में  अनुसूचित  जातियों/श्ननुसूुचित

 जातियों  के  सहायक  श्रायकर  WaT  की  वरिष्ठता  इतनी  नहीं  थी  कि  उनको  विचार  के  लिए  शामिल  किया

 वर्तमान  49  सहायक  शझायकर  श्रायुक्त  ऐसे  हैं  जो  श्रनुसुचित  जातियों/प्रनसुचित  जन  जातियों  के  हैं

 और  रिक्त  स्थानों  की  उपलब्धता  तथा  पदोन्नतियों  की  गति  पर  निभंर  करते  हुए  वे  यह  arm  रख  सकते  हैं  कि

 oc  मामलों  पर  शभ्रायकर  श्रायुक्तों  के  पदों  पर  पदोन्नति  के  लिए  चयन  करने  के  लिए  यथा  समय  विचार  कियां

 |
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 afs  n

 rey
 813.  श्री  पो०  जी  छ  q  विलकर ह  क्या  वित्त  तथा  राजस्व

 शौर  बैकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 श्री  मनुभाई  शाह  की  श्रध्यक्षता  में  स्थापित  किये  गये  बैंकिंग  ait  द्वारा  ma  तक  किये  गये
 कार्य  की  प्रगति  क्या

 क्या  श्रायोग  के  कमंचारी  बदले  जा  रहे  हैं  श्र  gan  उनकी  वृद्धि  की  जा  रही  श्रौर

 यह  झायोग  झपना  प्रतिवेदन  सरकार  को  कब  तक  प्रस्तुत  कर

 सत्त  मंत्री  एच०  एम०  :  सभी  पहलुओं  पर  बारीकी  से  विचार  कर  लेने  के  थ

 सरकार  ने  निर्णय  किया  कि  सरकारी  क्षेत्र  की  वाणिज्यिक  बैंकिंग  प्रणाली  के  पुनर्गठन  के  प्रश्न  की  जांच  करने

 के  लिए  श्री  मनुभाई  शाह  की  Weaetay  में  गठित  श्रायोग
 को

 समाप्त  कर  देना  बेहतर  22

 1977  से  प्रायोग  ने  काम  करना  बन्द  कर  दिया

 श्परौरर  :  प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 water  पायलटों को  बहाल  किया  जाना

 814.  श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  :  कया  पर्यटन  प्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 व्या  सरकार  उन  सभी  बर्खास्त  पायलटों  जिन्होंने  कांग्रेस  शासन  के  दौरान  हड़ताल  में  भाग

 लिया  बहाल  करने  के  लिए  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  शौर

 कितने  पायलटों को  बर्खास्त  किया गया  था

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  (att  पुरुषोत्तम  कौशिक  )  :  झर  एयर  इंडिया  के  उन

 तीन  विमानचालकों में  जिन्हें  1974  में  कारपोरेशन  में  गैर-कानूनी  हड़ताल  में  भाग  aa  के  कारण  सेवा  से
 निकाल  दिया  गया  दो  को  पहले  ही  बहाल  किया  जा  चुका  तीसरे  का  मामला  न्यायाधीन  (Sub-Judice)

 श्रप्रत्यक्ष  करों  संबंधी  जांच  समिति  का  अन्तरिम  प्रतिवेदन

 815.  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  श्री  एल०  के  झा  की  श्रध्यक्षता  में  श्रप्रत्यक्ष  करों  सम्बन्धी  ढांचे  का  पुर्विलोकन  करने  के

 लिए  नियुक्त  की  गई  समिति  ने  सरकार  को  अपना  श्रन्तरिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  श्र

 यदि  तो  इस  प्रतिवेदन  की  मुख्य  बातें  क्या

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  a

 फिलहाल  fee  को  एक  गोपनीय  दस्तावेज  के  रूप  में  माना  जा  रहा  रिपोर्ट  की

 मुख्य  रूपरेखा  देते  हुए  एक  संक्षिप्त-सार  यथा-समय  सदन-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 जयपुर  तथा  ग्वालियर  के  भूतपुर्व  राजघरानों  .  पर  छापे

 816  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  कया  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fr :

 क्या  ara  काल  में  जयपुर  तथा  ग्वालियर  के  भूतपूर्व  राजघरानों  पर  छापे  मारे  गए  थे  श्रौर
 काफी  तलाशियां  ली  गई

 क्या  वहां  से  विशाल  गढ़ा  gat  खजाना  मिला

 यदि  तों  उसका  Aet  क्या  है  श्रौर  उसका  क्या  किया  गया  भर

 (7)  क्या  ऐसे  समाचारों  में  कोई  सच्चाई  है  कि  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  ने  श्रीमती  गायत्री  देवी  अर

 श्रीमती  विजय  राजे  सिंधिया  के  कोई  प्राइवेट  सौदा  किया  था  श्र  राजघरानों|वाल्टों  की  श्रागे  तलाशी

 बन्द  कर  दी
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 faa  संतरी  एच०  एम०  :  तथा  भारत  सरकार  तथा  करनेल  भवानी

 सिंह  के  बीच  हुए  एक  समझौते  के  अन्तर्गत  जयपुर  के  भूतपूर्व  शासक  परिवार  के  जयपुर  किले  में  श्रायकर

 कारियों  द्वारा  10  जून  1976  से  खजाने  की  तलाशी  शुरू  की  गई  थी  ।  किन्तु  कोई  खजाना  नहीं  मिला  श्रौर

 इसलिए  नवम्बर  1976  में  तलाशी  का  काम  छोड़  दिया  गया  ।

 झाय  कर  प्रौर  स्वर्ण  नियन्त्रण  अधिकारियों  द्वारा  ग्वालियर  के  भूतपूर्व  शासक  परिवार  के  जय  विलास

 महल में  श्रगस्त  1975 से  नवम्बर  1975  तक  की  अवधि  के  दौरान  संयुक्त  रूप  से  तलाशी  ली  गई  थी  ।

 इन  तलाशियों के  ग्रायकर  श्रधिकारियों  are  99.53 लाख  रुपए  के  मूल्य की  वस्तुएं

 गई  थीं  जिनमें  से  98.97  लाख  रुपए  के  मूल्य  की  वस्तुओं  को  ara  कर  श्रघिनियम  1961 की  धारा

 132  (5)  के  अन्तर्गत  जारी  किये  गये  श्रादेशों के  meta  रोक  लिया  गया  ari  इसके  107.02

 लाख  रुपए  के  मूल्य  की  वस्तुओं  को  are  कर  श्रघिनियम  1961  की  धारा  132(3)  के  अ्रन्तगंत  जारी  किए

 गए  निषेधात्मक  meat  के  अधीन  तब  तक  रखा  गया  था  जब  तक  कि  उन  दावों  की  जांच  नहीं  हो  जाती  कि

 उक्त  की  घोषणा  धन  कर  विवरणियों  में  कर  दी  गई
 थी  ।

 विवादरहित  कर  की  मांग  श्रादि  की  श्रदायगी
 को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  इन  वस्तुओं

 को
 aa  छोड़  दिया  गया  है|/छोड़ा  जा  रहा  है

 नियमित  कर-निर्धारण की  का्येवाही  जारी  है

 ग्वालियर के  जय  विलास  महल  से  स्वर्ण  नियन्त्रण  प्राधिकारियों द्वारा  1975  तथा

 1975  में  पकड़े  गए  ौर  वस्तुप्नों  का  विवरण  इस  प्रकार  eo

 नन  OND  ee  ta  el  oe  pet  oe

 मूल्य faa
 Pa  aed

 में
 )

 रुपए  में  )

 54  28
 शुद्ध  सोना

 सोने की  वस्तुएं  72  36

 24  8 सोने के  झाभूषण
 कल  ior

 कुल  150  72

 eat

 ऊपर  उल्लिखित शुद्ध  सोने  की  कुल  मात्रा  में  से  हैं # की  की  शकल में  सोने  की  गोल  छड़ें  भी  सीमाशुल्क

 अधिनियम  के  ह... प्रन्तगत  पकड़ी  गई  थीं  ।  जिनका  वजन  लगभग  50  किलोग्राम श्र  मूल्य  25.0  लाख स०  है

 स्वर्ण  नियन्त्रण  श्रधिनियम/सीमाशुल्क  श्रधिनियम  के  meta  न्याय-निर्णय  की  कार्यवाही  चल  रही

 जयपुर  ate  ग्वालियर  के  भूतपूर्व  महलों  की  तलाशियां  सामान्य  तौर  से  पूरी  होने  के  पश्चात्‌  ही

 बन्द  की  गई  थीं

 व्यक्तियों  व्यापार  गृहों  द्वारा  कांग्रेस  पार्टो  को  चंदा

 817.  श्री  मुश्तियार  fag  मलिक :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  प्रौर  बेकिंग  मंत्री  यट  बताने  की  कपा  करेंगे

 fr

 1977  से  1977  में  किन  frat  व्यक्तियों|/व्यापार  गृहों  ने  कांग्रेस  पार्टी  को  उसकी

 स्मारिका  में  विज्ञापन  देने  के  नाम  पर  चन्दा

 (a)  कया  उनके  विज्ञापन  इस  स्मारिका  में  प्रकाशित  हुए  श्ौर

 प्रत्येक  व्यक्ति|व्यापार  गृह  द्वारा  कितनी  राशि  दी  गई ?
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 वित्त  राजस्व  श्रौर  बैकिंग  मंत्री  एच०  Ae  :  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  श्रपना

 हिसाब-किताब  कैलण्डर  वर्ष  के  श्राधार  पर  रखती  है  ।  श्रायकर  1961  के  वर्तमान  उपबन्धों
 कलिण्डर  वर्ष  1977  की  ma  कर-निर्धारण  वर्ष  1978-79  में  कर-निर्धारणयोग्य  होगी  ।  achraior

 ay  1978-79  के  सम्बन्ध  में  श्रायकर  विवरणी  1  1978  के  बाद  परन्तु  30  जून  1978  से  पहले
 दाखिल  किये  जाने  योग्य  हो  जाएगी  ।  इस  बात  को  देखते  हुए  अपेक्षित  ब्यौरे  तब  तक  उपलब्ध  नहीं  होंगे  जब  तक
 aa  की  विवरणी  दाखिल  नहीं  की  जाएगी

 स्मारिकाश्रों में  विज्ञापनों  को  छापने  से  सम्बन्धित  जांच  कर-निर्धारण  वर्ष  1978-79  में  लिए
 झाय-विवरणी  दाखिल  किये  जाने के  पश्चात  की  जा  सकती

 प्रत्येक  पार्टी|व्यापार  गह  द्वारा  war  की  गई  रकम  को  कर-निर्धारण  सम्बन्धी  कार्यवाही  के  दौरान
 प्राप्त  किया  जाएगा |

 विश्वायतन  योगाश्रम  के  निदेशक  हारा  श्रायकर  तथा  धन  कर  का  भुगतान

 818.  डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 कि

 (®)  विशयतन  नई  दिल्ली  के  निदेशक  ने  गत  तीन  वर्षों  में  भ्रपने  श्रायकर ak

 कर  सम्बन्धी  विवरणियां  भरी

 (a)  यदि  तो  इन  वर्षों  में  कितना  कर  wet  fear  गया  है

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इस  व्यक्ति  ने  दिल्‍ली  तथा  श्रन्य  स्थानों  पर  जायदाद  बनाई  है

 am  की  भारी  राशि  छिपाई  है  ate  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  मामलों  को  4.0  खोलने  का

 वित  तथा  राजस्व  शौर  बकिंग  मन्त्री  एच ०  Uo  विश्वयातन  योग  नई

 के  निदेशक  श्री  धीरेन्द्र  ब्रह्मचारी  ने  कर-निर्धारण  वर्ष  1974-75  के  लिए  ora  की  विवरणियां

 22  मार्च  1977  को  शौर  वर्ष  1976-77  के  लिए  25  माच  1977  को  दाखिल  की  थी  अभी  तक  धघन-कर

 सम्बन्धी  कोई  भी  विवरणी  दाखिल  नहीं  की  गई  है  ।

 गत  तीन  कर-निर्धारण  वर्षों  के  सम्बन्ध  में  श्री  धीरेन्द्र  ब्रह्ाचारी  द्वारा  दिए  गए  ma  कर  के  ब्यौरे

 नीचे  दिए

 EE  ES  TS  ES Ee a  ट  टट  टट  पटा

 कर-निर्धारण  स्रोत  पर  काटा  गया  afar  कर  स्व-निर्धारण  जोड़

 ग्राय  कर
 A  NE  10001.0  अ  क  अ  अ  य

 1012  1264 1974-75  252

 1975-76  9 a 2924 9  1808  7565  9625

 1976-77  936  12060  12996

 (ee  oo  TS

 1)  श्राय-कर  विभाग  के  पास  श्री  धीरेन्द्र  ब्रह्मचारी  के  स्वामित्व  की  केवल  एक  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध
 a

 जानकारी  है  जो  esa  नई  पर  स्थित  इस  सम्पत्ति का  निमर्शिकार्य  जुलाई  1973

 में  पुरा  gar
 था  ।

 निर्माण  की  लागत  से  सम्बन्धित
 प्रश्न

 मु
 न  कक्ष  को भेजा  गया  है  ।  संगत  कर-निर्धारण

 कार्रवाई  विचाराधीन  इस  प्रश्न  पर  कर-निर्धारण  कार्रवाई
 >  ठ 4  दौरान  विचार  किया  जाएगा  कि  ma  को

 छिपाया  गया
 3

 ठ  भ्रथवा  नहीं  ।

 Al
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 June  17,  1977

 AIR  SERVICES  TO  BHAGALPUR

 819.  DR.  RAMJI  SINGH :  Will  the  Ministér  of  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  is  a  need  to  link  Bhagalpur  with  air  services  and  if  so,  the  reasons
 for  not  linking  it  so  far;  and

 (b)  the  time  by  which  Bhagalpur  will  find  its  place  in  the  airmap  of  India?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK)  (a)  and  (b)  A  traffic  potential-cum-economic  feasibility  survey  carried  out

 by  Indian  Airlines  in  1973  had  revealed  that  it  would  be  highly  uneconomical  for  them
 to  introduce  air  services  to  Bhagalpur  Indian  Airlines  have  no  plans  to  airlink  Bhagalpur
 in  the  foreseeable  future

 स्टेट  इंडिया  60  लाख  रुपये  को  धोखाधड़ी  के  मामले  A  नियमों  का  उत्लंघन

 820.  श्री  मत्यजय प्रसाद  वर्मा  :  वया  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  नागरवाला  काण्ड  जिसमें  स्टेट  बैंक  ग्राफ  इंडिया  की  दिल्‍ली  शाखा  में  60  लाख ख  रुपए की

 raves  की  गई  न्यायिक  जांच  करने  के  श्रतिरिक्त  सरकार  का  विचार  बैंकिंग  व्यवस्था  की  दृष्टि  से  एक
 म
 ~

 aay  जांच  समिति  भी  उन  परिस्थितियों  की  जांच  करने  के  लिए  करने  का  है  जिसमें  इस  मामले

 बैंक  के  नियमों  का  उल्लंघन  किया  गया  था

 )  बया  स्टेट  बैंक  ने  इस  मामले  में  कोई  विभागीय  जांच
 की

 है
 a

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष

 स्टेट  बैक  waar  अन्य  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  इस  प्रकार  की  घटनाश्रों  की  पुनरावृत्ति की  रोकथाम  के  लिए

 अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  श्रौर  भविष्य  में  क्या  किये  जाने  का  प्रस्ताव है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  जी  नहीं  ।

 भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  मामले
 की

 जांच  करने  के  लिए  उसने  एक  वरिष्ठ  श्रधिकारी
 को  प्रतिनियुक्त  किया  था  ।

 जांचकर्ता  अधिकारी  इस  निर्णय
 पर

 पहुंचा
 कि

 बैंक  में  पहले  से  लाग्‌  परीक्षण

 नियंत्रण  की  प्रणाली  में  बैंक  के  हित  का  रक्षण  करने  की  पर्याप्त  व्यवस्था  है  ak  वर्तमान  मामने  में  मुख्य  कोषपाल

 ने  निर्धारित  नियमों  के  विरुद्ध  ara  किया  था  जिसके  कारण  धोखाधड़ी  की  जा  सकी  |  ant  बैंक  ने  बताया

 है  कि  विभागीय  जांच  के  झ्राधार  पर  मुख्य  कोषपाल  श्री  वी०  पी०  मलहोत्रा के  विरुद्ध  शभ्रनुशासनात्मक  कारवाई

 आरम्भ  की  गई  थी  तथा  1972  में  श्री  मलहोत्ना  को  बैंक  की  सेवा  से  बर्खस्त  कर  दिया  गया  था  ।

 सरकारी  खजाने  के  जिन  दो  संयुक्त  को  श्रपना  कर्तव्य  पालन  करन  में  अ्रसावधानी  का  दोषी  पाया  गया

 at  उन्हें  यथोचित  दण्ड  दिया  गया
 था  |

 भारतीय  स्टेट  बैंक  के  अनुसार  रोकड़  विभाग  के  कार्य  संचालन  के  लिए  बैंक  द्वारा  निर्धारित

 व्यवस्था  यथासम्भव  सुस्पष्ट  है  र  विचाराधीन  मामला  मानवीय  श्रसफलता  के  कारण
 न

 कि  प्रणाली  की

 असफलता के  कारण

 इस  मामले  के  तुरन्त  सरकारी  खजाने  श्रौर  रोकड़  बाकी  के  श्रभिरक्षक  six  निकासी  के

 निर्धारित  महत्वपूर्ण  नियमों  को  दुहराते  हुए  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  उचित  श्रादेश  जारी  किए  हैं
 चिंग  कि काम  करने  वाले  सभी  afrerfcat  झ्र  कमंचारियों  को  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  निर्धारित  प्रणाली  में

 प्रकार  की  उपेक्षा  गम्भीर  रूप  से  दण्डनीय  होगी  ।  स्टेट  बैंक  ने  यह  भी  कहा  है  कि  नियमकालिक  श्रन्तर  oe

 के  greater  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  शाखाओं  की  लेखा  परीक्षा  के  बैंक  के  निरीक्षक  रोकड़  शाखा  द्वारा  पालन

 की  जाने  वाली  प्रथा  की  विशेष  रूप  से  जांच  करे  श्रौर  यह  देखें  कि  बैंक  ने  तत्सम्बन्धी  श्रादेशों  झर

 का  पालन  किया  जा  रहा  है  या  नहीं  ।  इस  सम्बन्ध  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  शर  अन्य  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  झाग

 कोई  कार्रवाई  तब  की  जा  सकती  है  जब  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किए  गए  जांच  श्रायोग  का  निर्णय  प्राप्त  हो  जाये  ।
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 लिखित  उत्तर
 27  1899  (3%) )

 re
 OF  HOUSE  TENE  ALLOWANCE  TO  EMPLOYEES  OF  PosT  OFFICES

 IN  KARKEND  (BIHAR)

 _821.  SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YADAV:  Will  the  Minister  of  NANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Central  Government  employees  posted  in  a  town  having  a  population  of
 fifty  thousand  are  entitled  to  house  rent  allowance;

 (b)  whether  Karkend  town  in  Dhanbad  District  (Bihar)  has  a  population  of  $1,316
 as  per  the  census  of  1971;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  for  not  granting  house  rent  allowance  to  employees  working  in
 post  offices  in  Karkend  town  and  the  action  Government  propose  to  take  to  grant  them
 this  allowance  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL)  :  (a)  Under  the  >xisting
 orders  governing  the  payment  of  house  rent  allowance  to  Central  Government  employees,
 Municipal  towns  with  a  minimum  population  of  50,000  are  classified  as  धज  class  cities
 for  the  purpose  of  payment  of  house  rent  allowance  to  Central  Government  employees
 working  there.

 (b)  According  to  1971  census,  Karkend  town  in  Dhanbad  District  (Bihar)  had  a

 population  of  51,314.

 (c)  As  according  to  1971  census  Karkend  was  not  a  municipal  town,  no  house  rent
 allowance  was  payable  to  the  Central  Government  employees  working  therein.  The  present
 municipal  status  of  the  town  is  being  ascertained  from  the  Government  of  Bihar  and  the

 question  of  grant  of  house  rent  allowance  to  the  Central  Government  employees  stationed
 in  that  town  will  be  considered  further  on  receipt  of  the  information.

 मानसुन  संबंधी  श्रांकड़ों  का  श्रध्ययन  करने  के  लिये  भारत-सोवियत  संयुक्त  कार्यक्रम

 822.  श्री  पी०  के०  देव  :  क्या  e  श्रौर  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भूमध्य  रेखा  के  समीप  हिन्द  महासागर  से  एकत्न  किए  गए  मानसून  सम्बन्धी  श्रांकड़ों  का

 करने  के  लिए  कोई  भारत-सोवियत  संयुक्त  कार्यक्रम  हाल  ही  में  क्रियान्वित  हुमा  श्रौर

 यदि  तो  इसकी  उपलब्धियों  की  मुख्य  रूपरेखा  क्या

 पर्यटन  site  नागर  विमानन  मंत्री  i  पुरुषोत्तम
 :  atx  (@)  मानसुन  क्री  अधिक

 जानकारी  नेने  के  कार्य  को  सरल  बनाने  के  अन्तर्राष्ट्रीय  विज्ञान  संगठन  परिषद्‌  तथा  विश्व  सौसम  संस्था  ने

 विश्व  व्यापी  वायूमंडलीय  शझनुसन्धान  कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  1979  में  किए  जाने  वाले  क्षेत्रीय

 प्रयोगों  की  एक  श्यंखला  की  योजना  बनाई  है  ।  इसके  पूर्वगामी  कार्यक्रम  के  रूप  भारत  तथा  Jo  एस०  एस०

 झ्ार०  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  मई  से  1977  की  अवधि  के  दौरान  एक  प्रारम्भिक  प्रेक्षणात्मक  wat

 कार्यक्रम  का  प्रायोजन  किया  जा  रहा  1977”  नामक  इस  प्रयोग  चार  सोवियत  श्रनुसन्धान

 पोत  तथा  दो  भारतीय  नौसैनिक  जहाज  भाग  ने  रहे  हैं  और  भूमध्यीय  हिन्द  wea  सागर  तथा

 बंगाल  की  खाड़ी  के  ऊपर  मौसम  विज्ञान  एवं  समुद्र  विज्ञान  सम्बन्धी  झांकड़े  रिकार्ड  करेंगे  ।

 300  विमानों  को  खरीद

 823.  श्री  गौरो  शंकर  राय  :  व्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 इण्डियन  एयरलाइन्स  ने  aa  तक  कितने  विमान  खरीदे  हैं  ;

 क्त्र  तक  खरीदे  गए  प्रत्येक  विमान  के  लिए  क्रयादेश  कब  दिए  गए

 विमान  निर्माताओं  ने  प्रत्येक  विमान  कब  दिया
 शौर

 क्या  का  विचार  श्र  श्रधिक  एयरबस  विमान  खरीदने  का
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 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  संतरी  (att  पुरुषोत्तम  :  तीन ॥

 इंडियन  एयरलाइन्स  ने  तीन  एयरबस  ए  300  बी  2  विमान  खरीदने  के  लिए  31-12-1974  को

 एयरबस  इंडस्ट्री के  साथ  एक  खरीद-करार  किया  था  ।  करार  पर  हस्ताक्षर  दस  शर्त  पर  किए गए  थे  कि
 भारत  सरकार  इसका  प्रनुमोदन  कर  देगी  तथा  इंडियन  एयरलाइन्स  उक्त  प्रयोजना  को  विदेशी  मुद्रा  की  लागत

 की  पूति  करने  के  लिए  भारत  सरकार  को  स्वीकार्य  वित्तीय  व्यवस्था  करेगी  ।  भारत  सरकार  का  श्रनुमोदन  प्राप्त
 होने  29-4-1975  को  श्रादेश  की  पुष्टि  कर  दी  गयी

 तीन  एयरबस  ए  300  बी  2  विमानों  की  डिलीवरी  ate  दी  गंई  तारीखों  को  की  गयी  :--

 (1)  ato  टी०-ई०  डी०  19761

 (2)  वी०  टी०-ई०  डी०  19761

 (3)  वी०  टी०-ई०  डी०  19761

 यद्यपि  इंडियन  एयरलाइन्स  को  तीन  श्रौर  एयरबसों  की  खरीद  करने  की  छूट  परन्तु

 फिलहाल  are  एय  रबसों  की  खरीद  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 केरल  सरकार  का  रबड़  की  श्रधिक  मात्रा  का  निर्यात  करने  के  लिये  श्रत्रोध

 824.  थी  जी०  एम०  बनतवाला :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  git  site  सहकारिता  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  केरस  सरकार  ने  हाल  ही  में  केन्द्रीय  सरकार  से  रबड़  की  अघिक  मात्रा  का  निर्यात  करने  की

 अनुमति  देने  का  श्रतुरोध  किया  है  ;

 यदि  तो  कितनी  अधिक  मात्रा  की  मांग  की  गई  श्रौर

 इस  मामने  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  ate  सहकारिता  मंत्री  (sit  मोहन  :  से  केरल

 सरकार  ने  रबड़  की  फालतू  मात्रा  का  निर्यात  करने  का  श्रनुरोध  किया  किसी  घिशिष्ट  मात्ना  का
 were  नहीं  किया  गया  चालू  वर्ष  के  दौरान  फालतू  रबड़  के  निर्यात  की  wanta LJ  देने  के  प्रश्न ox  wha

 रूप  से  विचार  किया  जा  रहा

 एयर  इंडिया  द्वारा  प्रोमोशनਂ  घर  किया  गया  व्यय

 2  5.  श्रीमती  दे  वी  बड़कटकी  :  कया  पर्यटन श्रौर  नागर  विमानन मंत्री  यह  बताने  की  HOT  करेंगे कि  :

 वर्ष  1974-75,  1975-76 धौर  1976-77  में  एयर  इंडिया  द्वारा  सेल्स  प्रोमोशन  शीर्षक के  झन्तगंत

 कूल  कितना  व्यय  किया  गया  ;

 इस  wee  के  अ्न्तगत  व्यय  का  ब्यौरा  क्या

 यह  व्यय  मंजूर  करने  के  लिए  कौन  व्यक्ति  अधिकृत

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  पिछने  तीन  वर्षों  के  दौरान  एयर

 इंडिया  द्वारा  सेल्स  प्रोमोशनਂ  को  शीषंक  के  श्रन्तगंत  किया  गया  व्यय  नीचे  दिया  गया  है

 1974-75  640.67  लाख  रुपए

 1975-76  967.18  लाख  रुपए

 1976-77  1300.00  लाख  रुपए

 प्रोमोशनਂ  शीर्षक  के  gens  व्यय  यात्नी  एवं  कार्गो  यातायात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 अपेक्षित  विज्ञापन  एवं  प्रचार  कार्य  तथा  श्रतिरिक्त  प्रोत्साहनों  पर  किया  जाता
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 सेल्स  प्रोमोशन  पर  व्यय  का  बजट  तैयार  करने  व  इसका  श्रनुमोदन  करने  का  कार्य  एयर  इंडिया
 बोड़  द्वारा  किया  जाता  विभिन्न  क्षेत्रों

 को
 निधि  श्राबंटित  कर  दिए  जाते  हैं  तथा  क्षेत्रों  के  सम्बन्धित  प्रमुख

 इन्हें ह  करते  ate इस
 पर  निगरानी  का  कार्य  एयर  इंडिया  के  मुख्यालय  में  वाणिज्य  विभाग

 द्वारा  किया  जाता  है  ।

 कालीकट हवाई  WET

 826.  डा०  घी ०  Go  aaa  मोहम्मद :  व्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 fr

 कालीकट  में  एक  हवाई  as  की
 स्थापना  के  लिए  सरकार

 को
 aga  से  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 क्या  कालीकट  में  ऐसा  हवाई  west  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 क्या  चेलानी  स्थित  वर्तेंमान  प्राइवेट  हवाई  we  एक  weal  उपाय  रूप  इंडियन

 लाइन्स  की  उड़ानों  के  लिए  सरकारी  हवाई  ws  के  रूप  में  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 पर्यटन  site  नागर  बिमानन  मंत्रो  पुरुषोत्तम  :

 कालीकट  में  एक  हवाई  ae  के  निर्माण  की  परियोजना  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना के  प्रारूप  म
 ~

 संम्मिलित  की  गयी  थी  ।  परन्तु  इंडियन  एयरलाइन्स  को  विमानन  इंधन  की  कीमतों  में  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप

 परिचालन  लागत  के  श्रत्यधिक  बढ़  जाने  शर  उनके  विमान  बेड़े  की  तंग  के  कारण  श्रपनी  ara  का

 युनरीक्षण  करना  पड़ा  झर  उन्होंने  पांचवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  कालीकट  के  लिए  विमान  सेवा  परिचालित

 करने  में  भ्रपने  झापकों  असमथ  पाया  ।  प्रत  परियोजना  को  स्थगित  करना  पड़ा  ।

 कालीकट  के  निकट  एक  निजी  एयर  फील्ड  को  चालू  करने  के  प्रश्न  की  कुछ  समय  पहने  जांच
 की  गयी

 इस
 मामने

 को
 ort  नहीं  बढ़ाया  गया  क्योंकि  इस  विमान  क्षेत्र  का  सुधार  करने  के  लिएं  काफी

 अधिक  पूंजीगत  परिव्यय  की  श्रावश्यकता थी  ।

 विदेशी  कम्पनियों का  भारतीयकरण

 827.  श्री  पी०  के०  कोडियन
 :

 क्या  वित्त  तथा  राजस्व  बैंकिंग  मंत्री  we  बताने  की  करेंगे

 Fr

 (¥)  क्या  भारत  काम  कर  रही  कुछ  बिदेशी  कम्पनियों  ने  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्र्घिनिपम  के

 के  भ्रनुसार  अ्रपनी  झावश्यकताय्ों  को  पुरा  नहीं  किया  झ्नौर

 यदि  at,  तो  ऐसी  कम्पनियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 वित्त  तथा  राजस्व  बेकिंग  मंत्री  (att  एच०  एम०  पटेल) च  भारतीय  ford बैंक  ने  विदेशी

 मुद्दा  विनियमन  श्रधिनियम  के  श्रन्तगंत  एक  निर्धारित  अवधि  के  विदेशी  शेयर  पूंजी  के  भारतीयकरण

 अथवा  उसे  कम  करने  के  संबंध  में  जो  निदेश  जारी  किए  उनका  कुछ  कम्पनियों  ने  श्रभी  तक  पालन  नहीं

 किया

 इन  सभी  मामलों  में  भारतीय  रिजवें  बैंक  उचित  कार्रवाई  कर  रहा  रिज  बेंक  विदेशी

 मुद्दा  विनियमन  अधिनियम  के  झन्तगंत  कम्पनियों  के  नाम  जारी  किए  गए  निदेशों  के  पालन  की  प्रगति
 पर

 बराबर

 ध्यांन  दे  रहा  ऐसे  मामलों  मैं  जहां  कम्पनियां  किन्हीं  वास्तविक  कारणों  से  निर्धारित  प्रचघि  के  अन्दर

 इन  निदेशों  का  पालन  नहीं  कर  सकी  थीं  उनमें  गुण  दोषों  के  झ्राधार  पर  भ्रवधि  बढ़ा  दी  गयी
 जो

 बैंक  के  निदेशों  का  पालन  नहीं  उनके  खिलाफ  मुद्रा  विनियमन  1973  के  श्रन्तर्गत

 दण्डात्मक  कार्रवाई  की  जा  सकती
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 उद्योग  तथा  वाणिज्य  शोलापुर  हे  प्रत्यक्ष  कर  नियमों  के  बारे  में

 828.  श्रो  झार०  Fo  महालगो :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  को  प्रत्यक्ष  कर  नियमों  के  बारे  में  उद्योग  तथा  घाणिज्य  मंडल  शोलापुर
 से  1977  में  कोई  लिखित  श्रभ्यावेदन  प्राप्त  हसा  भ्ौर

 यदि  तो  उक्त  अभ्यावेदन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 चित्त तथा  राजस्व  भ्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  ऐसा  श्रभ्यावेदन  प्राप्त

 gar  प्रतीत  नहीं  होता

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 a  कपड़ा  मिल  का  प्रबंध  सरकार  के  हाथ  में  लिया  जाना

 829.  श्री  श्रार०  Fo  महालगी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  शौर  सहकारिता  मंत्नी यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने  धूलिया  कपड़ा  मिल  के  प्रबन्ध  को  अ्रपने  हाथ  में  कब  से  लिया

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  धूले  टैक्सटाइल  मिल्स  का
 जिसे  पहले  न्यू  प्रताप  वीविंग  एण्ड  मेन्युफैक्वारिंग  धूलिया  कहते  31  1972

 से  रुगण  वस्त्र  उपक्रम  ( Tare  ग्रहण )  1972  के  उपबन्धों  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  में  निहित  कर

 दिया  गया  ।  बाद  में  इस  मिल  का  a  वस्त्र  उपक्रम  )  1974  के  gett  1

 1974  से  राष्ट्रीयकरण कर  दिया  wart

 सरकारो  सेवा  तथा  सरकारो  उपक्रमों  में  बेतन  तथा  भत्ते  में  श्रसमानता

 830.  श्री  एस०  डी०  सोमयुन्दरम :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि  सरकारी  सेवा  तथा  सरकारी  उपक्रमों  में  एक  जैसे  कार्यों  के  लिए  वेतन  तथा  भत्तों  में  प्रसमानता  दूर  करने

 लिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  झथवा  उठाए  जाने  का  विचार  a?

 चित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की  विद्यमान  वेतन  संरचना  तीसरे

 बेतन  झायोग  की  सिफारिशों  पर  श्राघारित  उस  श्रायोग  का  यह  भी  विचार  था  कि  यह  सुनिधिचत  करने  के

 भी  कोई  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  वेतनमान  सरकारी  क्षेत्र  के  ae  उपक्रमों

 शर  सरकार  के  झपने  वेतनमानों  पर  सम्भावी  प्रतिक्रिया  को  ध्यान  में  रखकर  नियत  किए  जाएं  ।  सरकारी  क्षेत्र

 उद्यमों  को  wa  कर्मचारियों  के  वेतन  भौर  भत्तों  के  किसी  सामान्य  संशोधन  के  लिए  सरकार  की  पुर्वे-सहमति

 प्राप्त  करनी  होती  ऐसे  प्रस्तावों की  जांच  करते  सरकार  यह  ध्यान  रखती है  कि  एक  ही

 उद्योग  अथवा  क्षेत्र  में  विभिन्न  उद्यमों  के  बीच  ake  एक  ate  सरकारी  उद्यमों  श्रौर  दूसरी  झोर  सरकारी  विभागों

 के  बीच  वेतन  संरघना  में  अनुचित  झसमानताएं न

 लीवन  बीमा  निगस  को  पालिसियों  का  कलकसा  डिवोजन  कार्यालय  से  स्थानान्तरण

 831.  श्री  एस०  डी०  सोमसुन्दरम :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किं

 क्या  पालिसी  धारियों  के  स्थानान्तरण  हो  जाने  के  कारण  जीवन-बीमा  निगम  की  जो पालिसियां

 कलकत्ता  डिवीजनल  कार्यालय  से  मद्रास  डिवीजनल  कार्यालय  स्थानान्तरित  नहीं  की  गई  हैं  क्या  सरकार  उन्हें  शीघ्र

 ही  स्थानान्तरित  at

 ऐसे  स्थानान्तरण  के  लिए  कितने  श्रावेदन-पत्र  श्रनिर्णीत  पड़े  हैं  are
 ऐसी  पालिसियों  के  स्थानान्तरित

 न  किए  जाने  के  क्या  कारण

 -46
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 वित्त  तथा  राजस्व  शौर  बेकिंग  मंत्रो  qo  एम०  :  att  जीवन  बीमा  निगम

 पालिसियों  को  एक  कार्यालय  से  दूसरे  कार्यालय  को  wafer  करने  में  लगने  वाले  समय  को  कम  करने  के  लिए

 कदम  उठा  रहा

 इस  समय  जीवन  बीमा  निगम  के  कलकत्ता  डिवीजनल  कार्यालय  से  मद्रास  डिवीजनल  कार्यालय  को

 भन्तरण किए  जाने  के  लिए  28  श्रावेदन-पत्न  पड़े  इनमें  से
 9

 मामलों  में  पालिसियां  safer  की  जा  रही
 हैं  जबकि

 14
 मामले  इसलिए  बकाया  पड़े  हैं  क्योंकि  उनके  पालिसी  डाकेट  श्रौर  प्रीमियम  की  स्थिति  का  पता  नहीं

 अल  सका  है  ग्रौर  शेष  5  मामले  वेतन  बचत  स्कीम  पालिसियों  से  सम्बन्धित  जिनकी  कुछ  प्रीमियम  की  रकमों

 को  ढूंढने  के  बाद  इनके  प्रीमियम  खातों  को  नियमित  करना

 अआजोवन  बीमा  पालिसियों  तया  सावधिक  पालिसियों पर  बोनस  को  दर

 832.  श्री  एस०  डी०  सोमसुन्दरम :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बैंकिंग  मंत्री यह  घताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 चालू  श्राजीवन  बीमा  पालिसियां  तथा  सावधिक  पालिसियों  पर  बोनस  की  क्या  दर  घोषित  की
 जा  रही

 बोनस  की  इतनी  नीची  दर  घोषित  करने  के  क्या  कारण

 बोनस  की  दर  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच ०  एम०  :  श्रौर  :  जीवन  बीमा  निगम

 के  बोनस  में  बराबर  वृद्धि  हुई  1957  में  बन्दोबस्ती  बीमे  कीं  रकम  पर  12.  80  रुपए  प्रति  हजार

 रुपए  वार्षिक  शर  श्राजीवन  बीसे  की  रकम  पर  16.  00  रुपए  प्रति  हजार  रुपए  वार्षिक  बोनस  दिया  जाता  था

 जो  1969  में  बढ़कर  17.60 रुपए  शर  22.  00
 रुपए

 हो
 जीवन  बीमा  निगम  के  मृत्यू  सम्बन्धी

 अनुभव में  सुधार  होने  wie  निगम  के  निवेशों  पर  afew  लाभ  होने  के  बावजूद  निगम  के  खर्चे  पर

 दबाव  के  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  के  कारण  1969  से  बोनस  की  रकम  में  वृद्धि  करना  सम्भव  नहीं  हो  सका

 जीवन  बीमा  निगम  स्फीतिकारी  दबाव  के  प्रतिकूल  प्रभाव  का  सामना  करने  के  लिए  सांविधिक

 ढांचे  के  meat  विवेकपूर्ण  ढंग  से  पूंजी  लगा  कर  अपनी  झसदनी  को  बराबर  बढ़ातेਂ  जाने  प्रौर  बजट  सम्बन्धी

 नियन्त्रण  द्वारा  aaa  खर्चों  को  सीमित  करने  के  उपाय  कर  रहा  प्रपने  खर्चे  को  कम  करने  के  बिचार

 जीवन  बीमा  निगम  ने  कमेंचारियों  की  भर्ती  पर  रोक  लगा  दी  कर्मचारियों  के  समयोपरि  भत्ते  में  बहुत  श्रधिक

 कटौती  कर  दी  है  और  कार्य  प्रणाली  को  सरल  बनाने  के  प्रयोजन  से  उसके  विस्तार से  अध्ययन  किया  है

 ताकि  दफ्तरों  में  कर्मचारियों की  संख्या  बढ़ाए  बिना  बढ़े  हुए  काम  को  पुरा  किया  जा  सके  ।

 अधिक  विदेशी  मुद्रा  श्राकर्घित  करने  के  लिये  प्रोत्साहन

 833.  श्री  दुर्गा  क्या  वित्त  तथा  राजस्व श्रौर  बेकिंग  '
 मंती यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 ॥

 क (  |*  )  क्या  प्रधिक  से  अधिक  राशि  की  विदेशी  मुद्रा  राकर्षित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 घीन

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  क्या

 क्या  वर्ष  1975-76  में  श्राय  की  स्वैच्छिक  घोषणा  करने  सम्बन्धी  योजना  के  समान  स्वेच्छा  से

 झपने  विदेशी  मुद्रा  के  ford  को  घोषित  करने  वाले  लोगों  .  को  प्रोत्साहन  देने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव
 सरकार

 के  विचाराधीन  तौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या

 47



 Written..  Answers
 Jyaistha  27,  1899  (Saka).

 वित्त  तथा  राजस्व  site  बैंकिंग
 मंत्री  एच०  एम०  :  श्रौर  सरकार  faa

 वर्षों  में  बाहर  विदेश  से  स्वदेश  को  श्रघिकाधिक  मात्रा  में  धनराशि  भेजने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  की  कई  स्कीमें

 शुरू
 की  gt  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  पर  बराबर  नजर  रखी  जाती  है  ताकि  विदेशों  से  श्रधिक  से  धनराशि

 भेजने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  के  प्रयोजन  से  यह  देखा  जा  सके  कि  इन  स्कीमों  में  संशोधन  करने  वा  नई  स्कीमें

 शुरू  करने  की  जरूरत  है  या  नहीं  |

 जी
 We  सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 ASHOKA  HOTEL  EMPLOYEES’  UNION

 834.  SHRI  SHIV  NARAIN  SARSONIA:  Wil  ]  tne tk  Minister  of  TOURISM  AND im
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  particular  Union  of  the  Ashoka  Hote  employees  has  been  provided  with

 some  shops,  loans  and  electricity;

 (b)  if  so,  from  what  date;  and

 (c)  the  amount  of  loans  and  the  amount  of  electricity  charges  not  recovered  so  far  and

 since  when  they  are  outstanding  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM

 KAUSHIK)  :  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c):  Do  not  arise.

 TELEPHONES  PROVIDED  TO  MANAGERS  OF  HOTELS  oF  ITDC

 835.  SHRI  SHIV  NARAIN  SARSONIA:  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND.

 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  India  Tourism  Development.  Corporation  has  provided  telephones  to

 some  managers  of  hotels  in  Delhi  despite  the  fact  that  they  live  in  hotels  they  work  in;

 and

 (b)  if  so,  their  number  and  the  monthly  expenditure  ifivolved  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM

 KAUSHIK)  :  (a)  and  (b):  Yes,  Sir.  Managers  of  three  out  of  six  1.17".  Hotels  in

 Another  Manager  has  an  Office- Delhi  have  been  provided  direct  residential  telephones.

 cum-residential  telephone.  The  average  monthly  expenditure  on  these  telephones  on  the

 basis  of  the  bills  received  from  the  P  &T  Department  during  1976-77  works  out  to  about

 Rs.  1,170/-.

 LOAN  ADVANCED  FROM  ASHOKA  HOTEL

 836.  SHRI  SHIV  NARAIN  SARSONIA:  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND

 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state
 ourism  Development  Corporation  had

 (a)  whether  the  General  Manager  of  India

 advanced  loan  to  an  officer  of  Delhi  Administration  from  the  Ashoka  Hotel  funds;  and

 (b)  if  so,  the  amount  of  loan  advanced  and  the  date  on  which  it  was  re  paid  as  also

 the  teasons  for  advancing  the  loan  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM

 KAUSHIK)  :  (a)  and  (b)  The  matter  is  under  investigation.

 MANUAL  OF  RULES  IN  LT-D.C.

 837.  SHRI  SHIV  NARAIN  SARSODIA:  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND

 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state
 Development  Corporation  have  no  manual

 (a)  whether  the  officers  of  India  Tourism

 of  rules  and  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 ther ६.1  1६...  eof  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 (b)  if  there  is  such  manual  whether  a  copy

 House  ?
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 1977  लिखित  उत्तर

 ‘THE  MINISTER  OF  TOURISM  ै  |  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHIK) :  (a)  Rules  and  Regulations  governing  the  terms  and  conditions  of  employ-
 ment  of  I.T.D.C.  officers  have  not  yet  been  finalised  in  the  form  of  a  Manual  as  the  work
 relating  to  up-dating  some  of  the  existing  rules  is  in  progress

 (b)  Does  not  arise

 भविष्य  निधि  लेखों  में  क्रेडिट्स

 838.  श्री  प्ररविन्द बाला  पाजनौर
 lad  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  mart  कृपा

 करेंगे  के

 केन्द्रीय  के  कर्मचारियों  के  भविष्य  निधि  लेखों  में  क्रेंडि ५  की  राशि  कितनी  है

 पौर  इसके  क्या  कारण

 पांच  दस  वर्ष  तथा  इससे  भी  शभ्रधिक  समय  से  भ्रनिर्णीत  पड़े  लेखों  का  मुख्य  ब्यौरा  ब्या
 !

 भविष्य  निधि  की  राशि  जमा  करने  वाले  कितने  कमंचारियों  के  लेखे  क्रेडिट्सਂ  के  कारण

 उनके  सेवा  निवृत्ति  के  समय  भी  पूर्णतया  तथा  श्रन्तिम  रूप  से  निर्णीत  नहीं

 क्रेडिट्सਂ  के  फलस्वरूप  कमंचारियों  को  होने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करने के  लिए
 ौर बया  कदम  उठाए  गए

 लेखा  परीक्षा  से  लेखों  को  gaa  करने  की  योजना  का  दीर्घकाल  से  पड़े  क्रेडिट्सਂ  के  मामलों

 के  निर्णीत  किए  जाने  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा

 वित्त  मंत्री  एच०  He  :  श्रौर  केन्द्रीय  सरकारी  लेखाश्नों  के

 करण  के  ्  में  द्वारा  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों के  सामान्य  भविष्य  निधि  नेखाग्रों  का

 विभागीय  लेखा  शभ्रधिकारियों  को  श्रन्तरित  करते  का  काम  जारी  है  ।  उनके  5  वर्ष  से  श्रधिक

 पुराने  प्रथवा  10  वर्ष  से  श्रधिक  पुराने  मामलों  के  रूप  में  वर्गीकरण  श्र  क्रेडिटोंਂ  के  कारण  निपटाए
 न  जा  सके  afar  श्रदायगी  के  मामलों  की  संख्या  के  बारे  में  ब्यौरे  इकट्ठे  किए  जा  रहे  हैं  श्रौर  सभा  पटल  पर

 एक  विवरण-पत्र  रख  दिया  जाएगा  ।  भ्राहरण  शभ्रधिकारियों  द्वारा  अनसूचियों  के  गलत  तैयार  किए  गलत  लेखा

 लेखा  संख्याओं  के  नियत  किए  जाने  से  पहले  शझ्ंशदान  की  भ्रनूसुचियों  के  रास्ते  में  गुम  हो  जाने

 लेखाओं  में  जमा  रकमों  का  गलत  वर्गीकरण  होने  श्रौर  सरकारी  कर्मचारियों  के  विभागों  में  स्थानान्तरण  में

 इत्तर  सेवा|प्रतिनियक्ति/ड्यूटी  पर  कमंचारियों  के  अ्रंशदानों  को  एक  लेखा  संगठन  से  gat  लेखा  संगठन  में  भेजने

 विलम्बों के  कारण  क्रेडिटਂ  हो  जाते

 जमा  रकमों  की  चढ़ाई  न  गई  मदों  के  मामले  में  सही  खाता  संख्या  का  पता  लगाने  के  श्राहरण
 अघिकारियों  att  जिन  भ्रनुसूचियों  में  वसूलियों  को  रिकार्ड  किया  गया  उनसे  क्रेडिटोंਂ  की  पड़ताल  करने

 के  जिन  मामलों  में  भविष्य  निधि  खातों  को  रखने  वाल  लेखा  arfirattt  से  भिन्न  किसी  oa  लेखा

 कारी  द्वारा  वसुलियों  का  हिसाब  रखा  गया  है  उनमें  लेखा  झ्रधिकारियों  में  प्रत्त रण  के  माध्यम  से  जमा  रकमों
 का

 समायोजन  करने  के  लिए  गौण  साक्ष्य  श्रादि  के  आधार  पर  जमा  रकमों  को  समायोजित  करने  के  लिए  पूरी-पूरी

 कोशिश की  जा  रही

 wae  असैनिक  मंत्रालयों  ak  विभागों  के  लेखाओं  का  विभागीयकरण  होने  से
 श्रौर

 ग  अधिकारियों  के  भविष्य  निधि  लेखाओं  को  स्वयं  वेतन  तथा  लेखा  द्वारा  रखा  जाता  है  जो  वेतनों

 श्र  भत्तों  की  भ्रदायगियों  करने  के  लिए  जिम्मेदार  होते  लेखाओं  के  रखने  में  इस  प्रकार  के
 विकेन्द्रीकरण

 वे  मुख्य  कारण  समाप्त हो  जाते हैं  जिनसे  क्रेडिटਂ  हो  जाते  ह्  विभागीय  श्रौर  वितरण

 कारियों  के  साथ  निकट  सम्पर्क  होने  के  कारण  वेतन  तथा  लेखा  afrartt  बकाया  पड़े  क्रेडिटों  का
 पता

 लगाने  के  लिए  waar  गौण  साक्ष्य  के  श्राधार  पर  उनका  निपटान  करने  के  लिए  अपेक्षाकृत भ्रधिक  ast

 स्थिति में  होते
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 Written  Answers
 June  17,  1977

 विधि
 WoRLD  BANK  LOAN  FOR  DEVELOPMENT  SCHEMES  IN  RAJASTHAN

 839.  SHRI  KRISHNA  KUMAR  GOYAL:  Will  the  Minister  ण  FINANC  E  AND
 REVENUE  AND  BANKING  be  Pleased  to  state

 The  amount  provided  by  the  World  Bank  for  the  development  schemes  in  Rajasthan
 during  the  current  year  and  the  amount  allocated  for  electricity,  irrigation  and  agriculture
 separately  out  of  this  sum  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL)  :  For  purposes  of  stre  ngthen-
 ing  adaptive  research  and  Agricultural  extension  machinery  in  Rajasthan,  negotiations  were
 completed  on  31st  May,  1977  with  the  World  Bank  Group  in  regard  to  the  Rajasthan
 Agricultural  Extension  &  Research  project.  The  assistance  which  is  likely  to  flow  as  a
 result  of  this  credit  agreement  would  be  of  the  order  of  $  13  million.

 TOURIST  ARRIVALS  AND  FOREIGN  EXCHANGE  EARNINGS

 840.  SHRI  GYANESHWAR  PRASAD  YADAV:  Will  the  Minister  of  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  foreign  tourists  who  visited  India  during  1975-76  and  1976-77  and
 the  amount  of  foreign  exchange  earned  thereby;

 (b)  whether  any  special  provision  has  been  made  for  attracting  more  tourists  during
 the  current  financial  year:  and

 (c)  if  so,  broad  outlines  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM

 KAUSHIK)  :  (a)  The  total  number  of  foreign  tourists  who  visited  India  during  the  finan-
 cial  years  1975-76  and  1976-77  were  475,941  and  561,045  respectively.  The  estimated

 foreign  exchange  earnings  from  tourism  during  the  years  1975-76  and  1976-77  were  of

 the  order  of  Rs.  131.9  crores  and  Rs.  236.1  crores  respectively.

 (b)  and  (c)  In  order  to  take  advantage  of  growing  tourist  markets  in  the  regions
 of  West  Asia,  East  Asia  and  Australia,  the  Department  of  Tourism  propose  to  open  during
 the  current  financial  year  new  Tourist  Offices  to  carry  out  tourist  promotion  work  at  Tehran

 (Iran),  Bangkok  (Thailand),  Osaka  (Japan),  Kualalumpur  (Malaysia),  Perth  and

 Melbourne  (Australia).  These  regions  are  now  also  covered  by  a  scheme  called

 tionਂ  which  close  Air envisages  co-operation  in  India’s  promotional  work  between

 India  and  Government  of  India  Tourist  Offices.

 The  Department  of  Tourism  is  hosting  in  New  Delhi  the  annual  Conference  of  Pacific

 Area  Travel  Association  (PATA)  from  January  23  to  26,  1978.  [The  convention,  it  is

 hoped,  will  attract  about  1800  leaders  of  travel  industry  from  different  posts  of  the  world.

 This  will  give  us  ample  opportunity  to  expose  our  tourist  facilities  to  tour  operators.

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  निर्धन  वर्गों  के  लिए  ऋण  सुविधायें

 841.  श्री  के०  मायातेंवर  :  क्या  वित्त तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  झधिकतम  ऋण  निर्धन  विशेषतया  नगर  तथा  ग्रामीण  दोनों ही  क्षेत्रों

 के  किसानों  की  अपेक्षा  कारखाना  पूंजीपति  लखपतियों  तथा  करोड़पतियों  ak  बड़े-बड़े  जमौंदारों

 को  दिए  जाते  ak

 यदि  तो  पात्र  निर्धन  वर्गों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  ऋण  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  दे

 क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?
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 लिखित  उत्तर की
 2a

 27  1899

 वित्त  मंत्री  एच०  एस०  पटेल  )  :  समग्र  राष्ट्रय  प्राथमिकताश्ों  के  प्रबुसार  ऋण

 वितरण  सुनिश्चित  करने  श्रौर  विशेष  रूप  से  छोटे  परिवहन  खुदरा  व्यापार  धौर  छोटे

 व्यावसायिक  तथा  स्वयं  नियोजन  उद्यम  शिक्षा  के  पहिले  से  उपेक्षित  क्षेत्रों  के  उत्पादक  उद्यमों  में

 लगे  व्यक्तियों  जैसे  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  ऋण  वितरण  में  वृद्धि  करने  का  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  का  प्रयास

 रहा  इन  क्षेत्रों  को  दिए  गए  उनके  ऋणों  की  जो  बकाया  राशि  1969  में  2.6  लाख  ऋणक्ताखातों में
 441  करोड़  रुपए  थी  वह  1976  के  wea  में  लगभग  55  लाख  ऋण  करत्तखितों  में  2697  करोड़

 म
 ब्

 रुपए हो  इसी  अवधि  इन  क्षत्नों का  हिस्सा  सरकारी  क्षेत्र  के  कुल  ऋणों  में  14.5  प्रतिशत से  बढ़कर
 26.6  प्रतिशत हो  गया

 पहिले  उपेक्षित  क्षेत्रों के  छोटे  ऋणकर्ता्रों को  श्रपेक्षया  श्रधिक  ऋण  देने  में  सफल  होने  के  लिए  बैंक  के

 कर्मचारियों  के  व्यवहार  श्रौर  दृष्टिकोण  में  नवीनता  लाने  का  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  का  मुख्य  प्रयास  रहा  है  ताकि

 वे  ऋण  के  afar  प्रयोग  को  प्राथमिकता  दें  न  कि  उसके  लिए  दी  गई  प्रतिभूति  जैसा  कि  पहिले  किया  जाता

 इसमें  सहायता  के  लिए  ऋण  गारंटी  प्रक्रिया  संगटन  बनाये  गय  हैं  जो  भागीदार  संस्थाश्ों  द्वारा दिए  गए

 छोटे  ऋणों  के  लिए  गारण्टी  की  व्यवस्था  करते  श्रब  तक  के  उपेक्षित  क्षेत्नों  में  ग्रामीण  शाखाएं  ऋण

 प्रदान  करने  की  प्रक्रिया  श्रौर  व्यवहार  को  सरल  गांवों  ale  सहकारी  समितियों  को  कृषक  ऋण

 समितियों  का  गठन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  एस०  एफ०  डी०  ए०/एम०  एफ०  soto

 जैसी  विशेष  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  भाग  विभेदी  ब्याज  दर  श्रादि  जैसे  उपायों  से  सरकारी  क्षेत्र

 के  बैक  मात्ना  में  समाज  के  कमजोर  वर्गों  तक  पहुंच  सके  हूँ  इन  क्षेत्रों  में  छोटे  ae  सीमांतिक

 शिल्पियों  ate  कारीगरों  को  उत्पादकता  ऋण  की  व्यवस्था  करने  पर  जोर  दिया  जाता

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  छोटे  ऋणकर्ताग्रों  की  उत्पादक  ऋण  श्रावश्यकताशं  को  पूरा  करने  पर  जोर

 बढ़ाया जा  रहा  है  प्रौर  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  यह  सुनिश्चित  करने  सलाह  दी  गई  है  कि  उपेक्षित  क्षेत्रों

 को
 उनके  ऋण  का  वितरण  इतना  बढ  जाय  कि  वह  मार्च  1979  तक  उनके  कुल  ऋण  का  33.3  प्रतिशत  हो

 जाया  ।  ग्रामीण  wt  अझधंशहरी  शाखाओं के  माध्यम  से  अरपना  ऋण  देने  का  कार्य  इस  प्रकार  बढ़ाने  की  भी  उन्हें

 सलाह दी  गई  है  कि  शाखाओं  के  इन  समूहों  के  पास  ऋण  जमाओं का  श्रनुपात  माचे  1979  तक  कम  से  कम
 60  प्रतिशत हो  जो  कि  इसकी  तुलना  में  1976  के  wad  में  ग्रामीण  शाखाओं  के  मामले  में  52. 2

 प्रतिशत  श्रौर  पर्धेशहरी  शाखाओं  के  मामने में  45. 4  प्रतिशत  ari  बैंकों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  अपने

 शाखा  विस्तार  कार्यक्रम  में  संशोधन  करें  ताकि  बिना  बैंक  वाले  ०५. प्रत्येक  सामुदायिक  विकास  खण्ड  में  जून  1978  तक

 वाणिज्यिक  बैंक  की  कम से  कम  एक  शाखा  की  व्यवस्था  अवश्य  हो  सक े।

 FFORMULATION  OF  SCHEME  TO  PROVIDE  LOANS  TO  SCHEDULED  CASTES  AND  SCHEDULED

 TRIBES

 842.  SHRI  UGGRASEN :  Will  the  Minister  of  FINANCE  AND  REVENUE  AND

 ‘BANKING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  formulated  a  scheme  to  provide  loans  at  a  low  rate

 of  interest  to  Scheduled  Castes,  Scheduled  Tribes  and  other  backward  classes;

 (b)  the  salient  features  of  this  scheme  and  the  rate  of  interest  at  which  loan  will  be

 provided  to  them  under  this  scheme;  and

 (c)  the  steps  being  taken  to  provide  the  benefit  of  this  scheme  to  weaker  section  of  the

 people  living  in  remote  and  interior  areas  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL):  (a)  Government  have

 formulated  the  Differential  Rate  of  Interest  Scheme  in  order  to  provide  loans  at  4%  rate  of

 interest  to  the  weaker  sections  of  the  community,  including  Scheduled  Castes,  Scheduled

 Tribes  and  other  backward  classes.

 (b)  A  copy  of  the  revised  guidelines  on  the  Differential  Rate  of  Interest  Scheme  issued

 by  the  Government  on  24th  May,  1977  is  enclosed.
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 eee
 (0)  In  order  to  ensure  that  weaker  sections  in  the  rural  areas  derive  maximum  benefit

 under  the  scheme  and  bulk  of  the  advances  are  not  preempted  by  urban/metropolitan  ar  eas, the  banks  operating  the  scheme  are  required  to  ensure  that  not  less  than  2/3rds  of  t  heir
 advances  under  this  scheme  are  routed  through  their  rural  and  semi-urban  branches.

 It  has  also  been  stipulated  that  at  least  1/3rd  of  the  advances  under  the  scheme  should
 flow  to  eligible  borrowers  belonging  to  Scheduled  Castes/Scheduled  Tribes,

 With  a  view  to  ensuring  that  the  persons  served  by  the  Regional  Rural  Banks  which
 are  mostly  located  in  the  rural  areas  avail  themselves  of  the  benefit  of  the  scheme  the
 sponsoring  banks  have  been  permitted  to  lend  through  Regional  Rural  Banks  on  an  agency
 basis.

 STATEMENT

 REVISED  GUIDELINES  ON  DIFFERENTIAL  RATE  OF  INTEREST  SCHEME

 1.  Scope  and  Coverage

 1.1  The  Scheme  will  be  operative  in  the  entire  country.

 1.2  Target  :  Banks  should  lend  under  the  scheme  minimum  of  4  of  1%  of  their  aggregate
 advances  as  at  the  end  of  previous  year.

 1.3  In  order  to  ensure  that  the  weaker  sections  in  the  rural  areas  derive  maximum
 benefit  under  the  scheme  and  bulk  of  the  advances  are  not  preempted  by  urban/
 metropolitan  areas  the  banks  operating  the  scheme  will  ensure  that  not  less  than  2/3rd
 of  their  advances  under  this  scheme  are  routed  through  their  rural  and  semi-urban
 branches.  Correspondingly  not  more  than  1/3rd  of  their  credit  under  the  scheme  may
 go  from  their  urban  and  metropolitan  branches.

 1.4  To  ensure  that  persons  belonging  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  get
 their  due  share  of  benefits  under  the  scheme,  not  less  than  1/3rd  of  the  bank  credit

 under  the  scheme  should  flow  to  the  eligible  borrowers  belonging  to  Scheduled  Castes

 and  Scheduled  Tribes.

 2.  Operational  Agencies

 2.1  Public  Sector  Banks  The  scheme  of  Differential  Rate  of  Interest  will  be  operated

 by  all  the  public  sector  banks.

 2.2Non-nationalised  Banks  Non-nationalised  banks  having  lead  responsibilities  will

 operate  the  scheme  at  least  in  their  lead  districts.  Other  non-nationalised  Banks  may

 also  implement  the  scheme  on  a  voluntary  basis.

 2.3  Regional  Rural  Banks:  Under  the  scheme  of  Regional  Rural  Banks,  credit  is

 These to  be  made  available  to  the  borrowers  at  the  same  rates  as  the  cooperatives.

 banks  are,  therefore,  not  permitted  to  advance  credit  at  concessional  rates  of  interest.

 To  ensure  that  the  persons  served  by  these  banks  can  also  avail  themselves  of  the

 benefits  of  the  Scheme,  the  sponsoring  banks  may  lend  through  Regional  Rural  Banks

 on  an  agency  basis.  Thus,  eligible  borrowers  will  be  able  to  obtain  loans  at  the  rate

 of  4%  per  annum  in  the  areas  served  by  the  Regional  Rural  Banks.

 3.  Eligibility  Criteria  The  categories  of  persons  enumerated  in  para  4  will  be  eligi-

 ble  to  the  benefits  of  the  scheme  even  if  they  have  no  tangible  security  of  any  worth

 to  offer  or,  cannot  produce  a  security  /guarantee  of  a  well  to  do  party,  provided  they

 satisfy  the  criteria  laid  down  below

 3.1  Family  income  of  the  borrower  from  all  sources  does  not  exceed  Rs.  3000/-
 mar  wnt)

 per  annum  in  urban  or  semi-urban  areas  or  Rs.  2,000/-  pel  LEAL.  m  in  rural  areas.
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 3.2  He  does  not  own  any  land  or  the  size  of  his  holding  does  not  exceed  one  acre

 in  the  case  of  irrigated  land  and  2.5  acres  in  the  case  of  un-irrigated  land.

 3.3  Members  of  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  are  eligible  for  the  loan

 irrespective  of  their  land  holdings,  provided  they  satisfy  the  other  criteria.

 3.4  He  can  be  helped  to  rise  above  his  present  economic  level  through  a  productive
 endeavour  with  assistance  from  banks,  the  productive  endeavour  being  such  as  would  be-

 come.  economically  viable  within  a  period  of,  say,  years.

 3.5  He  does  not  incur  liability  to  two  sources  of  finance  at  the  same  time.

 3.6  He  works  largely  on  his  own  and  with  such  help  as  other  members  of  his  family

 or  some  joint  partners  may  give  to  him  and  does  not  employ  paid  employees  on  a  regular
 basis.

 Explanatory  Note

 It  is  not  intended  that  a  borrower  should  be  required  to  produce  documentary  evidence
 to  establish  his  eligibility  under  the  scheme.  It  is  expected  that  the  officials  of  the  banks
 at  the  branch  level  would  be  conversant  with  the  economic  and  other  circumstances  of  the

 borrower.  They  may  make  such  local  enquiries  as  may  be  required  in  each  case  before

 sanctioning  the  loan,  bearing  in  mind  the  conditions  mentioned  in  this  paragraph.

 4.  Categories  of  Eligible  Persons  Persons  who  satisfy  the  income  and  land  holding
 criteria  and  broadly  fall  in  the  categories  indicated  below  will  be  eligible  to  the  benefits
 of  the  scheme.  (The  list  is  only  illustrative  and  not  exhaustive).

 4.1  Scheduled  Tribes,  Scheduled  Castes  and  others  engaged  on  a  very  modest  scale,

 in  agriculture  and/or  allied  agricultural  activities.

 4.2  People  who  themselves  collect,  or  do  elementary  processing  of  forest  products
 and  people  who  themselves  collect  fodder  in  difficult  areas  and  sell  them  to  farmers  and
 traders.

 4.3  People  physically  engaged  on  a  modest  scale  in  the  fields  of  cottage  and  rural
 industries  and  vocations.  Tlustrative  examples  are;  cutting  cloth  and  sewing  garments,
 making  reasonably  cheap  eatables,  home  delivery  service  of  articles  and  commodities  of

 daily  use,  running  way-side  tea  stalls,  plying  of  self-owned  manual  rickshaws  and  cycle-
 rickshaws,  repairing  of  shoes/sandals  mainly  by  hand,  basket-making  by  hand  etc.

 4.4  Indigent  students  of  merit  going  in  for  higher  education  who  do  not  get  scholarships /
 maintenance  grants  from  governmental  or  educational  authorities.

 4.5  Physically  handicapped  persons  pursuing  a  gainful  occupation.

 5.  Terms  and  Conditions  of  Loan  The  terms  and  conditions  of  loan  under  the

 scheme  will  be  as  follows

 5.1  Amount  of  loan  will  depend  on  the  particular  scheme  proposed  to  be  financed

 and  should  be  adequate  to  enable  the  borrower  to  finance  his  requirements  without  hav-

 ing  to  borrow  funds  from  another  source.  It  is  expected  that  normally,  the  maximum
 amount  under  the  scheme  may  not  exceed  Rs.  1,500/-  for  a  working  capital  loan  and

 Rs.  5,000/-  for  a  term  loan.  In  exceptional  cases  particularly  for  institutions  and  in

 the  case  of  indigent  students  of  merit,  higher  amounts  may  be  considered.

 5.2  Both  working  capital  and  term-loan  will  be  admissible  in  accordance  with  the

 cific  requirement  of  the  borrowers,

 5.3  Requirements  of  margin  money  may  not  be  insisted  upon  as  the  category  of

 borrowers  belong  to  the  weakest  strata  of  society  and  may  not  always  be  in  a  position
 to  furnish  margin  money.
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 5.4  Rate  of  interest  will  be  uniformly  fixed  at  4  per  cent  per  annum.

 5.5  Term  Loan  for  the  acquisition  of  fixed  assets  shall  not  exceed  5  years,  including
 a  grace  period  not  exceeding  two  years  on  the  repayment  of  principal.  The  repayment
 schedule  will  be  worked  out  in  each  case  having  regard  to  the  nature  of  the  activity  of

 the  borrower  and  the  economics  of  the  scheme.  In  assessing  the  surplus  for  the  payment
 of  interest,  and  principal,  due  allowance  should  be  made  for  the  sustenance  requirements
 of  the  borrower  himself.

 5.6  The  assets  purchased  with  the  loan  may  be  hypothecated  to  the  bank.  In  addition,
 in  appropriate  cases  of  loans  to  a  homogenous  group  of  borrowers,  group  guarantees  may
 be  accepted.

 5.7  Each  loan  is  to  be  covered  under  the  Credit  Guarantee  Scheme.  The  guarantee
 fee  should  be  met  by  the  banks,  and  not  charged  to  the  borrowers.

 5.8  The  cost  of  insurance  of  the  assets  charged  to  the  banks,  if  considered  necessary,
 should  be  borne  by  the  bank.

 5.9  The  banks  may  consider  some  suitable  initial  moratorium  in  repayment,  if  so
 warranted.

 6.  Institutions  Following  institutions  will  be  eligible  for  credit  under  the  scheme.

 6.1  Orphanages  and  Women’s  Homes  where  saleable  goods  are  made  and  for  which

 no  adequate  and  dependable  source  of  finance  e.g.  endowments  or  regular  charities,
 exist.

 6.2  Institutions  for  physically  handicapped  persons  pursuing  a  gainful  occupation  where
 some  durable  equipment  and/or  continuous  supply  of  raw  material  is  useful.

 Note:  Institutions  for  physically  handicapped  persons  orphanages  and  Women’s  Homes
 will  be  exempted  from  income  criteria.  However,  it  should  be  ensured  that  these  institu-

 tions  utilise  the  funds  for,  productive  purposes  only  and  not  for  meeting  their  normal  admi-

 nistrative  and  establishment  expenses.  It  is  also  necessary  to  verify  from  independent
 sources  about  the  genuineness  of  these  institutions.

 7.  State  Corporations  for  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes—Banks  may  route
 credit  under  the  scheme  through  State  Corporations  for  the  welfare  of  scheduled  castes
 and  scheduled  tribes  subject  to  the  beneficiaries  of  the  corporations  meeting  the  eligibility
 criteria  indicated  in  para  3  and  other  terms  and  conditions  indicated  in  the  sheme.

 7.1  The  Corporations  themselves  will  be  exempt  from  the  income  criteria.

 7.2  Finances  will  be  made  available  to  the  corporations  only  against  specific  and  com-

 mercially  viable  scheme  formulated  by  them.  Further,  the  corporations  will  not  add  any
 service  charges  and  the  loans  will  flow  to  the  beneficiaries  at  4%  per  annum  rate  of

 interest.
 7.3  The  corporations  will  be  responsible  for  repayment  of  the  loan  on  the  due  dates,

 irrespective  of  the  state  of  recovery  from  the  beneficiaries.

 7.4  It  will  be  the  responsibility  of  the  Corporations  to  ensure  that  funds  are  utilised

 for  the  productive  purposes  only  for  which  they  have  been  sanctioned  and  not  for  meet-

 The  cost  of  establishment  and  other  expenditure ing  their  normal  running  expenses.

 incurred  for  the  implementation  of  the  scheme  shall  be  borne  by  the  Corporations  /State

 Governments.

 7.5  Since  the  advances  to  State  Corporations  will  not  be  eligible  for  guarantee  cover

 from  the  Credit  Guarantee  Corporation  of  India  Ltd.,  State  Governments  may  have  to

 provide  guarantee  to  the  lending  banks.

 7.6  If  a  Corporation  fails  to  pay  the  instalments  of  loans,  or  violates  any  terms  and

 to  forfeit  its  right  for  further
 conditions  stipulated  in  the.  scheme,

 it  may  be  liable

 finance.

 54



 27  1899
 ही  पा  लिखित  उत्तर

 निर्यात  निरीक्षण  परिषदो ंमें  कर्मचारी

 843.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक पूति  शोर  सहकारिता मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे

 निर्यात  निरीक्षण  एजेंसी  की
 विभिन्न

 निर्यात
 निरीक्षण

 परिषदों  में  कुल  कितने  कर्मचारी  atk

 इनका  वर्गवार  ब्यौरा  क्या

 वाणिक्य तथा  नागरिक  पूति  ate  सहकारिता मंत्री  मोहन  :  निर्यात  निरीक्षण
 ale  निर्यात  निरीक्षण  श्रभिकरणों  के  विभिन्‍न  कार्यालयों  में  कमेंचारियों  की  कुल  संख्या  नीचे  दी  गई

 ee  वाया

 निर्यात  निरीक्षण  परिषद  कार्यालय  mn  मं  arf घारियों  को  कुल  संख्या
 ९

 a  =:

 निर्यात  निरीक्षण परिषद  )  52

 श्रपर  निदेशक  का  दिल्‍ली  21

 क्षेत्नीय  बम्बई  18

 क्षेत्रीय  कोचीन

 क्षेत्रीय  दिल्‍ली  17

 हलना

 योग  116

 बटक et

 ‘mecca

 निर्यात  निरी  क्षण  ग्रभिकरण/कार्यालय  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या
 EE  ER  एपी

 243

 कलकत्ता (
 214

 कलकत्ता
 (

 स्कीम )  590

 323

 दिल्ली  346

 मद्रास  104

 1820

 rE

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है
 ——

 निर्यात  निरीक्षण परिषद  कार्षालय
 rer  pr  EF  ES  ESE

 वग  क  वग  सर  वगग  वग घ  कुल  संख्या

 (1)  निर्यात  परीक्षण
 11  25  11  52

 (2)  वरिष्ट  sax  दिल्‍ली ey  11  21

 (3)  क्षेत्रीय  बम्बई  18

 (4)  क्षेत्रीय  कोचीन

 17 (5)  क्षेत्रीय  MII,  देल्ली  11

 55



 Answers  Jyaistha  27,  1899  (Saka)

 4  5  6

 निर्यात  निरीक्षण  श्रमिकरण

 (1)  बम्बई  55  52  97  39  243

 (2)  कलकत्ता  38  36  105  35  214

 24  42  328  196  590 (3)  कलकत्ता
 )

 (4)  कोचीन  43  77  131  72  323

 (5)  50  50  185  61  346

 15  18  49  22  104 (6)  मद्रास

 at es  me  a ae  Pa  —  ज  —e  it

 टिप्पणी  *कਂ  जिनका  झधिकतम  वेतन  भ्रथवा  वेतनमान  1300.00 रु०  से  कम  है )  ।

 जिनका  श्रधिकतम  वेसन  wea  वेतनमान  900  रु०  से  कम  न  हो  1300.00  Ro

 से  कम

 (at  ी  जिनका  झधिकतम  वेतन  gear  वेतनमान  290  रु०  से  हो  परन्तु  900. 00  रु०  से
 कम

 श
 ‘a’  जिनका  भ्रधिकतम  वेतन  शभ्रथवा  बेतनमान  290.00  रु०  ध्रथवा  कम  हो  \)

 बरकाला का  पर्थयटक  tee रूप  में  विकास

 B44.  घो  बयालार  रि  :  क्या  पर्यटन  थर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार को  पता  है  कि  केरल  के  त्रिवेंद्रम  जिले  सें  बरकाला  के  पर्यटक  केन्द्र  के
 रूप

 में
 विकास

 सम्बन्धी  निर्णय  काफी झर्से  से  सरकार  के  विचाराधीन  श्रौर

 यदि  तो  इस  झधिक  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैँ  श्रौर  इस  मामने  में  सरकार  का  विचार  क्यां

 कार्यवाही  करने का

 पर्यटन site  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम
 :  श्रौर  (a)  वरकाला  का  पर्यटन

 केन्द्र  के  रूप  में  विकास  करने  के  लिए  सरकार  को  दो  भ्रावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  क्योंकि  वरकाला  का  एक  पर्यटन

 केन्द्र  के  रूप  में  विकास  खनिज  चश्मे  तक  एक  सड़क  के  निर्माण  तथा  बेकवाटर्स के  लिए  टनल

 के  विस्तार  पर  निर्भर  राज्य  सरकार  से  इस  मामले  में  श्रावश्यक  कार्यवाही  करने  के  लिए  कहा  गया

 साधनों  की  तंगी  के  राज्य  सरकार  ने  सड़क  के  निर्माण  में  झपनी  श्रसमर्थता  प्रकट  की  है  ।  जहां  तक  टनल

 के  विस्तार  का  प्रश्न  राज्य  सरकार  ने  बताया  है  कि  इस  सम्बन्ध  में
 की

 जा  रही  छानबीन
 को  श्रन्तिम

 रूप  देने
 भें अभी  कुछ  श्र  संमय  लेंगेंगा  ।

 मध्यपूर्व  से  कोचीन  तथा  व्रिवेखम  को  विमान  यात्री

 845.  श्री  वयालार रवि  :  क्या  पर्यटन धौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 war  weg  से  कोचीन  आर  fata  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  विमान  यात्नी  आये  हैं  श्रौर  उन्हें

 तथा  की  उड़ानों  में  स्थान  प्राप्त  करने  में  aga  कठिनाइयां  हो  रही  श्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने  का  है
 ?

 पर्यटन  site  नागर  atte  मंत्री  (att  पुरुषोत्तम
 जी

 (@)  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  निम्नलिखित
 कदम  उठाए  हैं

 (i)  बोइंग  737  सेवा  arag-aiaT-faarry  से  गोवा  के  हाल्ट  को
 निकाल  दिया

 गया
 है

 जिससे

 प्रति  उड़ान  46  सीटों  की  बृद्धि  हो  गयी
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 नाय  पन बनना  ee

 (ii)  से  बम्बई  तथा  बम्बई  से  fader  की  यात्रा  करने  वाले  aft  को  अरब  श्रस्थायी

 झाधार  बिना  कोई  श्रतिरिक्त  मूल्य  चुकाए  मद्रास  के  मार्ग  से  यात्रा  करने  की  है  ।

 (111)  बम्बई तथा  कोचीन  के  बीच  दो  दैनिक  who  सेवाएं  we  मंगलोर में  इंधन-तेल  लेने
 के  लिए  एक  तकनीकी  गबत रण  करती  हूँ  जिसके  परिणामस्वरूप  विमान पर  पहलें  38  afaay st की

 तुलना  में  प्रब  44  are  ले  जाए  जा  सकते

 इंडियन  एयरलाइंस  तथा  एयर  इंडिया  में  श्रनुसुचित  जाति  तथा  margtad  जनजातियों  का

 846.  ~«  बाल
 :

 क्या  पर्यटन  शौर  सागर  बिसानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इंडियन  एयरलाइन्स  तथा  एयर  इंडिया की  tara  में  भ्नुसूचित  जातियों  तथा  प्रनुसूचित  जनजातियों
 के  लोगों  को  कम  प्रतिनिधित्व  दिये  जाने  के  कया  कारण  झर

 गत  वर्ष  तथा  चालू  वित्तीय  ad  में  श्रनुसूचित  जाति/श्रनुसूचित  जनजाति  के  कितने  afirarer  इंडियन

 एयरलाइन्स  तथा  एयर  इंडिया  में  खपाए  गए

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोसम
 :  श्रौर

 :  mfr  सूचना  एकल्रित

 की  जा  रही  है  ate  सभा-पटल  पर  रख  दी

 न 4 कोणाक पर्यटक कम्प्लेषस e  ry

 847.  TIFT  :  क्या  पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्रोणाक  पयंटक
 ‘araae BY

 की  उपेक्षा  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  इसे  दुनियां  का  दुनंभ

 वास्तु  विद्या  संबंधी  श्रजूबा  समझा  जाता  श्रौर

 वहां  पर्यटक  कम्पलैक्स  घनाने  के  लिए  सरकार  ने  बया  कदम  उठाये  हैं  ?

 पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्रों  पुरुषोसंस  :  (8)

 की  झवधि  में  पर्यटन  विभाग  ने  कोणाक  में  एक  पर्यटक  बंगले  का  निर्माण  किया  जिसे wa  भारत  पर्यटन

 विकास  निगम  द्वारा  यात्री  लाज  के  रूप  में  चलाया  जा  रहा  है  ।  इसी  राज्य  सरकार ने  क.णार्क  में

 एक  पर्यटक  बंगले  का  निर्माण  जिसकी  50  प्रतिशत  लागत  पर्यटन  विभाग  द्वारा  वहन  की  गयी  ।  पांचवीं

 योजना  में  पर्यटक  सुविधाओं  के  विकास  कार्य  को  पर्यटन  विभाग  के  सांस्कृतिक  पर्यटन  के

 झंतगंत  सम्मिलित  किया  गया  है  ।  तदनुसार  at  मंदिर  के  इदं-गिद॑ के  क्षेत्र  का  एक  मास्टर  प्लान  उपयोग

 तैयार  किया  गया  एवं  सुविधाओं  की  स्थिति  दर्शायी  गयी  है  तथा
 पर्यावरण  श्रायोजना को  भी  मास्टर

 era  में  सम्मिलित  किया  गया  है  ।  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  तथा  राज्य  सरकार  के  साथ  ह  करके  मास्टर

 प्लान  को  रूप  दिए  जाने  मास्टर  प्लान  के  कार्यान्वयन  के  लिए  संबंधित  एजेसियों  को  उत्तरदायित्व

 सौपे  जाएंगे  ।

 श्राथिक  श्रपराधों  के  कारण  बन्दीं  बनाये  गये  व्यवितयों को  रिहाई

 848.  शी  एफ०  एच०  मोहसिन  :  क्या  faa  तथा  राजस्व  wiz  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  ;

 ada  सरकार  के  सत्ता  में  जाने  के  पश्चात्‌  श्राथिक  areal  के  लिये  बन्दी  बनाये  गये  व्यक्तियों

 में  से  कितने  व्यक्ति  रिहा  कर  दिये  गये  atk

 (=)  क्या  सरकार  का  विचार  उनके  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने  का

 57



 Written  Answers  June  17,  1977

 —

 बिस  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्रो  एच०  एस०  :  भान्तरिक  झापातस्थिति गतस्थिति  के  21
 1977  को  मंसुख  कर  दिये  जाने  के  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  श्रियाकलाप  निवारण

 1974  के  भ्रन्त्गंत  aaa  किये  गये  तस्करों  में  से  2034  तस्करों  तथा  विदेशी  मुद्दा  छलसाधकों

 को  छोड़  दिया  गया  था
 ।

 वर्तमान  सरकार  के  सत्ता  में  श्राने  के  बाद  4  1977  तक  151  श्र

 को  रिहा  कर  दिया  गया  था  ।

 @)  उनके  विरुद्ध  सामान्य  कानूनों  के  भ्रन्तर्गत  श्रावश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही

 वेतन  तथा  लेखा  कार्यालय  का  मथरा  से  नासिक  रोड़  स्थानान्तरण

 849.  श्री  शम्भनाथ  चतुर्वेदी  :  कया  वित्त  तथा  राजस्व  पौर  बेकिंग  मंत्री ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वेतन  तथा  लेखा  कार्यालय  (ato  श्रार०  झार्टीलरी को  मथुरा  से  नासिक रोड  स्थाना

 न्तरित  करने  के  विचार  के  कारण

 क्या  कमंचारियों  तथा  उनके  परिवारों  के  लिए  नासिक  de  कम्प  पर  श्रावास  सुविधाएं  उपलब्ध

 नहीं  हूं  झर  शिक्षा  और  चिकित्सा  सुविधाएं भी  कम  श्रौर

 यदि  तो  क्या  रियों  को  इस  स्थानान्तरण  से  होने  वाली  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  सरकार  का  विचार  मामले  पर  पुनर्विचार  करने  का  है
 ?

 faa  मंत्री  एच०  uAo  वेतन  लेखा  कार्यालय  श्रार०  जो  कि  सिपाहियों

 के  वेतन  ak  भविष्य  निधि  का  हिसाब  चाल  खाता  पद्यति  में  रखते  भ्रपने  प्रपने  रेजिमेंटल  fears  झाफिसों

 के  सहयोगी  ATs  एक  ही  स्थान  पर  स्थित  होते  हैं  क्योंकि  वे  एक  दूसरे के  रिका

 पर  निर्भर  हैं  ।  प्रार्टीलरी  सेन्टर  और  रिकार्ड  ऑ्रापिससे  तथा  वेतन  लेखा  कार्यालय  (aT  श्रार०  प्रारम्भ

 से  ही  मथुरा  में  स्थित  थे  पूर्वोक्त  कार्यालय  के  देवलाली  के  समिंकट  नासिक  कैंप  चने  जाने  के  फलस्वरूप  वेतन

 लेखा  कार्यालय  (ato  प्रार०  को  भी  सावंजनिक हित  में  वहीं  भेजना  पड़ा

 जी  ।  कममंचारियों  तथा  उनके  परिवारों  के  लिए  पर्याप्त  प्रावासीय  स्थानों  की  उपलब्धता

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  कार्यालय  को  उपयुक्त  चरणों  में  ले  जाया  जायेग  मए  स्टेशन पर  जो  देवलाली भौर

 नासिक  शहर  के  निकट  हैं  शिक्षा  श्रौर  चिकित्सा  सुविधाश्ं की  कमी  नहीं  a

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता

 चोसो को  सिलों  को  बैंकों  द्वारा  ऋण  दिया  जाना

 850
 aired  पावती  कृष्णन  :  कया  fart. cat csica Wie aH राजस्व  प्रौर  at  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 खीनी  की  मिलों  को  पिराई  मौसम  के  लिए  ऋण  देने  से  इंकार  किया क्या  बैंकों  ने  हाल  ही में

 तो  इसके  क्या  कारण  शर

 >
 1976  से  मार्च  1977  TH,  माच  1974  से  मा  975 तक  झ्र  ड सां  1975 से  मार्च

 1976  तक  चावल  बीनी  पटसन  कागज  के  कारखानों  तथा  सीमेंट के  कारखानों  को

 ज्यिक  बैंकों  ने  कुल  कितना  ऋण  दिया  है
 ?

 सरकार  att  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के faa  मंत्री  एच०  एस०  पटेल )
 शौर  (a)

 चाल  पिराई  मौसम  के  दौरान  चीनी  मिलों  की  कार्यकारी  पूंजी  की
 जरूरतों

 के
 निमित्त

 बैंकों  द्वारा  ऋण  देने

 से  इन्कार  का  कोई  मामला  नहीं  चलाया  गया  है
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 re

 ग्रनुसुचित  वाणिस्यिक  बैंकों  द्वारा  संबंधित  निर्माता  उद्योगों
 को

 दिये  जाने  वाले
 ऋण  की

 बकाया
 के

 उपलब्ध  nine  निम्तलिखित  सारणी  में  दिये  गये गये

 रुपयों  में  )
 oo

 बकाया  राशि

 25  26  माच  25  माच

 1975  1976  1977
 वय  य  य  य  लीए  a

 निर्याता  उद्योग

 1  चीनी  204  226  270

 2  पटसनीवस्इ  थके  101  110  118

 3  कागज  कागज  से  बने  पदाथ  99  125  131

 4  सीमेंट  क  38  53  57.0

 जून  1975  दिसम्बर  1975

 5  चावल  श्राटा  मिलें  ate  दाल  मिलें  48  66
 ee  nt

 चैकिंग  ्रायीग  को  समाप्त  किया  जाना 851.  श्री  गुलाम  मोहम्मद  खां

 श्री  एम०  कल्यान  पुन्दरम्‌  ्  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्री  पी०  जी०

 क्या  राष्ट्रीयकृत बैंकों  के  पुनर्गठन  की  जांच  करने  के  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  विकास  में  बैकों

 के  लिए  श्रधिक  सार्थक  भूमिका  की  जांच  करने  के  लिए  पिछली  जुलाई  में  गठित  बैंकिंग  श्रायोग  को  समाप्त  कर

 दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  श्रौर  श्री  मनुभाई  शाह  ने  10  फरवरी  1977  को
 की  शभ्रध्यक्षता  से  इस्तीफा  दे  दिया  था  |  सरकार  ने  इस  का  यह  लाभ  उठाया  कि  फिर से  इस

 प्रश्न  पर  विचार  किया  जाय  कि  श्रायोग  उसके  विचारणीय  विषयों  के  साथ  ara  रह  सकता  है  या  नहीं  ।

 सभी  पहलूओं  पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  उसने  यह  निर्णय  किया  कि  इस  श्रायोग  को  समाप्त  कर  देना  बेहतर

 होगा |  झ्रायोग  ने  22  1977  से  काम  करना  बंद  कर  दिया  है  ।

 इण्डियन  पायलट्स  गिल्ड  के  बर्खास्त  किये  गये  पदाधिकारियों  का  नौकरी  पर  बहाल  कियया  जाना

 852.  श्रीमती  श्रहित्ला पी०  रांगनिकर  :  क्या  पयंटन  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  इण्डियन  पायलट्स  गिल्ड  के  बर्खास्त  किये  गये  तीन  पदाधिकारियों को  नौकरी  पर  पुनः  बहाल

 कर  दिया गया  ak

 यदि  ,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या है  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  (sit  पुरुषोत्तम
 अर  पन्

 (a)  इंडिया ने  बरखास्त

 किए  गयें  तीन  पायलटों  में  से  दो  अर्थात  भारतीय  प।यलट  गिल्ड  के  wage  उपाध्यक्ष  कैप्टेन  एच०  एस०  हिरानी

 श्र  गिल्ड  के  भूतपूर्व  महासचिव  कैप्टेन  डी०  एस०  माथुर  को  बहाल  कर  दिया  है  ।  गिल्ड  के  भूतपूर्व  अध्यक्ष
 कैप्टेन  एस०  एस०  नादकर्णी  का  मामला  न्यायाधी  (Sub-justice  )  है  ।

 /77
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 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  श्रौर  उनके  परिवार  के  सदस्यों  हारा  घोषित  शर  सम्पदा

 853.
 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :

 कया  वित्त  तथा  राजस्व  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  श्रीमती  इंदिया  गांधी  शर  उनके  परिवार  के  सदस्यों  द्वारा  श्रपने waa  सम्पदा

 कर  विवरण  में  घोषित  सम्पदा  का  विवरण  am

 गत  तीन  वर्षों  में  श्रीमती  गांधी  उनके  परिवार  के  सब  सदस्यों  द्वारा  भ्रपने  श्रपने

 झायकर  विवरण  में  घोषित  श्राय  के  स्रोतों  का  विवरण  क्या

 क्या  सरकार  को  उनके  तथा  उनके  परिवार  के  सदस्यों  की  श्राय  के  ऐसे  अन्य  स्रोतों  की  जानकारी

 है  जिनकी  घोषणा  arc  विवरण  में  नहीं  की  गई

 (4)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उनके  कर-निर्धारणों  पर  पुनः  विचार  तथा  उनके  खातों की

 जांच  करने  का

 क्या  सरकार  का  विचार  भारत  तथा  विदेशों  में  उनके  बैंक  खातों  की  जांच  करने  का  है
 ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच० ' एस० '  एम०  पटेल )  :  तथा  श्रीमती  इंदिरा  गांधी

 तथा  उनके  परिवार  के  सदस्यों  द्वारा  घोषित  किये  गये  धन  श्रौर  ara  के  स्रोतों  को  दर्शाने  वाला  एक
 पत्न  संलग्न  है  ।

 (4)  शौर  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  परिवार  के  सदस्यों  की  धन  इत्यादि  के  स्रोत  के

 बारे  में  सूचना  समाचार  पत्रों  में  समय-समय  पर  छपती  रही  है  ।  मामले  की  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  तथा

 कानून  के  श्रनुसार  समुचित  कार्यवाही  की  जाएगी

 विवरण

 घोषित  किया  गया  जन  कर-निर्धारण  वर्ष  कर-निर्धारण  वर्ष  कर-निर्धारण  वर्ष  घोषित  श्राय  के  स्रोत

 1974-75  197  5-76  1976-77

 दु०  झूठ  स०

 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  1,77,787  2,35,922  2,71,257  सरकारी

 कालिक  जमा  पर

 यूनिटों  स्वामित्व  भौर  कृषि
 से  होने  वाली  ara

 श्री  राजीव  गांधी  1,  19,015  1;  19,015  1,  63,475  वेतन  |

 श्री  संजय  गांधी  4,  86,865  3,99,320  2,87,889

 और  मकान  सम्पत्ति ।

 श्रीमती  सोनिया  गांधी  धन  कर  की  कोई  विवरणी  दाखिल  नहीं

 की  गयी  बीमा
 पत्नी  श्री  राजीव  गांधी

 एजेंसी  प्राप्त  होने

 शेयरों

 बिन्नी  पर  ta

 कालीन  पूंजीगत  लाभ
 मास्टर  राहूल  ब्याज  शौर  लाभांश

 पुत्र  श्री  राजीव गांधी  निर्धारण  वर्ष  1975-76

 के  लिए  झ्रायकर  विवरणी

 दाखिल  की  ।

 कुमारी  faeiat  नाबालिग

 ्  श्री  राजीव गांधी
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 17  1977
 लिखित  उत्तर

 सरकारी  होटलों  के  प्रबन्धकों  पर  व्यय

 854.
 श्री  लाल  गुप्त  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में
 सरकारी  होटलों  के  के  श्रावास  तथा  भोजन  पर  गत  तीन  वर्षों  में  कुल  कितना

 व्यय  हुभा

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  उनके  रख-रखाव  श्रादि  पर  बहुत  बड़ी  धनराशि  व्यय  होती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  AT  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  मामले  में  सरकार  का  विचार  क्या

 वाही  करने  का

 पयटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  (att  पुरुषोत्तम  कौशिक  )  पिछले  तीन  वर्षों  में  भारत  पर्यटन

 विकास  निगम  के  होटलों  के  प्रबन्धकों  कें  ग्ावास  एवं  खाने  पर  किया  गया  शअनमानित  व्यय  174, 313  रू०

 (a)  श्रौर  निगम  के  होटलों/मोटलों  तथा  यात्नी  लॉजों  महाप्रबंधकों/प्रबंधकों/सहायक  प्रबंधकों

 के  वतेमान  रिहायशी  श्रावास  के  पैमाने  के  पुनरीक्षण  के  लिये  तथा  विभिन्न  संस्थापनों  )  ऐसे

 श्रावास  के  saa  दर्जे  की  सिफारिश  करने  के  लिये  एक  समिति  का  गठन  किया  गया

 दालों  का  निर्यात

 855.  श्री  कंबर  लाल  गुप्त  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  र  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 गत  दो  वर्षों  में  विदेशों  को  कितनी  मात्ना  में  आलू  तथा  दालों  का  निर्यात किया

 क्या  निर्यात  के  कारण  उक्त  aera i)  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है

 यदि  तो  इन  की  yeaate  रोकने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कदम  उठाने  का

 वाणिज्य  तथा  नागरिक पूर्ति  प्रौर  सहकारिता  मंत्र  श्री  मोहन
 रिया  निर्यात  ates  नीचे  दिए

 गए
 मात्रा  हजार  ०  टन

 द  लाखे  रु०

 EE  हड  ाण्यम वकत SS
 ~

 मद  1975-76
 A

 अप्रैल-दिसम्बर  1975

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य
 ल  ब  SC  क  क  क  ब  य  य  टल

 प्याज  12.0  1385.00  124  1370.25

 364.95 श्रालू
 ~

 30.0  348.17  24

 दाल  6.9  220.00  7  226.64

 a SS  SP  te  ललक  पवन  धा

 में  किया गया  है  अगर  यथोचित (a)  उत्पादन
 की  तुलना  में  इन  मदों  का  निर्यात  बहुत

 थोड़ी  मात्राओं

 सावधानी न  बरती  जाए  तो  ule  से  भी  and  प्रभावित  हो  सकती  हैं  ।  इन  मदों  की  शआ्रान्तरिक

 कीमतों में  वृद्धि  होने  के  बहुत  से  कारण  रहे  हैं

 प्याज
 तथा  आलू  निर्वात  फिलहाल  रोक  दिए  गए
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 थोक  मूल्यों  के  सुचकांक  a  वृद्धि

 856.  श्री  श्ररविन्द बाला  पजनौर  >)
 L  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 श्री  श्रार०  वी०  स्वासोनाथन x

 करेंगे  कि  :

 थोक  मूल्यों के  सूचकांक  में  लगातार  वृद्धि  के  क्या  कारण

 मूल्य-वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  क्या  ठोस  कार्यवाही  की  गई  है  प्रथव  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  की  जांच  की  है  कि  उक्त  वृद्धि  व्यापारी  समुदाय  के  कुछ  सदस्यों  द्वारा
 झ  बुद्धियतापूर्ण  मुनाफाखोरी  किये  जाने  के  ही  कारण  तो  नहीं  श्र

 यदि  तो  श्रपराधियों  को  दण्डित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गयी  हैं  ?

 fara  तथा  राजस्व और  बैंकिंग  मंत्री  (sit एच०  एम०  पटेल )  :  वर्ष  1976-77  में  थोक  मूल्यों

 के  सुचक शंक  में  11-9  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।  इसमें  |  शौर  मई  1977  में  2.6  प्रतिशत की  वृद्धि

 हुई  जब  कि
 1976

 की  इसी  अवधि  में  4.4  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  थी  ।  वर्ष  के  इन  दिनों  में  कीमतों  में  जो

 बृद्धि  वह  कुछ
 तो

 मौसमी  है  we  कुछ  बनस्पति  कपास  श्रौर  दालों  जैसी  झ्रावश्यक  वस्तुओं
 के

 उत्पादन

 में  कमी  ग्रा  जाने  के  कारण  हुई  ।

 (a)  सरकार  स्थिति पर  बराबर  नजर  रख  रही  है  कीमतों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए  ये  कदम

 उठाए गए  हैं  :  (i)  खाने  के  कपास  भर  कृल्लिम  रेशों  का  wart  करके  aaa  प्राल, ८५  प्याज  श्र  चा

 के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगा  कर  देश  में  वस्तुभ्नों  की  सप्लाई  (11)  सरकारी  भण्डारों  से  भ्रधिक  मात्रा

 में  माल  (aaiq  श्रनाज  प्र  जारी  ate  (iii)  श्रनिवायं  प्रयोग  विनियमों  के  लागू  करके  मांग

 में  कमी  करना  (avid  बनास्पती  के  उत्पादन  में  75  प्रतिशत  श्रायातित  तेल  इस्तेमाल  करना  श्रौर  कपड़े  के

 उत्पादन  में  10  प्रतिशत  कृब्निम  रेशों  का  प्रयोग  ।  सरकार  का  यह  भी  इरादा  है  कि  सार्वजनकि  वितरण
 प्रणाली को  मजबूत  बनाया  जाए  मुद्रा  git  में  विस्तार  का  मोटे  तौर  पर  जहां  तक  मूल्यों  पर  प्रभाव  पड़ा

 सरकार  ने  कड़ी  ऋण  नीति  झपना  कर  स्फीतिकारी  दबाव  के  प्रभाव  को  नियन्त्रित  करने  का  प्रयास  किया

 सट्टेबाजी  के  प्रयोजन  से  श्रत्यावश्यक  वस्तुभ्रों  की  जमाखोरी  को  रोकने  के  लिए  बैंकों  द्वारा  ऋण  दिए  जाने  पर

 प्रतिबन्ध  लगा  दिया गया  जमा  रकमों  के  रूप  में  बैंकों  के  अतिरिक्त  साधनों  के  एक  भाग  पर  रोक  लगा

 बैंकों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  ऋणों  के  विस्तार  sta  कठिन  बना  दिया  गया  है  ।  ऐसा  सांविधिक  नकद  प्रारक्षित

 fafa  अनुपात  को  बढ़ा  कर  ate  बैंकों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  उधार  के  लिए  रिजवे  बैंक  द्वारा  पर्नावत ्य  व्यवस्था

 जाने  पर  ate  श्रधिक  प्रतिबन्ध  लगा  कर  किया  गया  है  ।

 झर  उपर्युक्त  श्र  से  स्पष्ट  कीमतों  में  वृद्धि  के  बहुत  से  कारण  हो

 apa  हैं  ।  व्यापारियों  की  मुनाफाखोरी  भी  एक  कारण  हो  सकता  है  जिसे  शूटलाया  नहीं  जा  सकता

 विरोधी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  राज्य  सरकारें  झ्रत्यावश्यक  वस्तु  श्रधिनियम  are  जमाखोरी  मूल्यों  की

 माल  को  डिब्बों  में  बन्द  करने  are  से  संबंधित  ऐसे  ही  कानूनों  के  श्रन्तगंत  प्राप्त  अधिकारों  का  प्रयोग
 सुची
 कर  रही हैं  ।  प्रवर्तन  प्राधिकारियों  द्वारा  ware  छापे  मारे  जाते  हैं  ak  दोषियों  के  खिलाफ  मुकदमें  चलाए

 जाते हैं  ।

 लेखों  का  लेखापरीक्षा से  (AF  किया  जाना

 857  श्री  बाला  पजनौर  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  लेखों  का  लेखापरीक्षा से  पृथक  किये  जाने  का  काये  सभी  मंत्रालयों में  पुरा  हो  चुका  श्रौर

 यह  योजना  वित्तीय  सत्यता  तथा  मितव्ययता  का  परित्याग  किये  बिना  लेखों  के  संचालन  में  तत्परता

 तथा  लचीलापन  प्राप्त  करने  में  कब  तक  सफल  हुई
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 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  त्न  हां  ।  इस  योजना  के  श्रंतर्गत्न  पेंशनों  के  भुगतान  के

 नेखांकन  के  बारे  में  जिम्मेदारी  को  छोड़कर  जो  श्रभी  भी  महापरीक्षक  की  बिलों  के  सरकारी
 देश  रकमों  संग्रह  श्रौर  प्राप्तियों  तथा  भुगतानों  के  लेखाओं  के  रखरखाव  की  जिम्मेदारी  भारत  सरकार  के
 विभागों/मंत्रालयों  को  दे  दी  गई

 wa  चूंकि  वेतन  तथा  लेखा  कार्यालय  संबंधित  मंत्रालय|  विभाग  के  अंग  के  रूप  में  कार्य  करते

 इसलिए  दावों  ate  देय  रकमों  की  शीघ्रता  से  जांच  करके  श्रदायगी  कर
 दी

 जाती  है
 ।

 wa  संबंधित  wart /
 विभागों  को

 it  महीने  के  wa  से  पहले  मासिक  लेखे  उपलब्ध  हो  जाते  हैं  इससे  बजट  व्यय  पर
 श्रधिक  भ्रच्छा  नियंत्रण  करना  सुविधाजनक  हो  जाता है

 यह  सुनिश्चिद  करने  के  लिए  कि  निर्धारित  नियमों  शौर  विनियमों  का  पालन  किया  बिलों  की  पूर्व
 जांच  और  झांतरिक  लेखा-परीक्षा  की  एक  प्रणाली  भी  लागू  की  गई  है  ।

 SAJJAN  TEXTILE  MILL  oF  RATLAM

 858.  DR.  LAXMINARAYAN  PANDEYA  :  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND
 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  given  a  subsidy  to  the  Sajjan  Textile  श vi ग  ह  ill  of  Ratlam
 on  the  use  of  a  prescribed  count  of  thread;

 (b)  whether  the  said  mill  has  been  earning  huge  profits  by  using  the  count  of  thread
 other  than  the  prescribed  one;

 (c)  whether  Government  have  also  received  any  complaint  in  regard  thereto;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  thereon  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION

 (SHRI  MOHAN  DHARIA)  :  (a)  Government  have  not  prescribed  any  count  of  thread
 to  be  used  by  Sajjan  Textile  Mill,  Ratlam  and  there  is  no  question  of  grant  of  any
 subsidy.

 (b)  to  (d)  Do  not  arise.

 OPIUM  PROCESSING  PLANT  IN  MADHYA  PRADESH

 859.  DR.  LAXMINARAYAN  PANDEYA  :  Will  the  Minister  of  FINANCE  AND

 REVENUE  AND  BANKING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Mandsaur  and  Ratlam  districts  of  Madhya  Pradesh  are  main  opium

 growing  districts;

 (b)  whether  poppy  husk  in  large  quantity  is  exported  from  these  districts  and  opium

 is  processed  from  the  husk  there:

 (c)  whether  a  survey  was  conducted  to  select  site  for  setting  up  an  opium  processing

 plant  either  at  Mandsaur  or  at  Ratlam;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  in  this  regard  ?

 MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M

 PATEL)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Yes,  Sir,  Poppy  husk  is  exported  in  large  quantity  from  these  districts  as  well  as

 from  other  poppy  growing  areas  for  extraction  of  alkaloids.

 (८)  Yes,  Sir.  M/s.  Engineers  India  Ltd.  conducted  a  survey  of  the  poppy  growing

 areas  in  Madhya  Pradesh  (including  Mandsaur  and  Ratlam)  and  Rajasthan  in  1976  to

 select  a  suitable  for  the  setting  up  of  a  plant  for  extraction  of  alkaloids  from  poppy

 husk.

 The  matter  is  under  Government's  consideration,
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 Opium  CULTIVATION

 860.  DR.  LAXMINARAYAN  PANDEYA  Will  the  Minister  of  FINANCE  AND
 REVENUE  AND  BANKING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  opium  cultivation  has  received  a  severe  set  back  due  to  hail-storm  and

 untimly  rain  this  year;

 (b)  whether  the  opium  growers  will  be  unable  to  deposit  with  Government  the  average
 this quantity  of  their  opium  produce  prescribed  under  the  rules,  due  to  unexpected

 damage;

 (c)  whether  the  opium  producers  have  made  representations  to  Government  in  this

 regard;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  thereon  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL)  :  (a)  There  has  been  some

 damage  to  the  poppy  crop  in  the  States  of  Madhya  Pradesh  and  Rajasthan  due  to  hail-

 storm  and  untimely  rains  this  year.  The  extent  of  damage  is  estimated  to  be  about  24

 per  cent  in  Madhya  Pradesh  and  about  16  per  cent  in  Rajasthan.

 (b)  The  opium  cultivators  are  by  law  required  to  surrender  the  entire  opium  pro-
 duced  by  them  to  the  Government  and  no  minimum  quantity  has  been  specified  for  this

 purpose.

 (c)  and  (d)  Representations  have  been  received  from  some  producers  for  reducing
 the  minimum  qualifying  yield  for  determining  the  eligibility  of  a  cultivator  for  issue  of

 licences  during  the  next  (1977-78)  crop  season.  The  minimum  qualifying  yield  for  the

 (next  (1977-78)  crop  year  will  be  fixed  at  the  time  of  formulating  the  licensing  policy

 after  taking  into  consideration  the  extent  of  the  damage  to  the  opium  crop  on  account  of

 the  natural  causes.

 BoNUs  AGREEMENT  BETWEEN  THE  EMPLOYEES  AND  MANAGEMENT  OF  L.I.C.

 861.  DR.  LAXMINARAYAN  PANDEYA  }
 SHRI  PRASANNBHAI  MEHTA
 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA

 Will  the  Minister  of  FINANCE  AND

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE  J

 REVENUE  AND  BANKING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  bipartite  agreement  was  concluded  between  the  employees  and  Manage-

 ment  of  Life  Insurance  Corporation  in  January,  1974  on  the  issue  of  bonus;

 (b)  whether  the  above  agreement  was  terminated  by  Government  under  the  L.LC.

 (Modification  of  Settlement)  Act  1976:

 (c)  whether  the  employees  of  L.I.C,  have  requested  the  repeal  of  the  Act  and  enforce-

 ment  of  the  bonus  agreement  in  its  original  form;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  by  the  Government  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL)  :  (a)  Yes,  Sir.  Bipartite

 settlement  24-1-1974  and  6-2-1974  were  concluded  between  the  management  of  the  L.LC.

 and  with  the  unions  of  the  L.I.C.  employees  which  infer-alia  included  payment  of  annual

 bonus  to  Class  and  Class  IV  employees.

 (b)  The  relevant  provisions  of  the  Settlements  in  so  far  as  they  pertained  to  the  pay-

 ment  of  bonus  were  nullified  by  the  LLC.  (Modification  of  Settlements)  Act  1976  with

 effect  from  ist  April,  1975:

 (c)  and  (6)  The  validity  of  the  L.LC.  (Modification  of  Settlements)  Act,  1976  has

 ‘been  questioned  by  some  of  the  unions  of  the  L.I.C.  employees  in  the  Supreme  Court

 and  the  matter  is  still  pending  in  the  Supreme  Court.
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 कृषि-कर के  ate  के  बारे  में  राज  समिति  को  सिफारिशें

 862  भी  बसन्त  साठे  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  शौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  कृषि-कर  के  ढांचे  के  बारे  में  राज-समिति  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  पर

 विचार  कर  रही

 यदि  हां  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  करने  का  विचार

 वित्त  मंत्री  (st  एच०  एम०  शौर  एक  विवरण-पत्न सभा  पटल  पर  रख  गया

 है  जिसमें  स्थिति  का  ब्यौरा  दिया  गया  है
 ।

 इससे  यह  देखने  में  श्राएगा  कि  चार  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  गई
 प्रन्य  चार  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है

 ।  wer
 सिफारिशों  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 विवरण

 शौर
 केन्द्रीय

 प्रत्यक्ष  करों  के  संबंध  में  कृषि  सम्पत्ति  तथा  श्राय  पर  कराधान  विषयक  समिति

 1972  are  की  गई  a —at  गई  की  जाने  वाली  कार्यवाही

 या  i  ST. SS  A  SS  ED  A  SO  SN  SY  NP

 क्रम  सिफारिश  स्वीकार की  गई  प्रथवा  नहीं

 स०

 सर  पा  कफ  लिपा  सादा  रदन  रयान  पि  नप  पक  पै  पक  पदक  रा  ला  रियल  यदा  सान  द  वयन

 1.  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  ऐसी  व्यवस्था  होनी

 चाहिए  fe  एक  समान  आय  वाले  निर्धारितियों  पर  कर  के

 भार  में  केवल  इस  कारण  से  ही  काफी  अन्तर  न  हो  fe  उसका

 एक  झंश  कृषि  से  प्राप्त  हुमा  है  ।  यदि  कर  योग्य  श्राय  को

 कृषि  से  हुए  लाभ  के  रूप  में  दिखाने  की  युक्ति के  माध्यम  से

 कर-अझपवचन  पर  लाग  कर  की  दर  निर्धारित  करने  में  इस

 प्रकार  की  wrmaat  को  हिसाब  में  लिया  जाता  है  तो  इसे  कृषि

 झाप  को  केन्द्रीय  अय  कर  के  प्रभार  के  अ्रन्तगंत  am  बिना  ही

 प्राप्त  किया जा  सकता  |

 इसलिए  झ्राय-कर  अधिनियम  1961  म  उपयुक्त  स्वीकृत  ।

 बंध  किया  जाना  चाहिए  जिससे  करदाता  की  कृषि  तथा

 कृषि-भिन्न  दोनों  किस्म  की  ara  को  मिला  लिया  जाए

 श्र  कृषि-भिन्न  भ्रंश  पर  कर  इस  प्रकार  से  लगाया  जाए

 मानों  कि  कृषि-भिन्न  अश  को  सकल  aa  के  उच्च

 खण्डों  में  रखा  गया  हो  ।  कृषि  श्र  कृषि-भिन्न  श्राय

 का  एकीकरण  केवल  तभी  किया  जाना  चाहिए  जब  केन्द्रीय
 aa  कर  के  लगाने  के  लिए  निर्धारित  छट  की

 सीमा  से  कर-निर्धारिती की  कर  योग्य  झ्राय  बढ़  जाय  ।

 कृषि-भिन्न  भराय  पर  कर  की  दर  निर्धारत  करतें  समय

 कषि-ग्राय  तथा  कृषि-भिन्न  सराय  को  निम्नलिखित  तरीके

 तथा  क्रम  से  सम्मिलित किया  जाना  चाहिए

 (i)  कृषि-भिन्न  पाय  में  से  दी  गई  प्रारम्भिक

 में  5,  500/
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 cr ee
 क्रम ० o  सिफारिश  स्वीकार  की  गई  अथवा  नहीं

 सं०

 on  खि PE
 ७

 य  का  शेष (11)  अय  ate  (  11)  कृषि-भिन्न  झा

 4.7)

 एकीकरण  के  प्रयोजन  के  लिए  कृषि  से  शुद्ध  स्वीकृत

 आय  की  संगणना  करते  समय  व्यापार  झंथवा  व्यवसाय

 से  आ  जिसमें  कृषि  में  प्रयोग  में  लाई  गई  मशीनरी

 उपकरणों  के  मूल्य-ह्वास  भी  शामिल  की

 संगणना  करने  में  अ्रधिनियम  के  अ्न्तगंत  स्वीकृत

 व्यय  की  सभी  मदों  को  सकल  प्राप्तियों  में  से  कम  कर

 देना  चाहिए  ।

 परन्तु  कर-निर्धारितियों  को  परेशानी  से  बचाने  के  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 राज्य  सरकार  तथा  प्रस्तावित  अखिल  भारतीय  कृषि

 जोत  कर  विषयक  समिति  के  साथ  विचार-विमशं  कर

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियम  बनाए  जाने  चाहिएं  जिनमें

 विभिन्न  जिलों|क्षेत्रों  में  कृषि  श्राय  की  संगणना  में

 शीर्षों  के  ग्रन्तर्गत  स्वीकार्य  व्यय  के  मान  पर

 निर्धारण  किया  गया  हो  ।

 पै(रा  4-13)

 (7)  कृषि  प्राय  की  संगणना  करते  समय  प्रस्तावित कृषि  निणंय  नहीं  लिया  गया

 कर  से  संबंधित  जिम्मेदारी  को  घटौती  योग्य  व्यय  के

 रूप  में  स्वीकार  नहीं  किया  जाना  चाहिए

 4.  14)

 कृषि  में  हुई  हानियों  को  केवल  कृषि  से  हुए  लाभों  में  स्वीकृत

 ही  मुजरा  किए  जाने  की  स्वीकृति  दी  जानी  चाहिए  ।

 4.15)

 2.  राज्य  सरकारों  द्वारा  नामोदिष्ट  उपयुक्त  राजस्व  प्राधिकारी  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है
 |

 द्वारा  प्रत्येक  जिने  में  निर्धारितयों  की  सकल  कृषि  जोत  की

 उगाई  गई  फसलों  की  किस्म  झ्ौर  जोत  के  योग्य

 मूल्य  के  प्रमाणीकरण  के  लिए  प्रशासनिक  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिए  ।

 4.16  श्रौर  4.  17)

 उपर्युक्त  तरीके  से  कृषि  तथा  कृषि-भिन्न  श्राय  के  आंशिक  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 करण  के  परिणाम  स्वरूप  वसूल  किया  गया  शभ्रतिरिकत

 पूर्ण रूप  से  उस  राज्य को  जाना  जहां इस  प्रकार  एकीकृत

 कृषि ara  staat  हुई  हो  ।
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 18)

 ho  सिफारिश  स्वीकार की  गई  प्रथवा  नहीं
 सं०

 4.  धन  कर  परिवार  के  श्राघार  पर  लगाया  जाना  चाहिए  qa  छूट  की  सीमा  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 को  बढ़ाकर  1.5  लाख  तक  कर  दिया  जाना  चाहिए  श्रौर  जहां

 तक  संभव  हो  wet  सभी  छूटों  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 यदि  छूट  की  सीमा  इस  प्रकार  से  नियत  कर दी  जाए  तो  कृषि

 में  लगे  परिवारों  को  जब  तक  कि  उनके  पास  wa  रूप  में
 पर्याप्त  परिसम्पत्तियां  न  हों  स्वयं  को  अपनी  कृषि  जोत  पर

 कोई  धन  कर  नहीं  देना  पड़ेगा  मूल  छूट  की  सीमा  द्वारा  की

 गई  व्यवस्था  को  छोड़कर  प्रत्य  सभी  छुटों  को  हटा  देने  से  कर

 को  दरों  को  कम  करने  का  मामला  होगा  ताकि  छूट  प्राप्त  सीमा
 पर  कर-निर्धारितियों  पर  बहुत  भारी  बोझा  न  पड़े  |

 शेयर  धारियों  की  कर  योग्य  सम्पत्ति  को  कम्पनियों  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 झौर  सहकारी  संस्थाओं  में  शेयरों  के  मूल्य  को  पूर्णरूप

 से  शामिल  जाना  चाहिए  तथा  उनके  बाजार

 मूल्य  का  कठोरता  से  निर्धारण  किया  जाना  चाहिए  ।

 धन  कर  के  मामलें  में  धामिक  ञ्ौर  gate  च् न्गा  को  कोव  स्वीकृत  नहीं  की  गई  धार्मिक  और  aa

 न्यासों  की  ama  को  न्यास  की

 5.9%  5.12)  निधियों  श्रौर  am  के  दुरुपयोग  के

 खिलाफ  सुरक्षा  उपायों  के  श्रधीन  रहते

 हुए  कर  से  छूट  गई  है
 ।

 धन-कर
 के

 संबंध  में  इस  प्रकार  की  सुरक्षा  प्रदान

 की  हुई  है  ।  इस  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते

 ऐसे  न्यास  पर  धन-कर  लगाने
 से

 कोई  श्रच्छा  कारण  प्रतीत  नहीं  होता  |

 धन  कर  में  प्रयोजन  के  लिए  फार्म-भूमि कर  मूल्यांकन  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है

 झ्राय-पूंजीकरण  के  तरीके  के  माध्यम  से  किया  जाना  चाहिए

 एक  सरल  श्रौर  उचित  तरीका  यह  होगा  fe  कुछ  वर्षों  की  wafer  की

 aaa  के  श्राधार  पर  किसी  जोत  के  कर  योग्य  मूल्य  का  4  से  6

 गुना  ले  लिया  जाए  ।  श्राय-पूंजीकरण  के  लिए  wee  जाने

 वाले  गुणांक  के  wigs  के  बारे  में  निर्णय  लेते  समय  ध्यान में

 रखे  जाने  वाले  पहलू  के  संबंध  में  निर्धारण  श्रधिकारियों  को

 मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  कर  दिए  जाएं  ।

 5.13  से  5.18)

 (*)  पूंजीगत  परिसम्पत्ति  की  परिभाषा  इतनी  व्यापक  कर  दी  फिलहाल  स्वीकार  नहीं  की  गई  ।  परन्तु

 +  सिफारिशों पर  राज्य चाहिए कि  सभी  कृषि  भूमियों  के  से  होने  वाने  पूंजीगत  ५
 लाभों  पर  कर  लगाया  जा  सके  भले  ही  यह  कृषिभूमि  कहीं  भी  सरकार  a  वचार  उपलब्ध  होने  के

 हों ।  बाद  इस  पः  विचार  किया

 जाएगा  |
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 4.  18)

 ऋऋ  सिफारि  uw  स्वीकार  की  गई  श्रथवा  नहीं
 स०

 (@)  afar
 से  ्रघिक  एक  वर्ष  की  अवधि  तक  रखी  गई  परिसम्पत्तियों  स्वीकार  नहीं  की  गई  इस  प्रश्  पर  बाँचू

 के  लेन-देन  से  होने  वाले  लाभों  को  साधारण  आय  मान  लेना  समिति  की  सिफा रिश  तरजीही दी  गई  थी

 चाहिए  att  उस  पर  तदनुसार  कर  लगाना  चाहिए  |

 एंक  वर्ष  से  श्रधिक  समय के  लिए  रखी  परिसम्पत्तियों  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 की  बिक्री से  होने  वाले  पूंजीगत  लाभो ंके  क्रमिक  दरों  पर

 कराधान  में  अन्तग्रस्त  असमानता  को  समाप्त  करने  के  लिए

 किसी  वर्ष के  निर्धारण पर  फिर  से  कायंवाही  बिना ही
 अनेक  वर्षों  के  दीर्घावधि  पूंजीगत  लाभों  के  श्रनुपातिक
 तरीके  को  अपनाया  जाना  चाहिए  |

 दीर्धावाधि  पूंजीगत  परिसम्पत्तियों  पर  हानियों  को  उसी  तरह  स्वीकृत

 माना  जाए  जैसा  कि  झाजकल  माना  जा  रहा  है  ।

 एक  भ्रतुपातिक  तरीके  के  श्रपनाए  जाने  पर  वर्तमान  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 में  स्वीकाय॑  किसी  गैर-निगमित  कर  निर्धारिती  की

 आय  से  अधिक  न  हो  श्रंथवा  लाभ  50,  000/-

 रुपए  से  कम  कर  से  दीर्धावधि  पूंजीगत  लाभों  संबंधी  छूट

 समाप्त  की  जानी  चाहिए  ।

 5.19 से  25)

 8.  जैसाकि  कृषि  जोत  कर  के  संबंध  में  सुझाव  दिया  गया  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 कर  शौर  धन-कर  के  लिए  निर्धारण  की  बुनियादी
 पत्नी  ae  नाबालिग  बच्चों  का  परिवार  चाहिए  जो

 खपत  तथा  सभी  सम्बद्ध  fara  लेने  की  इकाई  हैं  |

 निर्णय  नहीं  लिया  गया जब  एक  परिवार को  कर  इकाई  बना  दिया  जाता  है

 तो  घर  से  बाहर  नियोजित  पति-पत्नी  की  संयुक्त  भराय  के

 10  %  की  दर  पर  बेतन  aaa  से  कटौती  की  श्रनुमति दी

 जाए  शर  नाबालिग  बच्चों  का  पालन  करने  वाले  जीवित

 पति/परनी की  प्राय  कर  20%  परन्तु  afar  से  अधिक

 2,000  रुपए की  सीमा  के  अधीन  रहते हुए  ।

 6.1  से  6.12)

 परिवार  को  बुनियादी  कर  ए  कक  के
 eq  में  मात  नेने  से  fara  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  |

 अ्रविभाज्य  परिवार  की  कर-श्रस्तित्व  के  रुप  में  मान्यता

 समाप्त  की  जानी  चाहिए  ।

 6.13  से  6.  14)

 9.  पशु  धन  प्रजनन  मुर्गी  पालन  तथा  डेरी  फामिंग  से  स्वीकार  नहीं  गया  ।  पशु  प्रजनन

 जिसे  va  कराधान  से  छूट  पर  प्राय  कर  लगाना  चाहिए  1  और  मुर्गीपालन  फार्मिंग  की

 कसित  स्थिति  को  ज्यान  में  रखते  हुए

 यह  निर्णय किया  गया  था  कि  इस  स्तर

 पर  ऐसी  प्राय  के  संबंध  में  कराधान  पर

 चाहिए । विचार
 wat  किया  जाना
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 दिल्‍ली  में  शुष्क  बन्दरगाह  को  स्थापना

 863.  श्री  बसन्त  साठे

 ait  मुश्तियार मलिक  A  serene  तथा  नागरिक  पूति  site  सहकारिता
 at  यह  बताने की  कृपा

 करेंग  कि

 क्या  सरकार  दिल्‍ली  में  एक  शुष्क  बन्दरगाह  की  स्थापना  करने  संम्बन्धी  प्रस्ताव  पर

 विचार  कर  रही  और

 f यदि  तो  sat  प्रस्ताव  विचार/निणय  की  किस  स्थिति  में  है

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  git  सहकारिता  मंत्री  मोहन  तथा  सरकार  ने

 सिद्धांत  रूप  में  उत्तरी  क्षेत्र  में  शुष्क  पत्तन  स्थापित  करने  का  facie  कर  लिया  है  ।  वास्तविक  स्थान  के  बारे

 में  प्रभी  तक  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 पचास  करोड़  रुपये  से  श्रधिक  को  जमा  राशि  वाले  का  राष्ट्रीयफरण

 864.  श्री  बसन्त  साठे  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  पचास  करोड़  रुपए  से  ग्रधिक  की  जमा  राशि  वाले  बैंकों  का  कने  के  प्रशन

 पर  विचार  कर  रही  ae

 पचास  करोड़  रुपए  से  भ्रधिक  की  जमा  राशि  वाले  बैंकों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 faa  मंत्री  एच०  एम०  एसा ह  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  1977  के  श्रंतिम  शुक्रवार  को  स्थिति  के  श्रनुसार

 निजी  क्षेत्र  के  निम्नलिखित  बैंकों  के  पास  so  करोड़  रुपए  से  श्रधिक  की  जमाएं  थीं  :--

 निजी  क्षेत्र  के  भारतोय  बेक

 aia  बक  लिमिटेड

 पंजाव  we  सिंध  an  लिमिटेड

 न्यू  बैंक  ग्राफ  इंडिया  लिमिटेड

 विजया  बैंक  लिमिटेड

 कारपोरेशन  बैंक  लिमिटेड

 sitter  बैंक  श्राफ  ard  लिमिटेड

 फेडरल  बैंक  लिमिटेड

 बक  आफ  राजस्थान  लिमिटेड

 बेक  are  agu  लिमिटेड

 जम्मू  ऐंड  कश्मीर  बेंक  लिमिटेड

 विदेशी  बैंक

 ग्रिंडलेज  बैंक  लिमिटेड

 चाटे  बक  लिमिटेड

 मर्कटाइल  बक  लिमिटेड

 सिटी  बक  एन०  To

 अमेरिकन  एक्सप्रेस  इंटरनेशनल  बैंकिंग  कारपोमैशन

 बैंक  श्राफ  अ्रमेरिका  |
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 DEARNE LJEARINE  ss  ALLOWANCE  10  GOVERNMENT  EMPLOYEES

 865.  SHRT  K.  LAKKAPPA

 SHRI  5.  R.  DAMANI  Will  the  Minister  of  FINANCE  AND
 SHRI  RAMANAND  TIWARY  J

 REVENUE  AND  BANKING  be  pleased  to  state
 (a)  whether  another  instalment  of  dearness  allowance  to  Government  employees  has

 bec  ome  due  because  of  rise  in  prices;  and
 (b)  if  so,  the  reason  for  not  announcing  the  same  ?

 MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  M.  PATEL)  (a)  No,  Sir.  Dearness  allow-

 |
 ance

 is  at  present  paid  to  the  Central  Government  employees  with  reference  to  the
 ndex  average  of  304,  whereas  the  index  average  at  the  end  of  April  1977  stood  only  at

 302.

 (b)  Does  not  arise

 Ford  भारतीय  smtentra  विकास  बैंक  श्रौर  यूनिट  ट्रस्ट  श्राफ  इंडिया  को  फिर  एक  साथ  रखने  के

 बारे  में  श्रखिल  भारतीय  रिजर्व  ae  कर्मचारी  एसोसियेशन  से  ज्ञापन

 866.
 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर

 :
 व्या  वित्त  तथा  राजस्व  wTZ  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  रिज़र्व  भारतीय  झौद्योगिक  विकास  बैंक  ak  यूनिट  ट्रस्ट  श्राफ  इंडिया  को  फिर

 से  एक  साथ
 रखने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही

 क्या  सरकार  को  अखिल  धारतीय  रिज़र्व  बेंक  कर्मचारी  एसोसिएशन  से  इस  बारे  में  ज्ञापन  प्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  तथा

 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  सरकारी  वित्तीय  संस्था  विधि  श्रधिनियम  1975  के  उपबन्धों  के  श्रनुसार
 16  1976 से  भारतीय  fra  बैंक  से  ger  कर  दिया  था  ।

 सरकार  को  भारतीय  रिज़वें  बैंक  कर्मचारियों  के  श्रखिल  भारतीय  संघ  से  एक  ज्ञापन  प्राप्त  gar  जिसमें

 we  बातों  के  साथ-साथ  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  झर  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  फिर  से  भारतीय  fea

 बैंक  में  मिला  देने  का  WT ]  शामिल  था  ।  भारतीय  झौद्योगिक  विकास  बैंक  श्र  यूनिट  ट्रस्ट को  भारतीय

 ford  बैंक  में  फिर  से  मिलाने  के  विरोध  सरकार  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  afrare  संघ  से

 एक  ज्ञापन  भी  प्राप्त  हुमा  है  ।

 भारतीय  भ्रौद्योगिक  विकास  बैंक  शौर  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  को  फिर  से  भारतीय  ford  बैंक  में  पिलाने  का
 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन नहीं  है  ।

 gat  राज्यों  में  पर्थटन  स्थलों  का  विकास  करने  के  लिए  कार्यवाही

 867.  श्री  सुशील  कुमार  धारा
 :

 क्या  पयंटन  शर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 पश्चिम  बंगाल  ate  पूर्वी  राज्यों  में  पयंटन  रुचि  ai  पर्यटन  महत्व  के  स्थलों की  स्थिति  में

 सुधार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 इसके  क्या  कारण  हैं  कि  की  गई  कार्यवाही  से  विदेशी  पर्यटकों  को  श्राकर्षित  करने  के  वांछित  परिणाम

 प्राप्त नहीं  हुए  शर
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 (7)
 इन

 त  राज्यों  में  नये  या  पुराने
 ने  पर्यटन  स्थलों  का  निकट  भविष्य  में  देश  के  अन्य  भागों  के  ऐसे  पर्यटन

 स्थलों  की  ही  तरह  विकास  करने  की  कोई  संभावना  जिन्हें  काफी  व्यय  करके  सुन्दर  बनाया  गया है  श्रौर  जिन

 का  सुधार  किया  गया  है  ?

 पर्यटन  श्र  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  gat  क्षेत्र  के

 राज्यों  में  qa  यातायात  को  प्रोत्साहन  देने  के  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  पर्यटक  युवा  वन

 परिवहन  शुल्क-मुकत  दुकानों  श्रादि  के  रूप  में  विभिन्न  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  हैं  इनके

 कोणार्क  मंदिर  के  हद-गिर्दे  )  ,  राजगिर  तथा  नालंदा  के  मास्टर  प्लान  तैयार  किये  गये  हैं  जिनमें  क्षेत्र  तथा

 पर्यावरण  सुविधाझओं  का  श्रभिनिर्धारण  तथा  उनकी  स्थिति  भी  सम्मिलित  इन  स्थानों  पर
 सुविधाओों

 के  विक्वास-कार्थ  केन्द्रीय  तथा  राज्य  क्षेत्रों  से  संबंधित  श्रभिकरणों  को  उत्तरदायित्व  सौंपने  के  तुरंत  श्रारंभ

 कर  दिया  जाएगा  ।  बोध  गया  स्थित  महाबोधि  मंदिर  के  इर्द-गिर्द  के
 क्षेत्र  भी  एक  मास्टर  को  इन्हीं  लाइनों

 पर  चाल  योजनावधि  के  दौरान  ही  हाथ  में  लिया  जाएगा  ।  महाबोधि  मंदिर के  इद-गिर  की  लगभग  22  एकड

 भमि  का  अधिग्रहण  aaa  हस्तांतरण  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  निधियों  का  विमोचन  भी  कर  दिया

 गया है  ।  इस  पर  राज्य  सरकार  द्वारा  कार्थवाही  किए  जाने  की  प्रतीक्षा  है  ।

 पर्यटकों  में  इस  क्षेत्र  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  किये  गए  wa  उपायों  में  इस  क्षेत्र  में  चुने  हुए  पयंटक
 केन्द्रों पर  पर्यटन  फिल्मों  तथा  wer  सजावट  की  सामग्री  का  उत्पादन  करना  सम्मिलित  है  ।

 केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  का  एक  क्षेत्रीय  धज  कार्यालय  कलकत्ता  में  भी  कार्य  करता  है  जो  पयेटकों  में

 पूर्वी  क्षेत्र  को  लोकप्रिय बनाता  तथा  राज्य  सरकारों  प्रौर  यात्रा  उद्योग  के  साथ  निकट  सम्पकं  स्थापित  करता

 है  att  पूर्वी  क्षेत्र  में  पयंटक  केंद्रों  पर  सुचना  एकत्रित  एवं  प्रेषित  करता  है  ।

 शिलांग  तथा  काजीरंगा  की  यात्रा  करने  के  लिए  प्रंत्राष्टी ी  पर्यटकों  के  लिये  प्रवेश

 श्रपचारिकताशओं को  उदार  बना  दिया  गया  है  ।

 उपर्युक्त  सभी  उपाय  पूर्वी  क्षेत्र  में  पयंटकों  के  श्रागमन  में  वृद्धि  करने  में  सहायक  सिद्ध  हुए  हैं  ।

 राष्ट्रीयकृत बैंकों  में  कार्यकुशलता

 868.  श्री  सुशील  कुमार धारा  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैकिंग मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  उन  बैंकों  के  प्रबन्धकों  और  कमंचारियों  कीਂ  कायंकलाप  की  तत्परता  सामान्य

 व्यवहार  जिनका  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  राष्ट्रीकरण  के  बाद  स्पष्ट  रुप  से  खराबी  ms  है  ।

 क्या  इन  बैंकों  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  का  प्रस्ताव  है  ।  श्र

 यदि  तो  इस  बार  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 वित्त
 गती  एच०  एम०  :  भारत में  बैंकों  द्वारा  श्रब तक ऐसा कोई ऐसा  कोई  मुल्य  नहीं  किया

 है  ग्राघार  पर  किसी  एक  अवधि  विशेष  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  ak  गैर-राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  ग्राहकों
 ay  gra  tar  quer  at  GF  |

 राष्ट्रीयकृत  न्ञ. बकों  द्वारा  भ्रपने  ग्र।हकों  की  उपलब्ध  की  जाने  वाली  सेवा  में  सुधार  लाने

 के  लिए  बरावर  ध्यान  रखा  जाता  है  ।  खास  शिकायत  मिलने  पर  सुधारात्मक  उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 1975  में  सरकार  ने  समस्याओं  को  स्पष्ट  करने  तथा  बेंकों  में  ग्राहक  सेवा  में  सुधार  के  वास्ते  सिफा

 fig  करने  के  लिए  एक  कार्यकारी  दल  की  नियुक्ति  की  थी  ।  दल  की  ग्रन्तरिम  feate  सें  की  गई

 कांश  सिफारिश  जिनका  सम्बन्ध  (1)  जमा  (2)  प्रेषणाओं  शर  (3)  ऋण  ate

 (4)  सरकारी  (5)  श्रनुशासन शौर  व्यवहार  से  स्वीकार  कर  ली  गई  है  श्रौर  कार्यान्वयन के  लिए

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  ध्यान  में  ला  दी  गई  है  ।
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 जनता  को
 agar  शर  त्वरित  सेवा  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  बैंकों  की  कार्यकुशल ता  में  सुधार

 भारतीय  fort  बैंक  द्वारा  हाल  ही  में  गठित  जेम्सराज समिति  के  विचारणीय  विषयों  में  से  एक  महत्वपूर्ण

 विषय है  ।

 TOURISTS  FROM  WESTERN  COUNTRIES  TO  INDIA

 869.  SHRI  OM  PRAKASH  TYAGI  :  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL

 AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  the  statement  UL nt  Shri  D.  A.

 a  representative  of  Cox  and  Kings,  published  in  the  Indian  Express  dated  the

 26th  April,  1977  in  which  he  has  given  the  reasons  as  to  why  tourists  from  Western

 countries  do  not  visit  India  in  large  numbers;  and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  thereto  ?

 MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURSHOT]  AM

 KAUSHIK):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  In  an  interview  with  the  Express  Correspondent,  Shri  D.  A.  Searson  of  M/s.

 ‘Cox  &  Kings,  London  has  expressed  certain  opinions  on  reasons  that  prevent  larger  num-

 ber  of  western  tourists  from  visiting  India.  The  principal  reason  that  concerns  us  is

 India’s  image  abroad  about  poor  sanitation  and  hygiene  and  the  impression  of  wide-

 spread  poverty.  Shri  Searson  has  himself  accepted  improvementਂ  in  sanitation

 &  hygiene  in  recent  years.

 enforce  set  standards  in The  Department  of  Tourism  tries  to  sanitation  and  hygiene
 in  the  hotels  approved  by  them  as  suitable  for  foreign  tourists  through  inspections.

 Most  of  our  better  class  hotels  have  units  to  purify  water  in  order  to  reduce  the  inci-

 dence  of  what  Shri  Searson  calls

 Shri  Searson  has  made  some  suggestions  regarding  scheduling  of  flights  by  Indian  Air-

 lines  which  have  been  noted.

 The  comments  of  Shri  Searson  regarding  Kovalam  do  not  appear  to  be  valid  because

 This  is of  the  growing  ‘interest  in  beach  holidays  in  countries  of  continental  Europe.

 also  evident  from  the  increasing  number  of  visitors  to  the  beach  resorts  of  the  neighbour-

 ing  countries  e.g.  Sri  Lanka,  Maldives.

 केरल  के  कपड़ा  मिलों  का  श्रधिग्रहण

 870.  शी  पी ०  के ०  कोडियन  |

 श्री  ato  के०  चन्द्र्पन
 वाणिज्य तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  क्रेरल  सरकार  ने  केरल  की  चार  कपड़ा  मिलों  का  अ्रधिग्रहण  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  कपड़ा

 से  किया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहका  मंत्री  मोहन  :  जी

 चूंकि  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  को  पहले  ही  105  रूग्ण  सूतीਂ  वस्त्र  मिलों के  प्रबन्ध  की  भारी  जिम्मेदारी

 दे  दी  गई  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  इसके  पक्ष  में  नहीं  है  कि  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  प्रबन्ध के  लिये  और  श्रधिक

 रुग्ण  एकक  एंव  बंद  मिलों  का  अ्रधिग्रहण किया  जाये  ।  फिर  यदि  कोई  सरकार  श्रपने  प्रबन्ध  में

 रुग्ण  एकक  एंव  एककों  को  भ्रधिग्रहण  करने  के  लिये  तैयार  होती  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  जहां  कहीं  भी  ऐसी

 ara को  व्यवहायें  वहां  वह  सभी  संभव  सहयोग  प्रदान  करेगी
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 खाद्य  तेल  के  श्ायातकर्ताओं  हारा  श्रायात  लाइसेंसों  का  दुरुपयोग

 871.  श्री  पी०  के०  कोडियन

 श्री  एम०  रामगोपाल  नज रड्ढो

 f

 :
 क्या

 वाणिज्य  नागरिक
 पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  ae  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  श्र  दिलाया  गया  है  कि  खाद्य  तेल  के  श्रायातकर्ता  सरकार  द्वारा

 जारी  किये  गये  arena  लाइसेंसों  से  खरीदे  गए  माल
 को

 श्रपने  विदेशी  सप्लायरों  को  बेच  रहे

 इस  प्रकार  भारी  मुनाफा  कमा  रहे  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ौर  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुरति  site  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  जी  हां  ।

 (1)  पार्थियों  के  मामने  प्रवर्तन  वित्त  मंत्रालय  को  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के

 अन्तर्गत  कार्यवाही  करने  के  लिए  भेजे  गए

 (2)  13  पार्थियों  के
 मामले  केन्द्रीय जाँच  ब्यूरो

 को
 विस्तृत  जांच

 तथा  उपयुक्त  कार्यवाही के  लिए
 भेजे  गए  ठ्  {

 (3)  2143  लाइसेंस  धारियों  के  खिलाफ  श्रायात  व्यापार  नियंत्रण  विनियमों  के  श्रन्तर्गत  कार्यवाही
 mwa  की  गई  इन  प्रांकड़ी  में  वे  13  पार्टियां  भी  शामिल  हैं  जिनके  खिलाफ  कदायार
 के  कुछ  मामले  हैं  शर  साथ  ही  जिन्होंने  लाइसेंसों  के  उपभोग के  वारे  में  ग्रावश्यक

 जानकारी  प्रस्तुत  करने  में  प्राधिकारियों  के  साथ  सहयोग  नहीं  किया  है  ।

 खाद्य  तेल  श्रौर  तिलहनों  की  कोमतों  में  वृद्धि

 872.  श्री  पी०  के०  कोडियन :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शर  सहकारिता  मन्ती  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  खाद्य  तेलों  तिलहनों  की  कीमतों  में  तेजी  से  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  श्र

 इनकी  कीमतें  कम  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 बाणिज्य तथा  नागरिक  पूर्ति  श्र  सहकारिता मंत्री  सोहन  :  जी  हां  ।  देश  में  खाद्य  तेलों

 a  तिलहनों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  का  ta  रहा  है  ।

 इस  मूल्य  वृद्धि  का  मुख्य  कारण  वर्ष  1976-77  में  मूंगफली  झौर  सरसों  को  फसलों  के  उत्पादन

 में  कमी  होना  है  ।

 सरकार  ने  खाद्य  तेलों  और  तिलहनों  के  मृत्यों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए  नीचे  दिये  गये  उपाय  किये

 ्  —

 (1)  राज्य  सरकारों  को  उनके  द्वारा  मांग  करने  पर  श्रायातित  रेपसीड  mae  सीधी  खपत के  लिये

 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम से  उचित  मूल्यों  पर  फूटकर  बित्री  हेतु  श्राबंटित  किया  जा  रहा  है  |

 (ii)  सीधे
 मानव  उपभोग  के  लिये  निजी  व्यापारियों  द्वारा  खुली  लाइसेंस  पद्धति  के  श्रन्तगंत  कुछ  किस्मों

 के  खाद्य  तेलों  के  शुत्क  रहित  mara  करने  के  लिए  श्रनुमति  दी  गईं  है  ।

 (iii)  एक  wae  उत्तरोत्तर  रूप  से  वनस्पति  निर्माण में  सस्ते  श्रायातित  तेलों  का  अ्रनिवार्य  उपयोग  10

 प्रतिशत से  बढ़ाकर  75  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  श्रौर  वनस्पति  उद्योगों  को  इन  तेलों  की  argic

 भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  mara  करके  की  जा  रही  है  ।  वनस्पति  में  मंगफली  के  तेल

 का  उपयोग  करने  पर  प्रतिबंध  है  ।
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 (iv)  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि वे  खाद्य  तेलों  को  एक  राज्य से  दूसरे  राज्य  की  लाने  ने

 जाने  पर  सभी  प्रतिबंध  t

 (v)  हाथ  से  चुनी  पी०  मूंगफली  का  निर्यात  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।

 |  )  विभिन्न  तिलहनों  और  तेलों  के  स्टाक  के  श्राधार  पर  बकों  era  अ्रम्रिम  देने  की  गुंजाइश में  कमी  कर
 a  गई

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  निगमों  में  बदलना

 873.  श्री  एम०  कल्याणसुन्दरम :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  fe:

 कया  सरकार  देश  में  सभी  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  निगमों  में  बदलने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर

 रही  त्रौर

 यदि  तो  इसके  उद्देश्य  a  मुख्य  बातें  क्या  हूँ  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  माननीय  सदस्य  कम्पनी  श्रधिनियम  के  झधीन

 पूंजीकृत  केन्द्रीय  सरकार  उद्यमों  को  सांविधिक  निगमों  में  बदलने  का  जिक्र कर  रहें  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 धीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न
 ही  नहीं  पैदा  होता  ।

 सावंजनिक वितरण  व्यवस्था

 874.  श्री एम  ०  कल्याणसुन्दरम :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  sit  सहकारिता  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि :

 सार्वजनिक  वितरण  व्यवस्था  के  माध्यम  से  किन-किन  वस्तुम्नों  का  वितरण  किया  जाता  झ्र

 क्या  सावंजनिक  वितरण  व्यवस्था  का  विस्तार  करके  देहाती  क्षेत्र  के  कमजोर  वर्ग  को  भी  उसके

 WAIT  लाने  का  प्रस्ताव

 वाणिज्य तथा  नागरिक  ike  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  सभी  राज्यों  ak  संघ

 शासित  क्षेत्रों  में  लेबीयुक्त  चीनी
 तथा  नियंत्रित कपड़े  का  वितरण  उचित  दर  की  दुकानों/राशन

 की  दुकानों  के  माध्यम  से  किया  जाता  कुछ  राज्यों  में  माइलों|मोटे  खाद्य  मिट्टी  के  तेल  तथा

 are  कोक  जैसी  श्रन्य  वस्तुझ्नों  की  सीमित  मात्रा  साजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरित
 की  जा  रही

 देश  के  शहरी  तथा  ग्रामीण  इलाकों  में  रहने  वाले  विशेष  रूप  से  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को

 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतरगत  लाने  के  लिए  इस  प्रणाली को  मजबूत  बनाने  के  बारे  में  सरकार  विचार

 कर  रही

 नियंत्रित  ~  के  उत्पादन तथा  कपड़ा  मिलों  के  निर्यात  दायित्वों को  समाप्त  करने का
 प्रस्ताव

 875.  att  एस  ०  कल्याणसुन्दरम क्या  वाणिज्य  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  सरकार  नियंत्रित  कपड़े  के
 उत्पादन  शौर  कपड़ा  मिलों  के  निर्यात  दायित्वों  को  समाप्त  करने  के

 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  श्रौर  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 wrerscrf-rerr
 वाणिज्य तथा  नागरिक  पूर्ति

 प्र र  मंत्री  मोहन  धारिया  )  :  जी  नहीं

 प्रशत  नहीं  उठता  |
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 उपभोक्ता  वस्तुओं  को  कीमतों में  fe

 876.  श्री  एम०  रामगोपाल
 क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 wt Ho एस०  श्रार०  दामाणी

 क्या  सरकार  को  देश  मे  सभी  वस्तुश्रों  की  कीमतों  में  हो  रही  वृद्धि  की  जानकारी

 यदि  तो  सरकार  का  कीमतों  Fyfe  रोकने  के  लिए  क्या  ठोस  कार्यवाही  करने  का  विचार

 क्या  कीमतों  में  इस  बढ़ोत्तरी  के  लिए  धन  सप्लाई  श्रौर  व्यवस्था  में  मट्रा  eH aHT  प्रभाव  भी

 उत्तरदायी  श्रौर

 यदि  तो  देश  की  श्र्थव्यवस्था  में  इन  बातों  पर  कहां  तक  रोक  लगाई  गई  है
 ?

 वित्त  मंत्री  (3 Tao एच०  एम०  जी  28  मई  1977  को  समाप्त  होने  बाने  वर्ष  में  थोक

 मूल्यों  के  सूचक  (ata  1970-71-100)  में  10,1  प्रतिशत  की  अर  अल  1976  से  अ्रघ्नल  1977  के

 बीच  उपभोक्ता  मूल्य  सुचक  झ्र्क  (1960-100)  में  8.3  प्रतिशत  की  वृद्धि हुई  ।  पिछने  वर्ष  मूत्यों  में  जो

 वृद्धि हुई  वह  qt  कुछ  चुनी  हुई  वस्तुश्नों  की  कीमतों  में  तेजी  से  वृद्धि  होने  के  कारण  हुई  ।

 सरकार  स्थिति  पर  लगातार  नजर  रख  रही  है  और  मलय  वष्टि  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  थे  कदम

 उठाएं गए  ह  (i)  खाने  के  कपास  श्रौर  aaa  रेशों  का  यात  करके  अथवा  ग्राल  प्याज चाय
 के

 निर्यात  लगाकर  देश  में  वस्त्रों  की  सप्लाई  बढ़ाना  (ii)  सरकारी  *ष्डारों  से  भझ्रधिक  मात्ना  में
 माल  (watt  अनाज  शर  जारी  att  (iii)  अनिवार्य  प्रयोग  विनियमन  सें  परिवतंन करके  मांग

 में  कमी  करना  वनस्पति  के  उत्पादन  में  75  प्रतिशत  श्रायातित  तेल  इस्तेमाल  करना  प्रौर  कपड़े  के
 उत्पादन॑  में  10  प्रतिशत  कृत्लिम  रेशों  का  प्रयोग  ।  जब  तक  जरूरत  सरकार  इन  उपायों.को

 जारी  रखेगी  |  इसके  ग्रलावा  सरकार  का  यह  भी  इरादा  है  सावेजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत
 बनाया

 जौंए  ॥

 श्र  यह  सच  है  कि  Wat  पूर्ति  के  विस्तार  का  मोटे  तौर  पर  मल्यों पर  पड़ा

 सरकार  ने  कड़ी ऋण  नीति  शभ्रपनाकर  स्फीतिकारी  दबाव  के  प्रभाव  को  नियंत्नित  करने  का  प्रयास  किया

 सट्टेबाजी  के  प्रयोजन  से  ग्रत्यावश्यक  की  जमाखोरी  को  रोकने  के  लिए  बैंकों  द्वारा  ऋण  दिए  जाने  पर

 बन्ध  लगा  दिया  गया  जमा  रकमों  के  रूप  में  बैंकों के  भ्रतिरिक्त  साधनों  के  एक  भाग  पर  रोक  लगाकर  बैंकों

 द्वारा  दिए  जाने  वाले  कणों  के  विस्तार  को  ate  कठिन  बना  दिया  गया  है  ।  ऐसा  सांविधिक  नकद  प्रारक्षित

 अनुपात
 को  बढ़ा  कर  तथा  बैंकों  द्वारा  दिए  जाने  ay  उधार  के  लिए  न रिज  बैंक  द्वारा  व्यवस्था

 किए
 जाने  पर  ae  ofan  प्रतिबन्ध  लगाकर  किया  गया  है  ।

 दिल्लो  वनस्पति  तेल  व्यापार  एसोसियेशन  से  ज्ञापन

 877.  श्री  एम०  रामगोपाल रड्डी  :  क्या  वाणिज्य तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बंताने  की

 कृपा  करेगे  कि

 क्या  देश  में  वर्तमान  खाद्य  तेल  संकट  से  निपटने  के  लिए  दिल्‍ली  वनस्पति  तेल  व्यापार  एसोसिएशन

 ने  कोई  ज्ञापन  भेजा  है  ;  शर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य तथा  नागरिक  पूति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया )  :

 एसोसियेशन  के  कुछ  सुझावों में  जो  कहा  गया  उसके  श्रनुसार  सरकार  ने  ही  कार्यवाही
 कर

 दी  है  ।  अन्य  सुझाव

 पर  उतर  सीमा  तक  यथोचित

 रप

 मे है  पिता  फि  जाएगा

 ।  जहां  तक  कि  वे  उचिंत  मूल्यों

 पर  saalaar ay  को  are  तेत  सुलभ  कराने  के  सरका  लक्ष्य  के  श्रनरुप  होंगे  |
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 तथा था  निकोबार  दोपसमूह  में  ग
 गह

 878.  श्री  एम ०  रामगोपाल  रेड्डी  क्या  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  में  कितने  पर्यटन  गृह  अर

 (a)  पर्यटन  set  में  निवास  का  श्रनपात  कितना  है  ak  वर्ष  1976-77  के  दौरान  उनमें  रहने  वाले

 व्यक्तियों  की  श्रेणी  का  ब्यौरा  क्या  है  sata  उनमें  कितने  सरकारी  अथवा  गैर-सरका ी  व्यक्ति थे
 ?

 पर्यटन  ae  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  पोटें  ब्लेयर  में  श्रंदमान  तथा  निकोबार

 प्रशासन  द्वारा  बनाया  गया  एक  24  वाला  पयंटक  गह  है  |

 (a)  1976  शय्या्मों  की  लाग  (aTraaat ) a  70  प्रतिशत  जिसमें  से  प्राइवेट  पार्टियों  का  अंश

 40  प्रातशत  था  |

 तस्करी  और  श्राथिक  श्रपराधों  को  रोकने  के  लिये  कार्यवाही

 879.  श्री  जी०
 बाई०  Fo  ba

 श्री  श्रार०  कोलनथाइवेल
 ।  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ite  बैंकिंग  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि ह

 )
 कया  देश  में  तस्करी  की  गति  विधियों  ake

 न्य
 श्रपराधों  को  रोकने  के

 लिए  एक
 नई  श्रौर

 प्रभावकारी  व्यवस्था  बनाने  हेतु  सरकार  अ्रपने  तस्करी  विरोधी  का  पुनरीक्षण  करने  के  किसी  प्रस्ताव पर
 विचार कर  रही

 क्या  ग्रापात  स्थिति  की  समाप्ति  के  पश्चात  कुछ  तस्करों  को  रिहा  कर  दिया  गया  है  are  यदि
 तो  उनकी  राज्यवार संख्या  कितनी  श्र

 तस्करी  की  नौकाओं को  पकड़ने  तथा  उन्हें  समाज  विरोधी  गतिविधियों से  रोकने  के  लिये  सरकार  का

 क्या  कार्यवाही करने  का  विचार

 वित्त  तथा  राजस्व  it  बेकिंग  मंत्रो  एच ०  एम०  सरकार  के  तस्करी-विरोधी  उपायों  की

 निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  है  जो  तस्करी की  तस्करों एवं  अन्य  आर्थिक  goof  हारा  अपनाई  जाने

 वाली  में  परिवर्तनों  ak  जिन  क्षेत्रों  में  उनकी  गति  वधियां  चलती  रहती  हैं  उनके  बदने  जाने  की  स्थिति

 पर  निर्भर  करता  है  ।

 जी  हां  ।  श्रापात्स्थिति  के  हटाये  जाने  के  पश्चात  4  1977  तक  2185  तस्करों  को  जिनमें
 विदेशी  मुद्रा  छल-साधक  भी  शामिल  ह  छोड़ा  गया  श्रौर  उनकी  राज्य-वार  संख्या  संलग्न  सुची  में  प्रस्तुत है

 सीमाशल्क  विभाग  की  नावों  द्वारा  तस्करों  के  जलयानों  को  माग  में  रोकने  के  लिये  समद्र  के  किनारे

 पर  ग्रासानी  से  पार  किये  जा  सकने  योग्य  क्षेत्रों  पर  गश्त  लगाने  के  ज शय  में  तेजी  ला  दी  गई  निवारक

 करणों  में  तुरंत  संचार  श्रौर  तस्करों  के  जलयानों  को  मार्ग  में  रोकने  में  सहयोग  प्रदान  करने  के  निमित्त  पश्चिमी

 तट  तथा  तमिलनाडू  तट  पर  बेतार  संचार  प्रणाली  को  भी  स्थापित  किया  गया  है  ।  Arwen  विभाग  की  गश्ती

 नावों  को  अधिक  संख्या  मं  काथ  में  लगाया  जा  रहा  है  गुप्त  सूचना  इकटठी  करने  की  व्यवस्था को  Fay  बनाया

 जा  रहा है  ।

 विवरण

 रिहा  किये  गये  व्यक्तियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  नीचे  दिये  अनुसार  है
 00022  ल क  का

 fay  राज्य  शे  a
 रिहा  किये  गये राज्य/सचघ  suv  च्याव भाप

 व्यक्तियों  की

 सब्या

 1.  ate  प्रदेश  37

 2.  असम  62
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 बिहार  104
 दादर  श्रौर  नागर  हवेली

 दिल्ली  47
 दमन  तथा  दीव  34

 गुजरात  202

 हरियाणा

 जम्मू  तथा  काश्मीर  10
 10  99
 11  102
 12  मध्य  प्रदेश  13

 13
 महा  राष्ट्र  622

 14  11

 15  मेघालय

 16

 17  पांडिचेरी

 18  पजाब  69

 19  राजस्थान  13

 20  त्रिपुरा  43

 21  तमिलनाड  261

 22  उत्तर  प्रदेश हूँ  151

 23  बंगाल  125

 24  केन्द्रीय  सरकार  164

 नोड़  च  2185

 एयरबस विमान  की  उड़ानों  के  लिये  mae हवाई  Ay

 880.  श्री  जी०  atfo  कृष्णन्‌  :  क्या  पर्यटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि :

 क्या  कुछ  देश  के  हवाई  as  एयरबस  विमान  की  उड़ानों  के  लिये  तैयार  नहीं  हैं  श्नौर  यदि  ai,  तो

 wat  ब्यौरा  क्या  है  ;  शौर

 उन्हें  एयरबस  विमान  को  उड़ानें  के  लिये  विकसित  करने  हेतु  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का

 विचार है  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  ttre)
 :  (=)  श्रोर  :  एयर  बस  सेवाएं

 हाल  मद्रास  प्रौर  बंगलौर  हवाई  agt  के  लिए  परिचालित  की  जा  रही  हें  ।  इंडियन

 एयरलाइन्स  की  डबोलिम  तथा  श्रीनगर के  लिए  भी  एयरबस  सेवाएं  परिचालित करने  की

 योजना  है  ।  इन  तीनों  हवाई  agt  को  एयर  बस  के  परिचालन  योग्य  बनाने  के  लिए  उन  पर  विकास  कार्य

 पहले  से  ही  चालू  है
 ।

 न  हानिਂ  के  श्राघार  पर  ii  तेलों  के  वितरण  को  थोजना

 881.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन्‌  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  te  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
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 या  खाद्य  तेल  व्यापारियों  ने  न  लाभ  a
 |  ह  निਂ

 के  आधार  पर  खाद्य  तेलों  के  वितरण  की  योजना

 बनाई  श्रौर

 तो  इस  योजना  की  मुख्य  बात  क्या

 वाणिज्य तथा  नागरिक  oft  श्रौर  सहकारिता मंत्री  मोहन  :  q  (a)  जी  हां

 खाद्य  तेलों  के  श्रायातकर्ताश्रों  श्र  निर्यातकों  की  एसोसिएशन  ने  बम्बई  शहर  में  खाद्य  तेल  का  वितरण  करने  के

 faq एक  योजना  बनाई  जिसके  ज अ्रतगत  राज्य  नागरिक  संगठन के  श्रभिकरण  के  माध्यम  से  100  मीटरी

 टन  खाद्य  तल  प्रतिदिन  के  हिसाब  से  8.50  रू०  किलोग्राम  के  अंतिम  खुदरा  भाव  से  वितरित  किया  जायेगा  |

 यह  योजना  1977  के  प्रत  तक  लागू  रहेगी  ।

 इण्डियन  लीफ  टोबैको  डेवेलपमेंट  कम्पनी  के  विरुद्ध  cranes  के  दावे

 882.
 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैकिंग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa ~

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  1972-73  से  इंडियन  लीफ  टोबेको  डेवेलपमेंट  कम्पनी  के  नाम  में

 90  लाख  रुपयों  के  सीमाशुल्क  के  बकाया  दावे  19  1977  तत्कालीन  प्रभान  मंत्री  श्रीमती  इंदिर

 गांधी  के  area  से  तत्कालीन  राजस्व  मंत्री  श्री  प्रणव  मुखर्जी  द्वारा  श्रचानक  समाप्त  कर  दिये  गये  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 इस  बारे  में  अब  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  श्रौर

 क्या  1977  में  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  द्वारा  सिगरेट  उद्योग  को  प्राइमरी  व्यापारियों  द्वारा

 लिये  जाने  वाले  मूल्यों  पर  उत्पादन  शुल्क  निर्धारित  करके  तथा  काडें.बो्ड  केटेनरों  के  लिए  छूट  देकर

 बकाया  दावों  को  लौटा  कर  10  करोड़  दी  थी  ?

 घित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  मद्रास  सीमाशुल्क  गृहਂ ने  लगभग  90  लाख  i Tq  का  एक

 दावा  इंडियन  लीफटोबेैको डेवेलप्रमेंट  कंपनी  के  खिलाफ  जारी  किया  था  ।  इस  दावे  केਂ  खिलॉफ  कंपनी  द्वारा

 किये  गये  अभ्यावेदन  की  राजस्व  विभाग  में  जांच  की  गई  थी  भ्र  विभाग  द्वारा  जांच  किये  जाने  के  बाद

 छूट  प्रदायी  जारी  what  तत्कालीन  राजस्व  wh  बैंकिंग  मंत्री  के  ग्रादेश  प्राप्त  करने  के  बाद  अन्ततः
 19-3-1977  को  निपटाया  गया  ।  विभाग  की  फाइल  से  यह  पता  नहीं  चलता  है  कि  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  से

 कोई  भ्रनुदेश  प्राप्त  हुए  थे

 (a)  मामले  के  तथ्य  ये  ह  कि  मद्रास  सीमाशुल्क  गृह  ने  इंडियन  लीफ  टुबैको  डेवेलपमेंट  कंपनी  को  “
 1972  में  यह  बताने  को  कहा  था  कि  कंपनी०ह्वांरा  श्रनिमित  erred  ५  को  1972  में

 मद्रास में
 आयात की गई

 की  गई  एक  पर  90.  70
 लाख  रूपये  की  रकम  का  सीमाशुल्क  वसूल  क्यों  नहीं  किया

 जाय  कंपनी  नें  इसे  दावे  का  विरोध  किया  परन्तु  1975  में  मद्रास  सीमाशुल्क  गुह  द्वारा  इस  की  पुष्टि

 की  गयी
 ।

 कंपनी  ने  इस  मांग  के  विरुद्व  1975  में  एक  श्रपील  दायर  की  जिसे  1976 में  WCAIHTT

 किया  गया  था
 ।

 कंपनी
 ने  एक  पुनरीक्षण  याचिका  दायर  की  ale  इसे  भी  WHET T, a  1976  में  श्रस्वीकार कर

 दिया  गया  था  ।

 कंपनी  ने  उसके  पश्चात्‌  Wry, o  1976  में  मामने  के  बारे में  तत्कालीन  राजस्व  श्रौर  बैंकिग  मंत्री  के  पास

 अभ्यावेदन  किया  |  इस  seater  में  कंपनी  ने  फिर  यह  बताया  कि  उसने  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  अदायगी

 उस  समय  कर  दी  थी  जब  anna  किये  गये  माल  की  खेप  सिगरेट के  निर्माण  के  लिए  निकासी की  गई
 थीं  इस  अभ्यावेदन  पर  विचार  करते  ag  टिप्पणी  की  गई  है  कि  मद्रास  सीमाशुल्क  गृह  को  पुनः  अ्ायात

 की  गई  इस  खेप  को  उस  पर  लगने  योग्य  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  बराबर  सीमाशुत्क  लगाये  जैसा  कि

 कानून  द्वारा  झ्पेक्षित  नहीं  छोड़ना  चाहिए  था  ।  माल  की  श्रायात  की  गई  खेप  को  उत्पादन-शुल्क  बंध-पत्न

 के  अधीन  लिया  गया  था  ak  सिगरटों  के  निर्माण  में  प्रयोग  किये  जाने  के  लिए  उसकी  निकासी  की  गई  थी  ।

 जिस  उपयोग  के  लिए  mare  की  गई  खेंप  को  इस्तेमाल  किया  गया  था  उसके  arene  पर  उस  पर  लगने
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 योग्य  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  बराबर  सही  सीमाशुल्क  5  रुपये  प्रति  किलं-ग्राम  की  दर  से  र्यपा  होना
 चाहिए  था  ।  लेकिन  मद्रास  सीमाशुल्क  गुह  ने  गलती  से  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  40  रूपये  प्रदि  क्लिग्राम  की
 तर  दर  पर  सीमाशुल्क की  मांग  जारी  की  थी  ।  शुल्क  की  यह  दर  धूम्प्रपान  मिश्रण

 के  निर्माण

 में  इस्तेमाल  किये  जाने  वाने  पर  लगती  है  ।

 कंपनी  के  भ्रभ्यावेदन  पर  विचार  करने  की  श्रवस्था  पर  इन  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखा  गया  था  चूंकि
 कंपनी  ने  सिगरटों  के  निर्माण  में  इस्तेमाल  किये  गये  तम्बाकू  पर  लगने  योग्य  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  mer  कर  दिया

 हालांकि  यह  निकासी  के  बाद  गया  ait  सीमाशुल्क  की  वसुली  का  awa  शतक  को  दुबारा  वसूल
 करना  होता  श्रौर  क्योंकि  इसका  निर्यातों  पर  विरोधात्मक  प्रभाव  इसलिये  सरकार  ने  मंत्री  के  स्तर  पद
 19  1977  को  यह  निश्चय  किया  कि  कंपनी  को  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  बराबर  सीमाशुल्क  की

 अदायगी से  छूट  दी  जाय  ।

 ऊपर  शौर  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 1977  में  अथवा  उसके  भ्रास-पास  सिगरेट  उद्योग  को  खासतौर  पर  इस  प्रकार  की

 ad  नहीं  दी  गई  थीं  |  उत्पादन  शुल्क  लगने  योग्य  सभी  प्रकार  के  माल  के  मूल्यांकन  से  संबंधित  केन्द्रीय
 दन  शुल्क  के  उपबंधों  के  श्र्थनिरूपण  के  बारे  में  विधि  मंत्रालय  से  विचार  करके  समय-समय  पर  अनुदेश
 जरी  किये  गये  हैं  ।  इन  श्रनुदेशों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ag  प्रश्न  प्रा  जाता है  कि  शुल्क  निर्धारण  योग्य

 मलय  तय  करने  के  निमित्त  किस  प्रकार  की  पैकिंग  शामिल  की  जानी  चाहिए  wie  वे  परिस्थितियां  बया  हैं  जिनमें

 स्टाकिस्टों  इत्यादि  को  व्यक्तिਂ  माना  जाना  चाहिए  ।  we  निरूपण  संबंधी  इस  प्रका  र|के  सामान्य

 स्वरूप  के  अनुदेशों  के  जिनके  श्रन्तर्गत  सभी  वस्तुएं  जाती  इस  प्रश्न  पर  सिगरेट  उद्योग  के  संबंध
 में  केवल  विशिष्ट  श्रनुदेश  1976  में  जारी  किय  गये  थे  कि  क्या  नालीदार  तन्तु  बोड  से  बने  feat  की  लागत

 को  सिगरेटों  के  शुत्क  निर्धारण  योग्य  म्‌ल्य  निश्चित  करने  के  लिए  शामिल  किया  जाना  चाहिए  |  ये  झ्नुदेश
 उत्पादन  शुल्क  लगने  योग्य  सभी  वस्तुभ्नों  के  संबंध  में  पहने  जारी  किये  गये  उन  सामान्य  mem  पर  miei fra

 जिनके  श्रनुसार  अतिरिक्त  पैकिंग  की  जो  उस  पैकिंग  से  बिल्कुल  भिन्न  है  अथवा  जिस  पर  उत्पादन

 शुल्क  लगने  योग्य  माल  रखा  श्रथवा  बांधा  जाता  उत्पादन  शुल्क  लगने  योग्य  वस्तुभ्नों  के  शुल्क  निर्धारण

 योग्य  मूल्य  में  शामिल  नहीं  किया  जा  सकता  |  यह  संभव है  कि  मूल्यांकन  सम्बंधी  कानन  का  भ्रथें-निरूपण  करते  हुए

 जारी  किये  गये  भ्रनुदेशों  के  सिगरेट  उद्योग  को  श्रन्य  उद्योगों  के  साथ  कुछ  लाभ  पहुंच  गया  हो ।
 इस  प्रकार  के  लाभ  की  ठीक-ठीक  मात्रा  को  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 afar  जमा  योजना  के  फलस्वरूप  जसा  हुई  धनराशि

 885.  थ्री  ज्योतिमंय बसु  :  क्या  feat  तथा  राजस्व  श्रौर  बैकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कमंचारियों  तथा  श्रमिकों  द्वारा  की  गई  श्रदायणियों  के  फलस्वरूप  afar  जमा  योजना  के  खाते

 में  कितनी  राशि  जमा  हुई  ;  झ्रौर

 (a)  नियोंजकों  द्वारा  की  गई  अदायगियों  के  फलस्वरूप  श्रनिवायं  जमा  योजना  में  राशि  जमा

 हुई
 !

 वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  श्रतिरिकत  उपलब्धियां  निक्षेप  )
 197%  के  भ्रन्तगंत  केन्द्रीय  झर  राज्य  सरकारों  गैर-सरकारी  श्रौर  सरक।री  क्षेत्र  के एककों  के

 रियों  द्वारा  3  1977  तक  शझ्रनिवायें  जमा  के  रूप  में  कुल  1764.  68  करोड़  स्पया  जमा  कराया  गया  था  |

 (a)  श्रनिवायं  निक्षेप  स्कीम  के  अन्तर्गत  नियोजकों  को  कोई  रकम  जमा  नहीं  करानी  होती  उन्हें  तो  अपने

 कर्मचारियों  को  दिए  गए  वेतन  में  से  अनिवार्य  जमा  की  काटी  गई  रकमें  इस  शभ्रधितियम  के  अन्तर्गत  नामनिविष्ट

 प्राधिकारी  को  भेजनी  होती  हैं  ।

 जीवन  बीमा  निगम  में  रूपभेद  )  atufaaa  1976  को  बेधता

 886.  श्री  सी०  के०  चन्द्र्पन :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि
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 FAT  ale  इटा  एल०  आराई ०  सी ०  फैडरेशन  ने  उच्चतम  न्यायलय  में  भारतीय  डीवन  बीमा  निगम

 में  1976  की  वैधता  को  चुनौती  दी

 ere |  ह  क  दि  द  था  कि  दोनों  पक्ष  बातचीत  करके क्या  दोनों  पक्षों  को  सुनने  के  बाद  न्यायालय ने  यह  सुझाव

 समझौता  कर  लें  ?

 क्या  सरकार  ने  जीवन  बीमा  निगम  के  कमंचारियों  के  साथ  कोई  समझौता  कर  लिया  है  जैसा  कि

 न्यायालय  ने  सुझाव  दिया  था  ;  ak

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 तत  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  एच०  qAo  :  जी

 हां  ।

 शौर  इस  मामले  में  झभी  तक  कोई  समझौता  नहीं  gar  है  ।  उच्चतम  न्यायालय को  सरकार

 के  विचारों  से  पहले  ही  wana  करा  दिया  गया  है  ।

 काफ  के  चेयरमेन  की  केरल  यात्रा

 887.  री  सी  ०  Fo  चन्द्रप्पन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  श्रौर  सहकारिता  dat  ag  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  काफी  बोर्ड  के  चैयरमैन  ने  हाल  में  केरल  में  बाइनाड  की  यात्ना  की  थी  श्रौर  काफी
 की

 काश्त
 विपणन  श्रौर  जन्य  मामलों  a  विभिन्न  समस्याओं  पर  काफी  उत्पादकों  तथा  अन्य  व्यक्तियों  से  विचार  विमश  किय

 ;

 यदि  तो  उनकी  यात्रा  के  क्या  परिणाम  निकले  ;

 क्या  विभिन्न  सम्मेलनों  से  उनके  द्वारा  दिये  गये  विभिन्न  वायदों  श्रौर  श्राश्वासनों को  पूरा  कर

 के  लिए  कदम  उठाये  जा  चके  हैं  ;  झर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया
 :

 हां
 ।

 बातचीत  के  परिणामों  का  सारांश  निम्नलिखित  है

 (1)  एक  व्यापक  नीति  बनाई  गई  जिसमें  काफी  बागानों  में  मीली  कीड़ों  के  प्रकोप  पर  नियंत्रण  करने

 के  लिए  रासायनिक  तथा  जैविक  उपयुक्त  निविष्ट  साधन  खरीदने  के  लिए  उपजकर्त्ता्रों

 के  लिए  श्रावश्यक  वित्तीय  सहायता  की  व्यवस्था  तथा  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  इलाका

 नीति  शामिल  है  ।

 (2)  वाइनाड  में  रोबस्टा  काफी  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  झ्रावश्यक  कार्यप्रणालियां  तेयार  करने

 हेतु  वाइनाड  में  रोबस्टा  wader  केन्द्र  खोलने  के  उद्देश्  से  श्रावश्यक  क्षेत्र  का  श्रधिग्रहण  करने

 के  लिए  उपाय  किए  गये  हैं  ।

 (3)  ऐसे  प्रत्येक  लघु  उपजकर्त्ता  के  जिसके  पास  रजिस्ट्रेशन  प्रमाण-पत्न  झावश्यकता

 पर  झ्राधारित ऋण  की  व्यवस्था  हेतु  विकास  योजना  तैयार  की  गई  इस  प्रयोजन के  लिए

 योजनागत  विधि  से  झ्रावश्यक  धन  श्रावंटित  किया  गया  है  ।

 (4)  काफी  ats  ने  सभी  रजिस्टर्ड  बागानों  का  पता  रजिस्ट्रेशन  के  लिए  श्रावेदन-पत्र  एकत्र  करने

 शर  केरल  सरकार  के  राजस्व  प्राधिकारियों  से  रजिस्ट्रेशन  प्रमाण-पत्न  प्राप्त  करने  के  लिए  सहायता

 देने  के  लिए  विशेष  शभ्रमला  तैनात  किया  है  |

 (5)  समाहरण  डिपुझ्नों  gra  परिवहन  प्रभार  की  उगाही  को  सुव्यवस्थित  बनाने  शर  श्रन्तस्थ  क्षेत्रों  में

 शर  समाहरण  डिपु  खोलने  के  बारे  में  ats  विचार  कर  रहा  है
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 हां  ।  उपरोक्त  मामलों  पर  लिय
 गये  निर्णयों  के  कार्यान्वयन के  लिए  कार्यवाही  शुरू  की  जा

 चकी है  ।

 1.  वाइनाड में  मीली  कोड़ों  के  प्रकोप  वाले  इलाकों  का  पता  लगाने  के  लिए  उपाय  किये  गये  हैं  ।

 यह  कार्य  करने  के  लिए  विशेष  waar  तैनात  किया  जा  चुका  है

 2.  भारत  सरकार  ने  क्षेन्नीय  रोबस्टा  केन्द्र  खोलने  के  प्रस्ताव  का  wanted  कर  दिया  है  wk

 इस  प्रयोजन के  लिए  ara  धन  दे  दिया  गया  है  |

 3.  बोर्ड  के  कार्यकलापों  को  ऐसे  ढाला  गया है  जिससे  लघ॒  काफी  को  श्नावश्यकता  पर  arate

 ऋण  प्रदान  किया  जा  सके  ।  ऋण  सहायता  देने के  लिए  कुछ  विकास  ऋण  संबंधी  उदार  बनाई

 गई  हैं  ताकि  ऐसे  श्रधिकांश  उपजकर्ताश्रों  को  ये  ऋण  उपलब्ध  कराये  जा  सकें  जिनके  पास  रजिस्ट्रेशन  प्रमाण-पत्र

 हैं  ।  विकास  कार्यों  के  विकेन्द्रीकरण  के  माध्यम  से  उपजकर्ताओं  को  उनके  अ्रपने-श्रपने  क्षेत्रों  में  ऋणों  के  वितरण के

 लिए  उपाय  किये  गये  हैं  |

 4.  गेर  रजिस्टड  सभी  बागानों  के  श्रावेदन-पत्न  से  एकत्र  किये  गये  हैं श्रीर  श्रागे  कार्यवाही
 के  लिए  राजस्व  प्राधिकारियों  के  यहां  at  करा  दिये  गये  हैं  ।  उपजकर्ताश्रों  को  रजिस्ट्रेशन  प्रमाण-पत्न  दिलाने  में

 सहायता  करने  के  लिए  विशेष  श्रमला  तेनात  किया  गया  है  ।

 चाय  के  मूल्यों में  ifs

 888.  श्री  सी०  Fo  चन्द्रप्पन :  वाणिज्य तथा  नागरिक  gta  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  ag  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 चाय  के  मुल्यों  जिनमें  वुद्धि  हो  रही  है  तथा  1976  के  पश्चात्‌  शत-प्रतिशत  से  ataa

 वट् ८  हुई  सरकार  का  किस  प्रकार  नियंत्रित  करने  का  विचार  है  ;  प्रौर

 क्या  निर्यात  में  कटौती  करके  देश  में  चाय  के  मूल्यों  को  कम  करने  के  बारे  में  चाय  उद्योगपति ं
 को  दिये  गये  उनके  सुझाव  को  न्रियान्वित  किया  गया  है  ?

 ating cat amfca तथा  नागरिक  पुरति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  सोहन  :  तथा  नीलाम

 केन्द्रों  पर  चाय  की  भ्रान्तरिक  कीमतें  1977  से  बढ़नी  शुरू  हुई  ak  यह  प्रवृति  अप्रैल  के  प्रथम  सप्ताह

 बनी  रही  ।  इस  प्रवृति  को  रोकने  के  विचार  से  सरकार  ने  चाय  पर  5  रू०  प्रति  किग्रा ०  के  हिसाब  से  निर्यात

 शुल्क  लगाकर  तुरन्त  कार्यवाही  की  तथा  साथ  ही  बल्क  चाय  पर  मिलने  वाली  उत्पादन  शुल्क  की  छूट  झौर  नियों

 पर  शुल्क  की  वापसी  को  वापस  ले  लिया

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  घरेल  खपत  के  लिए  पर्याप्त  मात्ना  में  चाय  उपलब्ध  चाय  उत्पादकों

 को  अपने  उत्पाद  का  80  प्रतिशत  भाग  नीलाम  के  लिए  देने  को  कहा  गया  इन  कदमों  के  परिणामस्वरूप

 नीलाम  कीमतों  में  गिरावट  की  प्रवृति  झाई  है  ।  सरकार  प्रमख  चाय  पैकरों  से  भी  बराबर  सम्पर्क  बनाए  हुए

 है  जिन्हें  17-4-77  से  डिब्बा  बन्द  चाय  की  कीमतों  को  लगभग  2  रु०  प्रति  किग्रा०८  कम  करने  के  लिये  कहा

 गया है  ।

 चाय  के  निर्यातों  तथा  श्रान्तरिक  कीमतों  पर  बराबर  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ताकि  घरेलू  खपत  के

 लिए  पर्याप्त  उपलब्धता  सुनिश्चित  हो  सके  |

 देश  में  चाय  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  भी  जोरदार  प्रयत्न  किए  जा  रह  हैं  ताकि  ata  श्र  बाहरी

 मांग  को  पुरा  किया  जा  सके  |

 AIRCRAFT  IN  OPERATION  IN  CIVIL.  AVIATION  DEPARTMENT

 899.  SHRI  NAWAB  SINGH  CHAUHAN  :  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND

 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  and  types  of  aircraft  the  Civil  Aviation  Department  is  operating  at

 present,  type-wise;
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 (b)  whether  Government  propose  to  augment  the  present  fleet;  and

 (c)  if  so,  to  what  extent  and  when  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM

 KAUSHIK)  :  (a)  Civil  Aviation  Department  is  at  present  operating  two  DC-3  aircraft
 for  calibration  of  navigational  aids/facilitiés  installed  at  various  airports  in  the  country
 and  for  training  of  Air  Traffic  Control  Officers  for  Radar  operation.

 (b)  and  (c)  Director  General,  Civil  Aviation  has  bought  two  HS-748  aircraft  for

 augmenting  the  fleet  and  these  aircraft  are  expected  to  be  received  by  the  end  of  1977
 1977.

 नाइलोन  के  धागे  पर  उत्पादन शुल्क

 890.  डा०  बात  कालदते  :  कया  वित्त  तथा  राजस्व  त्र  बैं।कग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मछली  पकड़ने  के  जाल  बनाने  के  काम  करने  art  नाइलोन  के  धागे  पर  उत्पादन  शुल्क  में

 वृद्धि  से  मछली  व्यापार  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ;  प्रौर

 (@)  यदि  तो  क्या  मछली  पकड़ने  के  उद्योग  में  जबरन  छुट्टी  दिये  गये  Heal  के  बारे  में  सरकार
 ने  कोई  सर्वेक्षण  किया  है  ?

 वित्तमंत्री  एच ०  एम०  दो  वर्ष  से  श्रधिक  समय  से  नाइलोन  धागे  पर  उत्पादन

 शुल्क में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है
 ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सिंडीकेट  बैंक  द्वारा  श्रपने  ग्राहकों  को  दी  गई  ऋण  सुविधाएं

 891.  डा०  ary  कालदते :  व्या  वाणिज्य  था  नागरिक  पुत  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  कृपा
 न

 कि
 ि

 क्या  सिंडीकेट  बैंक  ने  श्रपने  ग्राहकों  sata  मैसर्स  कर्नाटक  एक्सपोर्ट  wed  पुष्पक  एवियेशन

 प्राइवेट  ata  सीमा  एक्सपोर्टस  प्राइवेट  wed  निहात  शिपिंग  कंपनी  हिरजी  मैनसी

 एण्ड  तथा  मैससे  कस्तूरभाई  लालभाई  सेठ  को  उपयुक्त  ऋण  रिपोर्ट  प्राप्त  किये  बिना  ऋण
 सुविधाएं  प्रदान a

 की
 s  |

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  श्रौर

 क्या  ऋण  देने  में  सामान्य  नियमों  पालन  न  करने  के  लिए  बैंक  के  सम्बद्ध  के

 fares  कोई  कारवाई  की  गई  है  ?

 क् |  [  बैंक ने  ऋण faa  मंत्री  एच०  एम०  सिंडीकेट बैंक  ने  सुचित  किया  है

 रिपोर्ट और  बैंक  द्वारा  श्रावश्यक  समझी  श्रन्य  सुचना  मंगा  लेने  के  बाद  निम्नलिखित फर्मों  को  कण

 सुविधाएं  प्रदान  की  गई  ह

 aaa  कर्नाटक  एक्सपोर्टस  मैसर्स  पुष्पक  एविमेशन  प्राइवेट  a Ay Waa  साइमा

 पोर्ट्स  प्राईवेट  मैसर्स  नीलहाट  शिपिंग  कंपनी  प्राइवेट  मेससे  ही  रजीनेन्सी एण्ड एण्ड  कंपनी

 कस्तूर  भाई  लालभाई  सेठ  ।

 प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 सिडीकेट  an  के  चेयरमेन  श्रौर  प्रबन्ध  निदेशक  निवास  Co?  पर  छ

 892.  डा०  बापु  कालदते  :  कया  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या -  सिंडीकेट  बैंक  के  चैयरमैन  तथा  प्रबन्ध  निदेशक  श्री  के०  के ०  पई  के  निवास  स्थान  पर  नवम्बर

 1976  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  छापा  मारा  था  ;
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 तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ;  ्रौर यदि  तो

 क्या  चैयरमैन  के  विरुद्ध  किसी  कार्यवाही  की  झावश्यकता  थी

 वित्त  मंत्री  (ait Tao एच०  एम०  :
 ix  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  सूचित  किया  है

 अन्यों  के  fare
 कि  बैंक  द्वारा  फर्मों  के  एक  समूह  को  बैंक  गारन्टी देने  के  संबंध

 में  अध्यक्ष  at  कुछ

 मामलों  की  जांच  के  दौरान  15-10-76  को  सिंडीकेट  बैंक
 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  ot  किये  गये  कुछ

 के  अध्यक्ष  श्रौर  प्रबन्ध  निदेशक  श्री  के ०  के
 ०  पई  के  उडिपी  ate  मनीपाल  स्थित  निवास  स्थानों  तलाद्यी

 ली  गई  थी  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  झभी  अपनी  जांच  पूरी  नहीं  की  है  ।

 महिला  दक्षता  समिति

 893.  डा०  बाप  कालदते
 श्रीमती  मृणाल  गोर  क्या

 atforsa  तथा  नागरिक  पूर्ति  slic  सहकारिता  यह॒बताने  की  कृपा

 aA
 करेंगे  किः

 क्या  मूल्य  वद्दि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  एक  महिला  दक्षता  समिति  बनाई  है
 ;

 यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  ;
 वेदन  करने

 क्या  सरकार  का  विचार  समिति  के  उद्देश्यों  के  प्रचार  के  लिए  सरकारी  तन्त्र  का  उप

 ate ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  git  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  (@)  व  जी
 नहीं  ।  सरकार  राष्ट्रीय  स्तर  पर  उपभोक्ता  भ्रौर  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से

 स्तर  पर  इसी  प्रकार  की  संस्थाएं  गठित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 संहगाई  भत्ते  के  लिए  नया  फार्मला

 कि

 894.  श्री  श्रार०  बी०  स्वामीनाथन  :  कया  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  मंत्री यह  बताने  कृपा
 करेंगे

 क्या  वर्तमान  सरकार  ने  लोगों  से  यह  वायदा  किया  था
 कि

 महंगाई  भत्ते  के  लिए  नया  फ़ार्मूला
 तैयार  किया  शर

 यदि  तो  क्या  सरकार
 अब  इस  पर  सहमत  हो  गई  है  कि  वतंमान  फार्मूला  सही  है  श्रौर  ग्र्ब

 उसमें  परिवर्तन  की  जरूरत  नहीं

 faa  मंत्री  (att Gao एच०  एम०  :  नहीं  ।  कर्मचारियों  को  महंगाई  भत्ते  की

 अदायगी  के  लिए  तीसरे  वेतन  श्रायोग  द्वारा  सुझाए  गए  महंगाई  भत्ता  ga  संशोधित  करने  के  लिए  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन नहीं  है

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता ।

 SEIZURE  OF  SMUGGLED  GOLD  AND  OTHER  (50005

 895.  SHRI  R.  ४.  SWAMINATHAN  |
 SHRI  NIHAR  LASKAR  Will  the  Minister  of  FINANCE  AND

 REVENUE  AND  BANKING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  during  the  month  of  April,  1977  the  Customs  Authorities  had  raided  a

 flat  in  Bombay  and  also  in  Murshidabad  in  Calcutta  and  seized  contraband  gold  and  other

 goods;  and

 (b)  if  so,  what  acticn  Government  have  taken  in  the  matter  ?

 MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.

 PATEL)  :  (a)  On  14-4-1977,  flat  No.  506A,  ‘C’  Block,  5th  floor,  Forjet  Street,  Anand

 Nagar,  Bombay  was  raided  by  the officers  of  the  Director  of  Revenue  Intelligence  and  180

 bars  of  gold  of  10  tolas  each  (i.e.  total  1800  tolas  of  gold)  with  foreign  markings  valued

 at  Rs.  12,24,000/-  along  with  Indian  currency  Rs.  4,400  /-  were  seized.  Besides,  20  bars
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 द  नन
 of  gold  of  10  (0185  णा ८8८  (ie.  200  tolas  of  gold)  with  foreign  markings  valued  at
 Rs.  1,36,000/-  and  Indian  currency  worth  Rs.  2,036/-  were  seized  from  a  person  outside
 the  said  flat.  The  reports  received  do  not  show  that  any  search  was  conducted  by  the
 Customs  authorities  in  Murshidabad  in  April,  1977.

 (b)  Necessary  action  under  the  law  in  respect  of  the  goods  seized  and  the  persons
 invoived  in  the  seizure  is  being  taken.

 भारत  अमरीका  के  बीच  व्यापार

 896.
 श्री  झार०

 बी
 ०  स्वामीनाथन्‌ : क्या वाणिज्य तथा :  क्या  वाणिज्य  तथा  नार्गारक  git  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बतातें

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  केन्द्र  सरकार  भारत  ake  order  के  बीच  व्यापार  सुधारने  के  उपाय  कर  रही

 क्या  भारत  सरकार  का  कोई  प्रतिनिधिमण्डल  इस  बारे  में  हाल  में  water  गया

 क्या  अमरीका  में  भारत  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  ates  उत्सुकता  नहीं  दिखाई  श्रौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 वाणिज्य तथा  नागरिक  gta  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  जी

 जी  नही ं।

 संयुक्त  राज्य  qatar  भारत  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  में  काफी  रुचि  दिखाता  रहा

 svt  नहीं  उठता ।

 वित्तीय  संस्थाश्रों  श्रौर  दोंकों  एरा  मारुति  लिमिटेड  को  दिये गये  ऋण

 897.  डा०  वसंत  कुमार  पंडित  :  कया  वित्त  राजस्व at  बैंकिंग  aa  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 मारुति  लिमिटेड  तथा  उसकी  सहायक  फर्मों  को  सरकारी  स्वामित्व  वाली  सार्वजनिक  वित्तीय hs

 we  बैंकों  ने  कितना  (1)  ऋण  श्रौर  (2)  गारंटी

 प्रत्येक  संस्थान  द्वारा  कितनी  राशि  के  ऋण  तथा  गारन्टी  दी  गई  तथा  इन  ऋणों  के  लिए  क्या

 जमानत  ली  श्रौर

 इनके  कारण  इन  संस्थाश्रों  की  कितनी  हानि  हुई  ?

 वित्त  मत्री  एच०  एस०  :  दीर्घकालीन  ऋण  प्रदान  करने  वाली  सरकारी

 वित्तीय  संस्थाओं  में  से  किसी  ने  मारुति  समूह  की  कम्पनियों  को  कोई  शभ्रम्रिम  अथवा  ऋण  नहीं  है  ।

 जहां तक  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  सहित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  मारुति  समूह  की  कम्पनियों  को  वित्तीय

 सहायता  दिये  जाने  का  सम्बन्ध  बैंकरों  में  प्रचलित  प्रथा  श्र  व्यवहार  के  अ्रनुसार  तथा  बेकिंग  कम्पनी

 का  art  श्रौर  1970,  भारतीय  स्टेट  बैंक  1955  तथा  भारतीय

 स्टेट  बैंक  बैंक  )  1959  के  अझनसरण  में  भी  इन  सभी  बैंकों  के  ग्राहक  विशेष  के  बारे  में

 सूचना  प्रकट  नहीं  की  जा  सकती  ।  इसलिए  माननीय  सदस्य  द्वारा  मांगी  गई  सुचना  उपलब्ध  कराना  सम्भव

 नहीं

 जांच  sant  1952  की  धारा  3  के  अधीन  सरकार ने  मारुति  समूह  की  कम्पनियों  के
 बार  की  जांच  करने  के  लिए  एक  जांच  aa  का  गठन  किया  इस  जांच  अयोग  के  विचारणीय  विषयों

 प्रत्य  बातों  के  साथ  मारुति  कंसनों  द्वारा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  wey  वित्तीय  संस्थाओं  से  ऋण  श्रौर

 अन्य  सहायता  प्राप्त  करने  सम्बन्धी  सभी  मामले  शामिल  gi  जिनमें  मारुति  कंसनों  द्वारा  मांगी  गई  वित्तीय  सहायता

 प्राप्त
 '

 करने  में  सावधानी  से  श्रावेदन  पत्नों  पर  विचार  किया  गया  उसका  स्तर

 झर  ऐसी  सहायता  मंजूर  करने  विषयक  लागू  तत्कालीन  नियम  श्रौर  निदेश  के  श्रनृरूप  होने  की

 मात्रा  की  जांच  करना  शामिल  ह ै।
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 नेशनल  रेयन  कारपोरेशन  लिमिटेड  ed  द्वारा  रिया  गया IQqt  4]  चंदा wet

 898. Sto  वसंत  कुमार  पंडित  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  नेशनल  रेयन  कारपोरेशन  लिमिटेड  बम्बई  ने  जनवरी  से  1977  की  श्रवधि  में  कुछ
 तथाकथित  ट्रस्टों  ate  चेरिटीज  को  20  लाख  रुपयों  का  चन्दा

 क्या  नेशनल  रेयन  कारपोरेशन  लिमिटेड  का  चेयरमैन  मारुति  लिमिटेड  का  निदेशक  भी  श्रौर

 क्या  सरकार  ने  इस  चंदा  के  बारे  में  जांच  कराई  है  are  यदि  तो  उन  का  क्या  निष्कर्ष
 निकला  ?

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर हैं  बैंकिंग  मंत्री  एम०  :  जनवरी  से  1977

 की  झ्वधि  में  नेशनल  रेयन  कारपोरेशन  बम्बई  18.  75  लाख  रुपए  दान  दिये

 नेशनल  रेयन  कारपोरेशन  लिमिटेड  का  nema  अब  मारुति  लिमिटेड  का  निदेशक  नहीं

 नेशनल रेयन  कारपोरेशन  लिमिटेड  का  लेखा  वर्ष  30.  सितम्बर को  समाप्त  होता  है  ।  30

 1978- 1977  को  समाप्त  होने  वाले  द  सम्बन्धी  जिनमें  उपर्युक्त  दान  का  उल्लेख  कर-निर्धारण  वर्ष

 79  के  लिए  श्रायकर  सम्बन्धी  कार्यवाही  के  दौरान  जांच-पड़ताल  के  लिए  उपलब्ध  उक्त  कर-निर्धारण  ः
 की  श्राय-विवरणी  30  1978  को  प्राप्य  हो  जाएगी |

 तिलहनों  alt  खली  का  निर्यात

 899.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  ate  सहकारिता  dal  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  fa:

 वर्ष  1974-75,  1975-76  तथा  1976-77  में  खाद्य  तिलहनों  श्रौर  खली  का  कुल  कितना

 क्या  निर्यात  नीति  के  कारण  इन  वस्तुद्मों  के  मूल्य  घरेलू  उपभोक्ताओं  के  लिए  बहुत  श्रधिक
 झर

 सरकार  का  भविष्य  के  बारे  में  कया  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य तथा  नागरिक  पुति  site  सहकारिता मंत्रो  (st  सोहन  :  1974-75,  1975

 76  तथा  1976-77  ि  ध  के  दौरान  खाद्य  तिलहनों  तथा  खली  के  निर्यात  निम्नोक्त

 प्रकार ह  :--
 ट

 मात्रा  हजार  मै०  टन  में

 मूल्य  करोड़  रु०
 में ee

 1974-75  1975-76  1  976-77

 ee  se  ce  ht  ee  SS

 मात्रा  a  मात्ना  मात्ना  मलय

 sh
 मलय

 1.  खाद्य  तेल  0.62  ह 0.57  1.21  0.96  4.  26  2.  63

 2  तिलहन  63.  61  28.47 ks  159.  26  67.65  101.11  39.56

 151.49 3.  खली  988,82  99.37  1110.91
 S508

 1434.37

 खाद्य  तेलों  तथा  तिलहनों  के  निर्यात  पर  wa  पूरी  तरह  रोक  लगा  दी  गई  खली  के
 निर्यात

 का  विनियमन  उचित  कीमतों  पर  पर्याप्त  श्रान्तरिक  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  किया  जाता  है  ।
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 era  qarat का  fata

 900  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित :  वाणिज्य  नागरिक  पूति  शौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने
 कौ  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1974-75,  1975-76  शर  1976-  में  न  कितनी  मात्रा  कितने  मूल्य  की

 मांस  रौ  )  मछलो  का  निर्यात  किया

 क्या  इन  वस्तुग्रों  के  निर्यात  के  फलस्वरूप  इन  वस्तुग्नों  के  मूल्य  भारत  में  उपभोक्ताओं  के  लिए
 alae  भ्रौर

 खाद्य  पदार्थों  के  निर्यात  के  बारे  में  सरकार  की  श्राम  नीति  क्या है  ?

 वाणिज्य
 तथा  नागरिक  पूर्ति  श्र  सहकारिता  मंत्री  सोहन  :  निर्यात  म्रांकड़े  संलग्न

 विवरण में  दिए  गए

 (@)  set  तथा  मांस  का  निर्यात  प्रत्येक  मदों  के  उत्पादन  की  तुलना  में  बहुत  ही  कम

 मात्राओं  में  gar  है
 ।

 मछली  में  ग्रधिकतर  श्रिम्प  का  नियति  gar  जो  ऊंची  मद  है  श्रौीर  इसलिए

 भारत  में  ग्राम  खपत  की  मद  नहीं  इन  मदों  के  घरेलू  कीमत  स्तर  बहुत  से  कारकों  पर  निर्भर करती  हैं
 f

 जब  खाने  की  चीजें  श्राम  खपत  की  हों  अथवा  श्रत्यावश्यक  वस्तुएं  हों  तब  उन  मदों  के  निर्यातों
 की  अनुमति  तभी  दी  जाती  है  जब  घरेलू  ग्रावश्यकता  पूरी  हो  जाए  तथा  घरेलू  कीमतों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  न

 ~
 पड ़|

 विवरण
 क  नी  SS  LS  SA

 1974-75  1975-76  1976-77

 aia  से  1976
 मद  एकक  व  VT

 मात्रा  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य  मत्ला  मलय a
 er  ee.  EE NS A  SS  SS  PS  SS

 मूल्य

 सब्जी  मे  ०  टन

 87645  10  34  152564  23.04  163456  23.30

 करोड़  रुपए

 मे०  टन
 ा फल  10560  4  22808  8.  77  21711  9.76

 करोड़  रुपए

 x
 tio  सौ०  में

 ह  37394  0.18 5533  03  25303  0.06

 करोड़  रुपए

 मे ०  दन

 5339  03  6188  10.27  35712  18.92

 करोड़  रुपए

 मे०  टन
 मछली  38876  66  17  52338  126.56  43618  137.90

 करोड़  रुपए
 eee ee
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 नाथ

 PLEDGE  TO  GIVE  UP  SMUGGLING  ACTIVITIES

 901.  SHRI  MEETHA  LAL  PATEL
 १ SHRI  K.  MALLANNA

 क SHRI  ४.  M.  SUDHEERAN  Will  the  Minister  of  FINANCE  AND  RE-
 SHRI  NIHAR  LASKAR  J

 VENUE  AND  BANKING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  certain  top  smugglers  have  taken  a  pledge  before  the  Sarvodaya  leader,
 Shri  Jaya  Prakash  Narayan  to:  give  up  smuggling  activity;

 (b)  if  so,  the  number  thereof  and  their  names;

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto;  and

 (d)  what  is  its  overall  impact  on  smuggling  activities  in  the  country  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.
 PATEL)  (a)  and  (b)  Yes  Sir  According  to  the  information  received  by  the  Govern-
 ment,  100  smugglers  have  taken  a  pledge  before  Shri  Jaya  Prakash  Narayan  at  Bombay  on
 30th  April,  1977  that  they  would  not  indulge  in  smuggling,  dissuade  and  prevent  others  from
 continuing  such  activities  and  help  the  Government  The  names  of  such  top  persons  included
 Haji  Mastan  Mirza,  Yusuf  Abdulla  Patel  Rajabali  Hirji  Meghani  Ibrahim  Machiwala,
 Devichand  of  Dongri  Vardhraj  Muniswamy,  Lalit  Dholakia  Babu  Dudhawala,  Yusuf
 Supariwala,  Majid  Khandeshi  (of  Mahad),  Sayeed  Ahmed  and  Sukar  Narayan  Bakhia

 (८)  The  pledge  and  the  offer  of  cooperation  as  stated  above  are  steps  in  the  right  dire¢:
 tion

 (d)  It  is  too  early  to  assess  the  overall  impact  of  this  pledge  on  smuggling  The  matter

 is,  however,  being  kept  under  review

 MEASURES  TAKEN  TO  ENSURE  ECONOMY  IN  VARIOUS  MINISTRIES

 902.  SHRI  MEETHA  LAL  PATEL :  Will  the  Minister  of  FINANCE  AND.  REVENUE

 AND  BANKING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  as  a  result  of  measures  taken  by  the.  Prime  Minister  to  ensuré  economy
 in  various  Ministries,  any  economy  has  been  effected  by  the  Ministries  in  t  ह  ह ै78 thei ir  expenditure;

 and

 economy  has  been  eilected  by  the  Ministries  in  their  expenditure;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 rHE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M

 PATEL)  (a)  and  (b)  The  subject  matter  is  the  concern  of  the  Ministry  of  Finance.  Pre-

 sumably,  the  Hon’ble  Member  has  in  view  the  instructions  issued  by  the  Finance  Ministry.

 Copies  of  Finance  Secretary’s  D.O.  letter  dated  13-5-1977  and  O.M.  dated  27-5-77  are  en-

 closed  [Placed  in  Library  See  No.  L.T.  386A/77]  The  salient  features  of  these  instruc-

 tions  are  as  follows

 The  Ministries  and  Departments  have  been  requested  to  undertake  a  review  for  effecting

 This  will  be  through  scrutiny  of  their  current  functions econcmy  in  Govt.  expenditure
 detailed  examination  of

 systems  and  procedures  They  have  also  been  requested  to  make

 all  the  Commissions  and  Committees  that  have  been  set  up  and  are  in  existence  to  sce

 whether  they  are  serving  a  significantly  useful  purpose  to  justify  their  further  continuance.

 The  existing  laws  are  also  to  be  reviewed  with  a  view  to  see  if  they  have  become  superflucus

 and  the  staff  originally  recruited  for  their  administration  could  be  surrendered.  The  other

 economy  measures  cover  ban/restrictions  on  creation  of  new  posts  and  filling  up  of  vacan-

 cies,  strict  economy  in  office  expenditure,
 in  overtime  payments  and  restrictions

 ‘on  expenditure  on  telephones,  consumption  of  electricity  etc.
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 INSURANCE  SCHEME  FOR  CENTRAL  GoveRNenT  EMPLOYEES

 903.  SHRI  MEETHA  LAL  PATEL  दह
 SHRI  K.  MALLANA  Will  the  Minister  of  FINANCE  AND  RE.

 VENUE  AND  BANKING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  recently  introduced  an  Insurance  Scheme  for  Central
 Government  employees;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  of  the  Scheme  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.
 PATEL)  :  (a)  and  (b)  A  statement  is  attached.

 STATEMENT

 Insurance  Scheme  for  Central  Government  employees

 The  Central  Government  Employees  Insurance  Scheme  is  proposed  to  be  introduced
 w.e.f.  1-7-1977.  The  scheme  shall  apply  to  all  Central  Government  servants  on  regular
 establishments  (including  Work-charged  staff).  The  scheme  shall  not,  however  apply  to
 contract  employees,  persons  on  deputation  from  State  Governments,  public  sector  under-
 takings  or  other  autonomous  organisations,  locally  recruited  staff  in

 Indian
 Missions

 abroad,  casual  labour  and  part-time  employees.

 2.  The  rates  of  contribution  and  benefits  under  the  scheme  depend  on  the  age  at  which
 the  Central  Government  servants  come  under  the  scheme.  These  are  divided  into
 three  groups

 Group  I

 The  employees  who  come  under  the  scheme  before  attaining  the  age  of  28  years  will
 be  included  in  this  Group.  They  will  be  required  to  pay  a  uniform  contribution  of  50  paise

 p.m.  till  they  attain  the  age  of  28  years  (i.e.  till  the  end  of  the  month  preceding  the  month
 in  which  they  attain  the  age  of  28  years).  In  case  of  death  of  the  Government  servant  in

 service,  during  this  period  his/her  nominees  shall  be  paid  Rs.  5000/-  in  lump-sum.  No

 terminal  cash  benefits  whatsoever  shall  be  payable  under  the  scheme  if  the  employee  leaves

 the  service  before  reaching  the  age  of  28  years  or  dies  after  leaving  service  before  reaching

 that  age.  On  attaining  of  28  years  of  age  these  employees  will  come  under  Group  II  of  the

 scheme.

 Group  दा

 This  Group  will  include  the  employees  in  Group  I  after  they  attain  the  age  of  28  years

 and  those  coming  under  the  scheme  in  the  month  in  which  they  attain  the  age  of  28.  These

 employees  will  be  required  to  pay  a  uniform  contribution  of  Rs.  5/-  p.m.  commencjng  from

 the  month  in  which  they  attain  the  age  of  28  years,  and  ending  with  the  month  preceding

 the  month  in  which  they  attain  the  age  of  58  years.  A  sum  of  Rs.  5000/-  shall  be  paid

 to  {he  Government  servant  on  attaining  of  the  age  of  58  years.  In  case  of  death  while  in

 service,  the  nominees  of  the  Government  shall  be  paid  Rs.  5000/-  in  lump-sum.

 An  employee  coming  under  the  scheme  after  the  age  of  28  but  before  attaining  the

 age  of  31  would  normally  come  under  Group  III.  However,  such  an  employee  will  have

 an  option  to  come  under  Group  II  provided  he  pays  to  Government  the  arrears  of  contribu-

 tions  at  the  rate  of  Rs.  5/-  p.m.  from  the  month  and  year  in  which  he  attains  28  years

 Gruop  द्

 All  other  employees  will  be  included  in  this  Grout
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 The  rate  of  contribution  and  the  benefit  payable  on  death  will  be  the  s  ame  as  applicable to  employees  covered  by  Group  II.  However,  the  benefits  availa  ble  on  attaining  the  age of  58  years  will  be  as  follows  in  the  ca ise  of  employees  covered  by  this  Group

 Age  on  the  dite  cf  Cash  sum  payable
 joining  the  scheme

 1.75  times  the  total  of  the  contributions
 paid  since  entry  age.

 35  to  or  1.25  times  the  total  of  the  contributions
 paid  since  entry  age.

 45  to  57  Total  of  the  contributions  paid  since
 entry  age.

 3.  No  contribution  will  be  recoverable  from  the  Government  servant  on  attaining  the
 age  of  58  years.  The  insurance  cover  will  accordingly  be  available  only  up  to  the  age  of
 58  and  not  thereafter.

 4.  Employees  covered  by  Groups  है|  and  III  above  leaving  service  or  retiring  for  any
 reason  whatsoever  before  the  age  of  58  years  will  be  allowed  the  benefit  of  a  reduced
 sum.

 UNEMPLOYED  PILOTS

 904.  SHRI  MEETHA  LAL  PATEL
 SHRI  DINEN  BHATTACHARYYA  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND

 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  unemployed  pilots  in  the  country  at  present;  and

 (b)  whether  these  unemployed  pilots  have  made  a  request  to  Government  for  providing
 them  jobs  and  if  so  Govt.’s  reaction  thereto?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM
 KAUSHBIK):  (a)  There  are  at  present  about  200  unemployed  commercial  pilots  in  the
 country.

 (b)  Yes,  Sir.  With!  a  view  to  finding  out  employment  openings  for  these  pilots,  it
 has  been  suggested  to  Indian  Airlines,  Air-India,  International  Airports  Authority  of  India
 and  Directorate  of  Agricultural  Aviation  to  absorb  unemployed  Commercial  pilots  wherever

 possible.  In  addition,  rules  for  direct  recruitment'to\  the  post  of  Assistant  Aerodrome:  Officer
 ‘in  the  Civil  Aviation  Department  have  been  amended  to  include  Commercial  Pilots  Licence
 as  one  of  the  acceptable  qualifications.

 तेल  समृद्ध  देशों  से  विदेशी  सहायता

 905.  श्री  श्रार०  कोलनथोइवेल :  क्या  वित्ततथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यहाँ  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 मध्य  पूर्व  के  तेल  समूह  देशों  से  गत  तीन  वर्षों  में  कितनी  सहायता  प्राप्त  हुई

 क्या  सरकार  का  विचार  उनसे  श्रौर  fie  सहायता  प्राप्त  करने  का
 झर

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  की  बातें  क्या

 वित्त  तथा
 राजस्व  site  बैंकिंग  मंत्री  एच०  एन०  :

 श्रौर  गत
 तीन

 वर्षों  में  तेल  उत्पादक  श्रौर  निर्यातक  देशों  से  788  करोड़  रुपए  की  सहायता  प्राप्त  हुई  है  ।  भविष्य  में  मिलने

 बाली  इसी  प्रकार  की  सहायता  से  सम्बद्ध  प्रस्तावों  को  भ्रभी  अन्तिम  1,  नहीं  दिया  गया

 भारतीय  frag  बेक  का  स्वायत्तशासी  स्तर

 906.  श्री  चित्त  वया  faa  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकार  का  विचार  भारतीय  रिज  बैंक  को  सच्चे  रूप  में  स्वायत्तशासी  बनाने  का  श्रौर
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 (a)  यदि  तो  इस  ar  में  सरकार  का  क्या  प्रस्ताव

 वित्त  मंत्री  एच०  THO  :  भारतीय  रिजव|  बैंक  एक  पृथक  सांविधिक  ate  स्वायत्तशाशी

 संस्था  है  जो  भारतीय  fora  बंक  श्रधिनियम  1934  की  avers  में  WTA  art  करता  उसके  कार्य  का

 meyer  गवर्नर  प्रौर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नामित  निदेशक  मंडल  को  सौंपा  गया  है  ।  देश  के  प्रमत्र  मद्रा  तथा

 ऋण  प्राधिकरण  के  सरूप  में  यह  बैंक  प्रक। र  की  नीतियों  के  श्रतुरूप  कार्य  करता  है  ।

 प्रशन  नहीं  उठता ।

 चीन  के  साथ  व्यापार

 907.  श्री  चित  बसु  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  git  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि  क्या  सरकार  ने  जनवादी  चीन  के  साथ  व्यापार  चाल श्री  दुर्गा  चन्द

 करने  की  सम्भावनाओं का  पता  लगाया  है  ?

 चीन के  साथ बाणिज्य  तथा  नागरिक  त  त  था  सहकारिता  मंत्री  सोहन  धारिया )  व्यापार  सभाव

 ताशों  का  कता  लगाने  के  लिए  राज्य  व्यापार  भारतीय  इंजीनिर्यारंग उद्योग  संघ  तथा  समाक्षारीय  रसायन

 तथा  भेषज  निर्यात  परिषद  के  एक-एक  सदस्य  ने  1977  में  कटन  ट्रेड  फेयर  में  भाग  लिया

 चीनी  व्यापार  संगठनों  की  प्रतिक्रिया  प्रनकल  थी  ।  दोनों  देशों  में  परस्पर  लाभकारिक  व्यापार  की  संभाव्यता  का

 शौर  प्राग  पता  लगाने  के  लिए  मेले  में  जो  शुरूआत  की  गई  थी  उस  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 श्रांयकर  विभाग  के  चतुर्थ  श्रेणी  चारियों  की  विभागोय  परी  क्षा

 908.  श्री  चित  ag  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  झऔर  बेकिंग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  श्रायकर  विभाग  के  बहुत  सेਂ  चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारियों  ने  पदोन्नति  के  लिए  विभागीय  परीक्षा

 पास कर  ली  है

 यदि
 at

 उनकी  संख्या  कितनी  है

 उनके  लिए  पदोन्नति  के  कितने  प्रवसर

 उनमें  से  कितनों
 को

 वास्तव  में  पदोन्नति
 दी

 गई
 श्रौर

 (=)  क्या  उन्हें  प्रतिवर्ष  विभागीय  परीक्षा  में  बैंठना  पड़ता

 है
 वित्ततथा  राजस्व  शौर  बेकिंग  मंत्री

 एच०  (a),  (7),
 तथा

 (
 हए झ  )

 सूना  एकत्र
 की

 जा  रही  है
 श्र  यथासंभव  शीघ्र  सदन-पटल  पर  रख  दी  एगी  ।

 स्वेच्छिक  प्रकटन  योजना

 रेंगे ि 909,  श्री  चित्त  बसु  :  LOT  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंती  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे  कि

 कक  के  स्टिक  ower  store  से  बे  सें  मोदे  ate  काशगर  fer  हे

 )  यदि  तो  ऐसे  अ्रध्ययन  से  क्या  मुख्य  निष्कर्ष  निकले

 वित्त  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  र्च०  एस०  श्रौर  am  श्र  धन  कर

 स्वेच्छया प्रकठन  1976 की  धारा  3(1)  के  श्रन्तगत  स्वेच्छापु्वंक  प्रंकट  गई  श्राय  की  घोषणाओं

 के  सम्बध  में  दो  FeEqaq  किए  गए  इन  श्रध्ययनों  का  स्वरूप  alt  इनसे  निकाले  गए  मख्य  निष्कष  नीचे

 दिए  अनुसार हैं

 प्राय-कर  दिल्‍ली- # ग्रौर ४  ग्र  दिल्‍ली  के  शभ्रधिकार  क्षेत्रों  में  परिसम्पत्तियों  के  स्वरूप

 के  सम्बन्ध  जिनमें  स्वेच्छा  से  घोषित  की  गई  ora  रखी  गई  की  गयी  घीषणाश्रों के के  अध्ययन

 एक  नमूना  इस  प्रकार  है  :--

 दिल्‍ली-४  अधिकार  क्षेत्र  में  की  गई  घोषणाओं  में  सोना-चांदी  ak  चांदी

 के  बर्तन  श्रादि  कूल  मिला  कर  परिसम्पत्तियों  का  लगभग  57  प्रतिशत  बनता  है  जिसमें  प्रकट  धन
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 रखा  गया  दूसरी  (2c)  sf  कार-क्षेत्र  ये  परिसम्पत्तियां  प्रकट  की  गई  श्राय
 के  30  प्रतिशत  से  कम  हैं  oe  शेष  परिसम्पत्ति  का  afaarar  भाग  wer  श्रादि  जमा

 रकमों के  रूप  में

 | है ह  सभी  श्रायुक्तो ंके  प्रघिकार  क्षेत्रों  में  की  गई  घोषणाओं  का  हैसियत-वार  ak  aaa  विश्लेषण :

 (i)  पश्चिम  तमिल  नाडु  श्रौर  गुजरात  के  पांच  मुख्य  श्रधिकार-क्षेत्रों  में  की

 गई  घोषणाएं  कुल  घोषणाओं  का  47.6  प्रतिशत  बनती  हैं  और  घोषित  रकम  का  53.  प्रतिशत

 और  war  किए  जाने  योग्य  कर  का  55.3  प्रतिशत  |

 (11)  घोषणाओं  का  श्रधिकांश  भाग  3/4)  25,000  रुपए  तक  के  निम्नतम  ara  वर्ग  में  है
 उक्त  प्रकट  की  गयी  aa  की  कुल  रकम  का  ora  से  कम  बनती  हैं  श्रौर  wer

 करने  योग्य  कुल  कर  का  केवल  लगभग  एक  तिहाई  बनती  हैं  ।

 (iii)  एक  लाख  से  अधिक  की  कुल  घोषणाग्ों  का  केवल  1.4  प्रतिशत  बनती  हैं  किन्तु  प्रकट

 की  गई  प्राय  की  रंकम  का  15.  8  प्रतिशत  बनती  है  अदा  करने  योग्य  कर  का  26.8  प्रतिशत

 बनती हैँ  ।

 (iv)  लगभग  श्राधी  घोषणाएं  ऐसे  व्यक्तियों  से  प्राप्त  होती  हैं  जिनका  अभी  तक  कर-निर्धारण  नहीं

 gar  et  प्रकट  की  गई  wa  की  रकम  में  उनका  केवल  39,  3  प्रतिशत  बनता

 है  प्रदा  करने  योग्य  कर  का  लगभग  34.7  प्रतिशत  बनता  है  ।

 (४)  जिन  घोषणाकतप्रों  का  श्रभी  तक  कर-निर्धारण  नहीं  किया  गया  है  उनमें  लगभग  50  प्रतिशत

 महिलाएं  ak  नागाबालिग  शामिल  gi  उनका  निम्नतम  25,000  eu  तक  के

 ma  वर्ग  में  सबसे  ऊंचा

 पश्चिम  बंगाल  में  प्रेमचन्द  जूट  सिल  द्वारा  तालाबन्दी  घोषित  किया  जाना

 910.  डा०  सरदीश  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पश्चिम  बंगाल  में  प्रेमचन्द  जूट  मिल  द्वारा  घोषित  तालाबन्दी  की  श्रोर

 दिलाया गया

 यदि  तो  इस  तालाबन्दी  से  कुल  कितने  कर्मचारी  प्रभावित  हुए  श्रौर

 इस  मिल  को  फिर  खोलने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 प्रेमचन्द वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शर  सहकारिता  मंत्री  सोहन  :  से

 जूट  मिल्स  में  6  1977  से  तालाबन्दी  तालाबन्दी  से  कुल  3100  कर्मचारियों  पर  पड़ा

 मिल  को  फिर  से  खोलने  के  विचार  से  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  12  1977  को  एक  ज्रिपक्षीय

 बैठक  बुलाई  जिसके  बाद  14  1977  को  एक  ट्िपक्षीय  बैठक  हुई  थी  ।  सम्बन्धित  प्राधिकारी  इस  मामले

 पर  लगातार  कार्यवाही कर  रहे

 निर्यात  श्रभियान

 911.  श्री  एस०  डी०  सोमसुन्दरम
 शी  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  क्या  वाणिज्य  नागरिक  पति  श्रौर  सहकारिता मंत्नी  यह

 बताने

 श्री  ए०  बाला  पाजानौर

 की  कृपा  करेंगे

 घरेलू  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  निर्यात  को  माध्यम  बनाने  के  बारे  में  सरकार  की  ada  नीति

 क्या
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 निर्यात  अभियान  के  परिणाम  स्वरूप  gaia  को  उचित  मूल्य  पर  प्रावश्यक  वस्तुएं

 मिलना  बन्द  हो  गया  श्रौर

 यदि  तो  घरेलू  उपभोक्ताओं  की  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्यात  के  लिए  उच्चतम  लक्ष्य

 निर्धारित  करते  समय  किन  fatal  का  पालन  किया

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  ne  धारिया )  सरकार  का  निर्यात  जनित

 विकास  की  नीति  scary  का  कोई  इरादा  नहीं  है  ।  ऐसे  चुने  हुए  उत्पादों  जिनके  सम्बन्ध में  उपयोग  में

 art  वाली  स्थापित  क्षमता  है  या  जिनकी  सप्लाई  बड़ी  लोचशील  निर्यातों  से  घरेलू  उत्पादन  में  वृद्धि  हो

 सकती  |

 (a)  तथा  (7)  घरेल  द्रव्य  की  सप्लाई  प्रौर  मद  की  कुल  उपलब्धता  के  साथ  साथ  निर्यात

 मांग  एक  ऐसा  कारक  है  जिससे  घरेल  बाजार  में  कीमतें  निर्धारित  होती  सरकार  इस  बात  से  भ्रवगत  है  कि

 पहने  वाली  सरकार  के  निर्यात  भ्रान्दोलन  के  कु  छ  वस्त्रों  की  उपलब्धता  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा है

 तथा  सरकार  ने  तुरन्त  उपाय  किए  हैं  शौर  उनके  निर्यात  या  तो  रोक  दिए  हैं  fanatios at fet #1 कर  दिये  हैं  ।
 ग्रावश्यक  श्राम  खपत  के  लिए  श्रपेक्षित  उत्पादों  के  निर्यातों  का  wa  विनियमन  किया  जाता  है  बराबर

 पनबिलोकन  किया  जाता  है  जिससे  घरेल  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  हो  ।

 सब्जियों  को  कीमतों  मं  वद्धि

 912.  श्री  डी०  डी०  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  श्रौर  गरिता  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 या  सरकार  को  पता  है  कि  प्याज  श्रौर  पराल  सहित  कच्ची  सब्जियों  के  झसाधारण  निर्यात  के

 कारण  सब्जियों  की  कीमतों  में  वद्धि  हो  रही  ake

 यदि  at,  तो  इस
 बारे  में  सरकार  ने  क्या  कायेवाही  की  है

 ?

 ay  तथा  प्याज बाणिज्य तथा  नागरिक  gta  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  सोहन  :  तथा

 सहित  कच्ची  सब्जियों के  निर्यात
 श्रत्यधिक  नहीं  हुए  हैं  क्योंकि  1975-76  तथा  1976  के  दौरान

 निर्यात  की  गई  कुल  मात्रा  1.50  लाख  मी ०  टन  तथा  1.63  लाख  मी ०  ट टन  ही  जबकि  इसका

 उत्पादन  216  लाख  मी०  टन  सब्जियों  के  निर्यात  विनियमित  किए  गए  हैं
 ताकि

 इन  मदों  की

 स्वी  सप्ताई

 तथा  कीमतों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  फिलहाल  प्याज  तथा  ara  का  निर्यात  रोक  दिया

 गया है

 रुई  का

 913.  श्री  डी०  डी०  देसाई :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ste  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  भारतीय रूई  निगम  के
 सामने  श्रायातित

 रूई  की  मांग  बहुत
 कम  होने  की  समस्या  रही

 यदि  तो  क्या  कपड़ा  मिलों  को  झ्रायातित  रूई  के  मृत्य  में  श्रौर  रियायत  दी  जा  रही  श्रौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  रूई
 के

 श्रायात  के  बारे  में  पुर्ाधचार  करने  श्र  देशी  किसानों

 को  श्रधिक  ग्रच्छा  मलय  पाने  में  सहायता  करने  का  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  शर  सहकारिता
 मंत्री  मोहन  घारिया )  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
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 सरकार  हमेशा  स्थानीय  किसानों  की  सहायता  करना  चाहेंगी  ।  रूई  की
 कमी  को  देखते  हुए  वर्तमान

 झायात  की  ्य  देनी  पड़ी
 ।

 जैसे  ही  रूई  की  यह  कमी  पूरी  हो  जाएगी  उस  सीमा  तक  बाहर  से  श्रायात  की

 झनुमति  नहीं  दी  जाएगी ।

 सिले  सिलाये  सुती  कपड़ों  का  प्रमरोका  तथा  रूस  को  निर्यात

 914.  श्री  डी०  डी०  देसाई
 :

 क्या  वाणिण्य  तथा
 नागरिक  पूरि  site  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  हाल  ही  में  सिने-सिलायें  सुती  कपड़ों  के  श्रमरीका  तथा  रूस  को  निर्यात  के  लिए  कई  सौदे
 किए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातं  क्या

 (7)  क्या  पश्चिम  यूरोपीय  सरकारें  सिले  सिलाए  भारतीय  कपड़ों  के  उन  देशों  को  निर्यात  पर  कोटा
 प्रतिबन्ध  लगा  रही  ak

 यदि  तो  इन  कोटा  प्रतिबन्धों  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  क्या  उपाय  कर  रही

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  site  सहकारिता  मंत्री  धारिया  )  :  तथा  परिधानों

 औै  निर्यात की  संविदाएं  व्यापारी  वर्ग  [:.]  विदेशी  श्रायातकों  से  की  जाती  ज्ञात  gar  है  कि  व्यापारी  वर्ग ने
 हाल  ही  के  महीनों  में  सं०  रा०  श्रमरीका  तथा  सोवियत  संघ  को  परिधानों  के  निर्यात  के  लिए  अनेक  संविदाएं
 की  इन  सौदों  की  विशेषताएं  हर  मामले  में  भिन्न  faa

 यूरोपीय  स्वीडन  श्रौर  नावें  ने  भारत  से  कुछ  किस्मों  के  परिधानों  के  अ्ायात  पर
 ~ FteT  oferty  लगा  दिए

 नार्वे  के  साथ  भारत  ने  करार  किया  है  जिसमें  कमीजों  झौर  ब्लाउजों  के  भारत  के  निर्यातों  पर

 कोटा  प्रतिबन्ध  रखा  गया  स्वीडन  य्रोपीय  ग्राथिक  समुदाय  के  मामले  में  हमारी  सहमति  के

 बिना  एकपक्षीय  रूप  में  कुछ  प्रतिबन्ध  लगा  दिए  सरकार  इन  प्रतिबन्धों  समाप्त  करने  के  लिए

 प्रयटनशील  है  श्रौर  बातचीत  चल  रही  है  ।

 श्रहमदाबाद में  हवाई  WET

 915.  श्री  डी०  डो०  क्या  पयंटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe :

 क्या  श्रहमदाबाद  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  श्रट्टा  बनाया  जाना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  शर

 क्या  इसे  इस  प्रकार  से  बनाया  जाएगा  कि  बड़े  बड़े  वायुयान  यहां  पर  उतर  सकें
 ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  नहीं ।

 शौर  प्रश्न  नहीं  उठते  |

 RATE  OF  INTEREST  ON  THE  AMOUNT  DEDUCTED  UNDER  THE  Co  M  PULSORY  DEPOSIT

 SCHEME

 SHRI  RAMANAND  TIWARY  :  Will  the  Minister  of  FINANCE  AND  REVENUE

 AND  BANKING  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  amount  deducted  under  the  compulsory  deposit  scheme  is  being  deposited

 in  the  provident  fund  of  the  Central  Government  employees;  and

 (b)  if  so,  the  rate  at  which  the  interest  on  this  amount  would  be  paid  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.
 Adit:

 PATEL)  :  (a)  The  repayment  of  the  second  instalment  of  additional  dearness  allowance
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 deposits  due  to  employees  in  July,  1977:  under  the  Additional  Emoluments  (Compulsory

 Deposit)  Act,  1974,  will  be  made  by  crediting  the  amount  ta  the  provident  fund  accounts  of

 employees.

 (b)  Deposits  made  under  the  Act  earn  simple  interest  at  2.5%  over  and  above  the

 maximum  bank  deposit  rate  (the  rate  of  interest  at  present  is  124%  per  annum).  When  the
 second  instalment  mentioned  above  is  repaid  in  July,  1977,  interest  earned  on  the  deposits
 at  124%  per  annum  will  also  be  paid.  When  the  amount  is  credited  to  the  provident  fund

 account  of  the  employee,  it  will  fetch  interest  at  the  rate  applicable  to  the  concerned

 provident  fund  scheme.

 सब्जियों  श्रौर  मांस
 काड़ी

 देशों को  निर्यात  करने  पर  प्रतिबन्ध

 917.  श्री  रासानन्द  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक पुर्ति  श्रौर  सहकारिता मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  से  खाड़ी  के  देशों  को  मांस  तथा  wer  उत्पादों  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध

 लगाने  का  WATE S  किया  गया  ak

 af  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया  )  तथा  श्रावश्यक

 arqut  तथा  श्राम  खपत  वाली  चीजों  जिनमें  सब्जियां  श्रौर  मांस  शामिल  निर्यात  नीति  का  विनियमन

 किया  जाता  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके
 कि

 इन  मदों  की  घरेलू  सप्लाई  तथा  कीमतों  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव न  पड़े

 भारतीय रूई  निगम  के  फ्रय  केन्द्र

 918.  श्री  के०  मालनना  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 भारतीय  रूई  निगम  के  कितने  क्रय  केन्द्र
 इस

 समय  राज्यवार  कार्य  कर  रहे

 क्या  वर्ष  1976-77  के  दौरान  कुछ  नए  क्रय  केन्द्र  भी  स्थापित  किए  गए

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ढारा  किसानों
 को

 क्या  सुविधाएं  दी  गई

 बाणिज्य  तथा  नागरिक  शर  सहकारिता  मंत्री  मोहन
 इस  समय  भारतीय  रुई  निगम

 के  20  खरीद  केन्द्र  काय  कर  रहे  हैं  जिनका  राज्यवार  ब्यौरा  निम्नोक्त  प्रकार है

 1  ग्रान्क्  प्रदेश

 15
 2  गजरात

 3  हरियाणा

 कर्नाटक  10

 मध्य  प्रदेश
 10

 पंजाब  19

 16 7  राजस्थान

 8  तमिल  नाडू

 att  1976-77  के  दौरान  44  नए  केन्द्र  खोने  गए  हैं  ।
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 1976-77  के  दौरान  खोले  गए  नए  केन्द्रों  का  राज्यवार  ब्यौरा  निम्नोक्त  प्रकार  है  ।

 1.  शार  प्रदेश

 झडोनी

 गनपाव  रम

 2.  गुजरात

 vars
 कपाडवज

 दभोई

 काडी

 लिम्वादी

 श्रजार

 3.  कर्नाटक

 बीजापर

 गोकाक

 बेलारी

 4.  प्रदेश

 सज्जन

 खारगोन

 श्र्जा श

 जश्नोरा

 मौर

 ae

 रामपुस्फूल
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 6.  राजस्थान

 पदमपुर

 लाबपुर
 भीलवाड़ा

 बासवाड़ा

 सोनगा  रया

 श्री  बिजयनगर

 7.  तमिलनाड

 पोलाची

 निगम  नियंत्रित  बाजार  में  खरीददार  के  रूप  में  प्रवेश  करता  है  तथा  कपास  की  बिक्री  के  लिए

 नीलामी  तथा  टेंडरों  में  भाग  नेता  निगम  की  उपस्थिति  से  कपास  उपजकर्ताप्ों  को  मदद  मिलती  है  जिनका

 अन्यथा  sada के  खिलाफ  भाव  गिराकर  शोषण  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।  सहायता  देने  के  भ्रतिरिक्त

 उपजकर्ता  निगम  की  उपस्थिति  पर  बल  देते  हें  क्योंकि  बाजार  में  आये  हुए  माल  की  सारी  खरीद  का  निगम

 शीघ्र  भुगतान  करता  है  ।  शीघ्र  भूगतान  की  सुविधा  के  कारण  उपजकर्ता  सभी  राज्यों  में  निगम  के  खरीद  केन्द्रों

 की  श्रोर  ara Tat  होते

 कम  ब्याज  पर  ऋण  देने  को  योजना

 919.  श्री  के०  मालन्ना  :  व्या  faa  तथा  राजस्व  ग़ौर  बेकिंग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  कम  ब्याज  पर  ऋण  देने  की  योजना  का  किया  है  उसे

 समूचे  देश  में  लागू  किया  है  ;

 तो  राजस्व  तथा  बैंकिंग  विभाग  द्वारा  इस  सम्बन्ध में  घोषित  नए  मारगंदर्शी  सिद्धान्तों की

 मख्य  बातें  क्या

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  जी

 24  मई
 1977  को  सरकार  द्वारा  जारी  fet  गये  विभेदी  ब्याज  दर  योजना के  Ly ix ATT a

 सिद्धांतों की  एक  प्रति  संलग्न है

 विभेदी  ब्याज  दर  योजना के  सशोधित  सागंद्शंक  सिद्धांत

 कार्य  क्षेत्र  प्रौर  व्याप्ति

 यह  फेसला  समूचें  देश  में  लाग  होगा  |

 लक्ष्य  :  बैंकों  को  चाहिये कि  पिछने  वर्ष  के  st  के  कुल  ऋणों  के  कम  से  कम  1  प्रतिशत  का  1/2  इस

 योजना  के  श्रन्तगंत दें  ।

 3  यह  सुनिश्चित  करने के  लिये  कि  इस  योजना  के  wea  श्रधिकतम  लाभ  ग्रामीण  क्षेत्रों के  कमजोर  वर्गों
 को  प्राप्त  हो  श्रौर  श्रधिकांश  afr  शहरी/महानगरी  क्षेत्रों  मेंही  न  दे  दिये  इस  योजना  को  चलाने

 वाले  बैंक  यह  सुनिश्चित हैक  कि  इस  योजना  के  ania  उनके  श्रगम्रिमों  का  कम  से  कम  2/3  भाग

 उनकी  ग्रामीण  श्र  भ्रर्ध॑  शहरी  शाखाओं  के  माध्यम  से  दिये  जायें  ।  तदनुरूप इस  योजना  के  श्रन्तर्गत
 उनके  भ्रम्रिमों  का  1/3 से  श्रधिक  भाग  उनकी  शहरी  शौर  महानगरीय  शाखाओं  से  नहीं  दिया  जाना  चाहिए

 4  यह
 सुनिशिच॑त

 करने के  लिये  कि  ग्रनुसुचित  जाति  ak  भ्रनुसुचित  जनजाति  के  व्यक्ति  इस  योजना  के

 ्  लाभों  का  उचित  दिशा  इस  योजना  के  aria  बैंक  का  कम  से  कम  1/3  भाग

 झनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  पात्र  eH At  को  दिया  जाना  चाहिये
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 2  भ्रभिकरण परिचालन

 2  सरकारी  क्षेत्र  क  ae :  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  का  संचालन  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंक  करेंगे  ।

 2  2  गेर  राष्ट्रीयकृत बेंक  :  गेर  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  पास  लीड  जिम्मेदारी  है  वे  कम  दे  कम  waa cdte लीड  जिलों

 में  यह  योजना  चलाएंगे  ।  वर्ष  भर  राष्ट्रीयकृत  बैंक  भी  स्वेच्छा  के  पर  इस  य.जना  का

 कर  सकते

 क्षेत्रीय  प्रामीण  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  योजना के  ऋणकर्ताशं को  ऋण  उसी  दर  पर

 उपलब्ध  कराया  जायगा  जिस  पर  सहकारी  समितियों  से  लिया  जाता  है  ।  इसलिये  ems  की  रियायती  दरों
 पर  ऋण  देने  की  योजना में  भ्रनुमति  नहीं  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  इन  बैंकों  का  लाभ

 पास  वाले  व्यक्ति  इस  योजना  का  लाभ  पा  प्रायोजक  श्रभिकरण  के  श्राघार  पर  इन  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बैंकों की  माफंत  उधार  दे  सकते  ह्  इस  प्रकार  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  कार्यक्षेत्रों  के  पात्र  ऋणकर्ता
 नाषिक  4  प्रतिशत  की दर  से  ऋण  प्राप्त कर

 पात्रता का  मापदण्ड  :  पेराग्राफ 4  में  दिये  गये  वर्गों  वाने  व्यक्ति  के  पास  यदि  कोई  ठोस  जमानत  देने  के

 लिये  नहीं  है  श्रथवा
 वह  किसी  सापेक्ष  व्यक्ति

 की  जमानत/गारण्टी  प्रस्तुत  नहीं कर  सकता  तो  भी  वह  इस
 योजना  का  लाभ  पाने  का  पात्र  होगा  ।  बशर्तें  वह  निम्नलिखित  माप  दण्ड  पुरा  करता  हो  ae

 सभी  साधनों  से  ऋण  कर्ता  के  परिवार  की  ma  शहरी  और  अ्र्धेशहरी  क्षेत्रों  में  वाधिक  3000/-  रुपये

 झौर  ग्रामीण  क्षेत्रो ंमें  aire  2000/-  रूपये  से  श्रधिक न  हो  ।

 उसके  पास  कोई  भूमि  न  waar  उसकी  भूमि  की  जोत  होने  पर  एक  एकड़  से  wk  असिचित

 होने पर  2.5  एकड़  से  alan  न  हो  ।

 श्रनुसुचित  जाति  ak  भ्रतुसूुचित  जनजाति  के  सदस्यों के  पास  भूमि  की  जोत  कितनी  भी  होने पर  वे

 ऋण  के  पात्र होंगे  बशर्तें  कि  वह  अन्य  मापदण्ड  पूरे  करते हों  ।

 3.4  वह  बैंकों की  सहायता  ऐसे  उत्पादक  प्रयासों  द्वारा  बतंमान  श्राथिक  स्तर  से  उपर  उठाने  में
 मदद पा  सकता  है  जो  लगभग  3  वर्ष  की  अवधि में  WY-AA  हो  सकेंगे ।

 3.  5  वह  एक  साथ  दो  वित्तीय  स्रोतों  के  प्रति  देनदारी  नहीं  स्वीकार  करता

 6  बह  स्वयं  भ्रौर  भ्रपने  परिवार  के  सदस्यों  wea  प्रपने  कुछ  संयुक्त  साझीदारों  की

 सहायता  से  काम  करता  है  श्रौंर  नियमित  रूप  से  वेतन  भोगी  sad  नियुदत  नहीं  करता
 ।

 व्याख्यात्मक  टिप्पणी  :

 यहां  यह  झ्राशय  नहीं  है  कि  इस  योजना  के  श्रन्तर्गत  श्रपनी  पात्रता  सिद्ध  करने के  लिये  ऋणकर्ता  से  लिखित

 साक्ष्य  प्रस्तुत  करने की  की  जाय  ।  यह  ्राशा  की  जाती है  कि  शाखा स्तर  के  बैंक  mfama

 ऋणकर्ता की  श्राधिक  तथा  श्रन्य  परिस्थितियों  से  परिचित  होंगे  ।  वे  प्रत्येक  मामले  में  ऋण  मंजूर  करने

 ह
 से

 पहिले  इस पैराग्राफ में  दी  गई  शर्तों  को  ध्यान  में  रख  कर  यथावश्यक  स्थानीय  पूछताछ  कर  सकते
 |

 पात्र  व्यक्तियों के  वर्ग  :
 जो  व्यक्ति  ara  झर  भूमि की  जोत  के  मापदण्ड  पूरे  करते  शौर

 मौटेतौर  पर

 निम्नलिखित  वर्गों  tora  हों वे  इस  योजना  कालाभ  पाने  के  पात्र  होंगे  ।  केवल  उदाहरण
 रूप में  है  वहव्यापक नहीं

 4.1  कृषि  ajar  कृषि  सम्बन्धी  का्यकलापों  में  लगी  श्रनुसूचित  भ्नुसूुचित  जातियां  श्रौर

 अन्य  व्यक्ति  ।

 4,2  बन  उत्पादों  को  स्वयं  इकट्ठा  करने  श्रथवा  उनका  श्रारम्भिक  विधायन  करने  वाले  व्यवित  श्रौर  ध् दुगम

 क्षेत्रों  में  स्वयं  चारा  इकट्ठा  करके  किसानों  ak  व्यापारियों  को  बेचने  वाले  व्यवित ।
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 में  सीमित  पैमाने  पर  स्वयं  काम 4. 3.  कुटीर  भर  उद्योगों  शर  व्यावसायों  we  वाले

 उदाहरण  स्वरूप  ये  कपड़ा  काटना  वस्त्रों  की  काफी  सस्ते  खाद्य

 aa  are  नित्य  उपयोग  की  वस्तुभ्नों  को  घर-घर  पहुंचाने  की  सड़क के  किनारे  चाय  की  दुकान
 स्वयं  झ्रपना  हाथ-ठेला  और  साइकिल  रिक्शा  जूते/चप्पल  की  हाथ  से  मरम्मत

 हाथ  से  टोकरी  बनाना  श्रादि  |

 उच्च  शिक्षा
 प्राप्त  करने  के  इच्छुक  होनहार  निर्धन  विद्यार्थी  जिन्हें  सरकार  से  झथवा  भिक्षा  भ्रधिकारियों  से

 अनुदान  नहीं  मिलता  ।

 लाभप्रद  व्यवसाय  करने  वाले  विकलांग  व्यक्ति |

 ऋण  के  निबंधन  शौर  शर्तें  इस  योजना  के  प्रधीन  ऋण  की  शर्तें  ah  fraeerat  निम्नलिखित  होंगे  :

 ऋण  की  मात्रा  उस  योजना  विशेष  पर  निर्भर  होगीਂ  जिसमें  धन  लगाया  जाय  ak  वह  इतनी  पर्याप्त  होनी

 चाहिय ेकि  ऋणकर्ता  श्रन्य  स्रोत  से  धन  लिए  बिना  अपनी  वित्तीय  massa  पूरी  कर  आशा है

 कि  सामान्य  रूप  से  इस  योजना  के  wea  कार्य  चालन  पूंजी  ऋण के  1,500  रुपये घौर  सावधिक

 ऋण के  5,000/-  रुपये  से  ग्रधिक  नहीं  ।  श्रसाधारण मामलों  विशेष  रूप  से  dena के
 मामले में  ate  होनहार  निर्धन  विद्यार्थियों के  मामले  में  भ्रधिक  रकम  पर  विचार  किया जा  सकता  है

 कार्यचालन  पूंजी  शौर  सावधिक  ऋण  दोनों  ऋणकर्ताश्रों  की  विशिष्ट  झावश्यकताओओं  के  च्  देय

 होंगे

 मारजिन धन  की  श्रपेक्षा  पर  जोर  नहीं  दिया  जायगा  क्योंकि  ऋण  कर्ताश्रों  का  यह  वर्ग  समाज  के  सबसे  कमजोर

 स्तर का  है  शौर  साजिन  धन  सदैव  प्रस्तुत  करने की  स्थिति  में  नहीं  हो  सकता

 ब्याज  की  दर  एक  समान  वाषिक  4  प्रतिशत  नियत  की  जायगी  ।

 स्थिर  परि  aerate  के  afar  के  लिये  सावधिक  ऋण  की  waft 5 ay 5  वर्ष  से  श्रधिक  नहीं  होगी ।

 जिसमें  मूलधन  की  अदायगी पर  2  वर्ष  से  अनधिक छूट  की  waft  शामिल  होगी  ।  ऋण  कर्ता  के
 कलाप  के  प्रकार  और  योजना  की  को  ध्यान  में  रखकर  प्रत्येक  मामले  में  भ्रदायगी  का

 कार्यक्रम तैयार  किया  जायेगा  ।  व्याज  श्रौर  मूलधन  की  श्रदायगी  के  लिये  राशि  का  निर्धारण
 करने में  स्वयं  ऋणकर्ता  की  निर्वाह  आवश्कताओं  के  लिये  पर्याप्त छूट  दी  जायेगी

 6  am  से  खरीदी  गई  को  बैंक के  पास  बन्धक  रखा  जा  सकता  है  ।  इसके  एक  प्रकार के

 के  समूह  को  ऋण  के  उचित  मामलों  में  सामूहिक  गारण्टी  स्वीकार  की  जा  सकती है  ।

 प्रत्येक  ऋण  को  ऋण  गारण्टी  योजना  के  द. प्रन्तगत  कवर  किया  जायगा  ।  गारण्टी  फीस  ऋणकर्ता @  नहीं

 ली  जायेंगी  बल्कि  बैंकों  द्वारा  वहन  की  जायगी

 यदि  बैंकों  को  प्रभारित  की  गई  सम्पत्ति  का  बीमा  झ्रावश्यक  समझा  उसका  व्यय  बक  द्वारा

 वहन  किया  जायगा  |

 यदि  ग्रावश्यक  हुआ  तो  बैंक  श्रदायगी  के  लिये  श्रारम्भ  में  कुछ  उचित  स्थगन  पर  विचार  कर  सकता हैं  ।

 संस्थाएं  :  निम्नलिखित  संस्थाएं  इस  योजना  के  अन्तर्गत  ऋण के  लिये  पात्र  होंगी  ।

 श्रनाथालय प्रोर  महिला  ग्रान्नम  जहां  बिक्री के  लिए  सामान  बनाया  जाता  है  |

 रेफ्नरोजेटरों का  निर्यात

 920.  श्री  डी०  बी०  चन्द्र  गौडा  :  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगेकि :

 क्या  भारत  भारतीय  रेफ़ीजेटरों  का  विदेशों  को  निर्यात  कर  सकने  की  स्थिति  में  शौर

 यदि  तो  भारतीय  WITT  किन-किन  देशों  में  लोकप्रिय  है  तथा  उनके  लिये  भारत  सरकार

 से  भी  मांग  की  गई  है  ?

 98



 27  1899  (a6 )  लिखित
 उतर

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  site  सहकारिता  मंत्रो  सोहन  धारिया  )  जी  हां  ।

 विश्व  के  सभी  भागों  में  बहुत से  देशों  को  रेफ्रीजेटरों  तथा  हिस्सों  का  निर्यात  करता

 रहा  है  ।  भारतीय  रेफ्रीजेटरों  का  सबसे  बड़ा  श्रायातक सऊदी  श्ररब  भौर  उसके  बाद  मिस्र  का  झरब

 पौलैण्ड  तथा  थाइलैंड  थ्रे  ।

 बेरोजगार  वाशिज्यक  विमान  चालक  संगठन  से  ज्ञापन

 921.  श्री  डी०  बी०  चख  iter  :  कया  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  बेरोजगार  वाणिज्यिक  विमान  चालक  संगठन  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ यह  मांग  की  है  कि

 एयरलाइन्स  के  समानान्तर  एक  तीसरी  एयरलाइन्स की  स्थापना  की  जाए  जिसमें  केवल  मात्र  बेरोजगार

 fora  चालक  सहकारिता  को  ही  काम  दिया  जाए  ;

 (@)  क्या  संगठन  द्वारा  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  ज्ञापन  भी  दिया  गया  त्रौर

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतित्रिया है  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मन्ती  पुरुषोत्तम  :  शर  जी

 छोटे  कस्वो  तथा  शहरों  को  श्रल्प  क्षमता  वाने  विमानों  से  जोड़ने  के  लिये  एक  तीसरी  कोटि  की
 सेवा  लेवल  एयर  स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन है  ।  इस  समय  यह  कहना

 संभव  नहीं  हो  सकेगा  कि  प्रस्तावित संगठन  का  stat  क्या  होगा  ।

 एयरबस विमान  की  उड़ानों  का  कार्यक्रम

 922,  श्री  डी०  बो०  चन्  गौड़ा  :  कया  पर्थटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (#)  क्या  इण्डियन  एयरलाइन्स  aaa  हाल  ही  में  प्राप्त  किए गए  एयरबस  विमानों  मे ंसे  एक

 fart  aiey-aat  में  उड़ानों के  लिये  एयर  इण्डिया  को  पट्टे  पर  देने  को  सहमत  हो  गया

 क्या  गोमरा श्रौर  श्रीनगर  तक  घरेल  एयरबस  सेवाओं  को  बढ़ाने  के  इसकी

 WHAT  को  स्थगित  करने  की  संभावना  है  ;  और

 यदि  तो  एयरबस की  उड़ानों  के  कार्यक्रम  संबंधी  तथ्य  क्या

 c qqda  श्रौर  नागर  विमानन मंत्री  (sit  पुरुषोत्तम  :  गल्फ  क्षेत्र के  लिये  प्रति  सप्ताह  दो

 उड़ानों  का  परिचालन  करने के  लिये  इंडियन  एयरलाइंस  की  एयरबस  की  फालतू  क्षमता  को  एयर  इंडिया  को

 qe पर  देने  के  लिये  दोनों  एयरलाइनों  के  वीच  बातचीत है  ।

 (@)  श्र  जैसे  ही  गोहाटी  का  fanaa  विमानों  के  उतरने  के  योग्य  हो  इंडियन

 वहां  के  लिए  एक  एयरबस  सेवा  का  परिचालन  श्रारंभ कर  देगी |

 जब  गोवा  तथा  श्रीनगर  के  विमानक्षेत्रों  का  विशालकाय  विमानों  के  परिचालन  के  लिए  पर्याप्त
 रूप  से

 विकास  हो  जायेगा  तो  इंडियन  एयरलाइंस  वहां  के  लिये  भी  एयरबस  सेवाओं  का  परिचालन  करने  पर  विचार

 करेगी  ।  श्रीनगर  में  प्रावश्यक  विकास  कार्य  चल  रहा  है  ।

 दिल्‍ली  में  कोमतों  में  वृद्ध

 923.
 डी०

 ato
 चन्द्र  गौड़ा

 :
 क्या  वाणिज्य तथा

 नागरिक  पति  site  सहकारिता मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  दिल्‍ली  में  कीमतों  में  तेजी  रा  वाद्धही  रती

 (=)  क्या  गत  मार्च के  मूल्य  सूचकांक  324 था  जिससें  पता  चलता है  कि
 गत  12  मास  में  21

 ae  की  वृद्धि  हुई  ak
 a

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  उपाय  किये  हैं  ?
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 (Saka)
 वाणिज्य  तथा

 नागरिक  पति  शर  सहकारिता  मंत्री
 मोहन  :  देश  में  ard,  1976

 के  afer  सप्ताह  से  बने  area  के  दबावों  के  फलस्वरूप  सम्पूर्ण  देश  के  मूल्यों  में  बढ़ोतरी  का  रुख  हो  रहा  है
 शर  यह  स्थिति  संघ  शासित  क्षेत्र  देल्ली  में  भी  मूल्य  के  cal  में  परिलक्षित  हुई  है  ।

 (a)  हां  ।  दिल्‍ली  में  श्रौद्योगिक  मजदूरों  का  उपभोक्ता  मूल्य  सुचकांक  ( HTETT  1960-100)
 1976  में  324  से  बढ़कर  1977 में  345  हो  art

 राष्ट्रीय
 स्तर  पर  किये  गये  सुधारात्मक  उपायों  का  संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  भी  प्रावश्यक ae

 gat  के  मूल्यों  में  उनकी  उपलब्यता  पर  प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना है  ।  इन  उपायों में  ये  शामिल  गेहूं
 को  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  लाने  ने  जाने  पर  लगाये  गए  प्रतिबन्धों  को  (ii)  तथा
 1977  के  महीनों  के  लिए  लेवी  युक्त  चीनी  afsa  मात्रा  में  (iii)  झालू  प्याज  का  नियंत्रित
 (iv)  राज्य  व्यापार  निगम  तथा  निजी  व्यापारियों  के  माध्यम  से  खाद्य  तेलों  का  पर्याप्त  मात्रा  में  आयात  जारी

 रखना  तथा  (४)  9  1977 से  चाय  पर  5  रुपयें  का  निर्यात  शुल्क  लगाना  ate  साथ ही  चाय  के  निर्यात
 पर  उत्पादन  शुल्क  में  दी  जाने  वाली  छूट  को  वापस  लेना

 इनके  भ्रतिरिक्त  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  इस  बारे  में  कुछ  त्रौर  विशेष  कदम  उठाये  हैं  ।  इनमें  ये  शामिल  हैं  :--
 भारत  सरकार  की  एक  योजना  के  अनुसरण  श्रायातित  रेपशीड  तेल  अधिक  से  अधिक  8.  50  रुपये  प्रति
 ग्राम  की  फुटकर  दर  से  बेचने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  पिछले  तीन  महीनों  में  दिल्‍ली  में  3000  मीटरी  टन

 ate  तेल  बाजार  में  दिया  गया  है  ।  साफ्ट  कोक  को  अधिप्राप्ति  का  काम  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  को

 सौंपा  गया  जिसके  परिणामस्वरूप  साफ्ट  कोक  का  मूल्य  प्रति  40  किलोग्राम  10.82  रुपये  से  घटाकर  10.32
 रुपये  कर  दिया  गया  है  ।

 गत  मास  एक  झावश्यक  वस्तु-व्यापारी  सलाहकार  समिति  गठित  की  गई  जिसमें  विभिन्न  झावश्यक

 के  व्यापारियों  के  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन
 संघ  लि०  के  प्रतिनिधि  तथा  दिल्‍ली  प्रशासन  के  कुछ  अधिकारी  शामिल  हैं  ।  यह  समिति  उचित  मूल्यों  पर  भ्रावश्यक

 वस्तग्ों ८  तथा  झाम  खपत  की  वस्तुओं  की  उपलब्धता  की  स्थिति  की  समीक्षा  करेगी  ।

 फल  एवं  सब्जी  की  so  उचित  मूल्य  की  फुटकर  दुकाने  खोलने  का  निर्णय  किया  गया  है  |
 इनमें

 से

 दुकाने  काम  करना  श्रारम्भ  कर  चुकी  हैं  ।

 एयर  इंडिया  द्वारा  कोचोन  तथा  त्रिवेन्द्रम  से  मध्य  पुर्व  के  देशों  के  लिये  सीधी  उड़ान

 924.  श्री  ato  एम०  सुधोरन  ay

 श्री  वयालार  pe
 क्या  पर्यटन  tT  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  एयर  इंडिया  क्वारा  कोचीन  तथा  प्लिवेस्द्रम  से  मध्य-पूर्वे  के  देशों  के  लिए  सीधी  उड़ान  प्रारंभ  करने

 कोई  प्रस्ताव  है  ?

 qaca  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  एयर  इंडिया  या  कौचीन  शौर  fern  से

 मध्य-पूर्व  के  देशों  के  लिए  एक  सीधी  उड़ान  चालू  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 केरल  सरकार द्वारा  काफो  मसालों  का  निर्यात

 मंत्री  यह  बताने  कीः 1925.  Stato  एम०  सुधीरन  :  क्या  बाणिज्य  तथा  नागरिक श्ौर  सहकारिता

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  से  वर्ष  1976-77  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  काफी  झर  मसालों  का  निर्यात  fear

 श्रौर

 उपरोक्त  अवधि  में  उनके  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  ?
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 लिखित  उत्तर 17  1977

 बाजिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रो  (sft  मोहन
 :

 पौर  केरल

 राज्य  से  किये  गये  निर्यात  के  सही  श्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं
 ।

 फिर  1976-77 के  दौरान  कोचीन  पत्तन से
 निर्यात  की  गई  रबड़  ध्रौर  मसालों  की  तथा  इस  way  के  दौरान  इन  वस्तुओं  से  झजित  विदेशी

 मुद्रा  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है  :--

 SE  ET  |S SE  LO A  tee

 वस्त  मुद्रा ्  मात्रा  (0  टन

 Fe)
 cr  cee  re  बन्ना

 काफी  12,585  37.78

 रबड़  12,296  8.31

 मसाले  24,628  46.15
 a य  a  रय  en  a  SG  SS रि  पटरा  CS  ES  पं  अपाल  लाया  लाया  बदला

 सहकारिता  श्रान्दोलन

 927.  श्री  एस०  हुड  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  श्रौर  सहकारिता  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fr

 क्या  जरूरतमंद  लोगों  की  बहुत  बड़ी  संख्या  के  लाभ  के  उददेश्य  से  सरक  र द  का  देश  में  सहकारिता

 greet  में  maa  सुधार  करने  का  विचार  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कबम  उठाए  जा  रहे  है  ?

 वाणिज्य तथा  aries  oft  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  (att  मोहन  :  व  भारत  सरकार

 इस  बात  की  प्रावश्यकता  पर  nfs  बल  देती  है  कि  सहकारी  समितियां  बड़ी  सख्या  में  जरूरतमंद

 विशेषकर  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  लाभ  पहुंचायें  ।  इस  बात  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कि  कमजोर  वर्गों

 के  लोग  सहकारी  समितियों  के  कार्यों  में  भाग  ले  सकें  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  है  कि  वे
 राज्य  सहकारी  कानूनों  में  इस  बात  के  लिए  उपयुक्त  प्रावधान  करें  कि  नियमों  ्र  उपविधियों  के

 उपबंधों  के  अन्तर्गत  सदस्यों  के  रूप  में  प्रवेश  पाने  के  पात्र  व्यक्ति  सदस्य  बन  सकें  |  यह  प्रावधान  मुख्य  रूप

 से  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  है  कि  श्राबादी  के  कमजोर  वर्गों  के  लोग  सहकारी  समितियों  के  बन  सकें

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  यह  सलाह  भी  दी  है  कि  वे  राज्य  सहकारी  कानूनों  में  प्राथमिक  कृषि

 तियों  कमजोर  वर्गों  के  लिए  श्रनिवायं  रूप  से  जगह  aria  करने  के  लिए  प्रावधान  करें  ।

 राज्यों  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  पुनर्गठित  प्राथमिक  कृषि  ऋण  समितियों  के

 सदस्य  बनाने  के  लिए  विशेष  भ्रभियान चलाए  जा  रहे  कमजोर  वर्गों  के  लाभ  के  लिए  ऋण  देने  की  नीतियों

 तथा  प्रक्रियाश्मों  को  भी  उदार  बनाया  जा  रहा  है  ।  मुख्य  रूप  से  कमजोर  वर्गों  के  लाभ  के  लिए
 हथकरघा  नारियल  रेशम  उद्योग  में  सहकारी  विकास  के  लिए  बहुत  सी  योजानाऐं

 बनाई  गई  हैं  ।  अनुसूचित  जन-जातियों  झर  पहाड़ी  इलाकों  के  लिए  भी  विशेत्र  योजना एँं
 ब्र  गई

 हैं  ।

 ग्रामीण  भ्राबादीं  तथा  विशेष  रूप  से  छोटे  तथा  जरूरतमंद  किसानों  के  लिए  कृष  सेवा  केन्द्रों

 की  स्थापना  करने  तथा  उन्हें  उपभोज्य  aga  की  wf  करने  के  लिए  भी  तैयार की  गई  है  ।

 उपभोक्ता  सहकारी  भंडारों  द्वारा  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  के  लिए  शहरों  wie  कस्बों  में  फूटकर  दुकाने  खोलने

 की  योजना  के  साथ-साथ  एकमात्र  कमजोर  वर्गों के  लोगों  के  लाभ  के  लिए  उपभोक्ता  सहकारी  भंडारों  द्वारा  जनता

 दुकानें  खोलने  की  एक  विशिष्ट  योजना  बनाई  गई  है  ।  यह  योजना  गंदी  बस्तियों  तौर  शुग्गी-झॉपड़ियों  में  रहने  ary

 लोगों  के  इलाकों  में  जहां  असंगटित  क्षेत्रों
 के  मजदूर  रहते हैं  तथा

 राज्य  सरकारों  द्वारा  चुने  झन्य  पिछड़े

 क्षेत्रों  में  लागू  की  जाएगी  |
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 eee
 f [EMORANDUM  FROM  CENTRAL  GOVERNMENT  EMPLOYEES  FOR  RE  PAYMENT  OF

 CoMPULsoRY  DEPosIT  SCHEME
 SHRI  ISHWAR_  CHAUDHARY  :  Will  the  Minister  of  FINANCE  AND  REVENUE

 AND  BANKING  be  Pleased  to  state :

 ‘Gov
 (a)  whether  Government  of  India  have  received,  any  memorandum  from  the  Central
 ernment  employees  for  repayment  of  the  Compulsory  Deposit  amount;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  AND  REVENUE  AND  BANKING  (SHRI  H.  M.
 ८1.) :  (a)  Yes.

 (b)  An  Ordinance  issued  on  9th  May,  1977  dispensed  with  the  requirement  of  com-
 pulsory  deposit  by  the  employees  of  half  of  their  additional  dearness  allowance  as  from
 6th  May,  1977.  That  Ordinance  also  provided  that  repayment  of  the  second  instalment  of
 additional  dearness  allowance  deposits  together  with  accrued  interest,  duc  in  July,  1977
 wiil  not  be  made  in  cash,  but  will  be  paid  by  credit  to  the  provident  fund  accounts  of  the

 employees.  The  discontinuance  of  impounding  of  additional  dearness  allowance  will  and

 ‘approximately  Rs.  500  crores  in  a  year  to  the  stream  of  spending  in  tha  economy.  If  at
 the  same  time,  the  amount  due  by  way  of  second  instalment  of  additional  dearness  allow-
 ance  deposits,  together  with  accrued  interest,  which  is  the  order  of  Rs.  326  crores,  is  paid
 in  cash,  it  may,  in  the  present  state  of  the  economy,  accentuate  inflationary  pressures,
 causing  all-round  hardship,  particularly  to  Jow-income  groups.  It  was  for  this  reason  that

 Government  decided  to  credit  the  amount  to  the  provident  fund  accounts  of  the  employees.
 Representations  received  from  employees’  organisations,  etc.  have  been  carefully  considered
 but  the  Government  do  not

 consider
 it  desirable  to  change  the  decision  for  the  reasons  men-

 tioned  above.

 SupPLY  ORDERS  PLACED  WITH  INDIAN  COMPANIES  FOR  EXPORT  OF  REFRIGERATORS

 929.  SHRI  ISHWAR  CHAUDHARY :  Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND

 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  some  supply  orders  were  recently  -placed  with  Indian  companies for  export
 of  refrigerators;

 (b)  if  so,  which  make  of  refrigerators  are  being  exported  to  which  country  and  the

 eXport  price  thereof;  and

 (c)  the  amount  of  foreign  exchange  likely  to  be  earned  thereby  annually  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND.  COOPERATION

 ‘(SHRI  MOHAN  DHARIA)  (a).  Yes,  Sir.  Orders  for  supply  of  refrigerators  have  been

 secured  by  M/s.  Kelvinator  India  Ltd.  and  M/s  Hyderabad  Allwyn.

 (b)  In  the  case  of  Kelvinator  India  Ltd.,  exports  would  be  made  to  Iraq,  Iran  and

 Pakistan;  and  in  the  case  of  Jambo  refrigerators  manufactured  by  Hyderabad  Allwyn  the

 export  orders  have  been  secured  from  Kuwait.  The  export  price  of  refrigerators  vary

 depending  upon  the  size  and  the  make.

 (c)  During  the  year  1977-78  the  foreign  exchange  earnings  by  way  of  export  of  refri-

 gerators  are  expected  to  be  about  Rs.  125  lakhs.

 में  संकटग्रस्त  चाय  बागान

 930.  श्री  निहार  लास्कर  :  क्या
 नागरिक  git  ste  सहकारिता  मंत्री यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 ने  द
 |  |  eu ea क्या  सरकार  जुन  के  कुमाये  चाय  बागान  बौर  श्काजती  चाय  बागान  अपने

 अधिकार  में  लेने  का  निर्णय  लिया
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 ee  गए  थ

 क्या  इनको  श्रधिकार  में  लेने  की  सिफारिश  केन्द्रीय  सरकार  arr  नियुक्त  समिति  ने  की  थी

 श्नौर

 यदि  तो  समिति  की  अन्य  सिफारिशों  के  बारे  में  श्रंतिम  निर्णय  कब  तक  लिया  ?

 वाणिज्य श्रौर  नागरिक  पूति  एवं  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  से  भारत  सरकार

 के  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  कुमाये  चाय  बागान  श्रौर  श्रोकाजती  चाय  बागान  के  कार्यों  की  पूरी  जांच  करने  के  लिए

 ce
 ae

 गाएँ  विदु  को

 ह

 चाप  सित  गे

 शो

 ene  श्रस्तुर  कर

 ी

 है  दि  भर
 विचार

 कर  रही  है

 गुजरात राज्य  विदेशी  मृद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  गतिविधियां रोक  श्रधिनियम के  aia  गिरफ्तार
 श्रपराधी

 931.  श्री  एफ०  पी०  गायकवाड़  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आपात  स्थिति  के  दौरान  गुजरात  राज्य  में  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  गतिविधियां  रोक
 अधिनियम  के  अन्तरगत  कितने  uae  श्रपराधी  गिरफ्तार  किये  गये

 अझापात  स्थिति  समाप्त  किये  जाने  के  बाद  कितने  अपराधी  छोड़े  गये  तथा  कितने  झपराधी अभी  भी

 नज रबन्द ह हूं

 उनको  छोड़े  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 छोड़े  जाने  के  बाद  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 fra  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  एम०  पटेल  )  are  स्थिति  के  दौरान  गजरात

 में  विदेशी  है  संरक्षण  ake  तस्करी  क्रिया  कलाप  निवारण  श्रधिनियम  1974 के  अ्रत्तगत  गजरात  सरकार  श्रौर

 केन्द्रीय  सरकार  के  श्रादेशों  के  श्रधीन  301  तस्कर  ale  विदेशी  war  छलसाधक  नजरबंद  किये  गये  थे

 के  21  माच॑  1977  को  समाप्त कर  दिये  जाने  के  बाद  31-5-1977  उपर्यक्त

 नजरबन्द  व्यक्तियों  में  से  95  नजरबंद  व्यक्तियों  को  रिहा  कर  दिया  गया  था  श्रौर  170  व्यक्ति  नजरबंद  थे  ।
 ~

 36  व्यक्तियों  को  श्रापात-स्थिति  के  दौरान  से  पहने  ही  रिहा  कर  दिया  गया  था

 इन  नजरबन्द  व्यक्तियों  को  निम्नलिखित  कारणों  से  रिहा  कर  दिया  गया

 (i)  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  WIT  तस्करी  क्रिया-कलाप  निवारण  अधिनियम  के  अन्तर्गत  श्रापात

 स्थिति  संबंधी  उपबंधों  का  समाप्त  हो  जाना

 (ii)  नजरबंदी  की  झ्धिकतम  अवधि  का  पूरा  होना

 (111)  बोर्डों  सलाह  ;

 (iv)  राज्य  सरकार  द्वारा  नजरबंदी  area  का  रह  किया  जाना  ।

 सामान्य  कानून  के  अन्तगंत  उनके  खिलाफ  samy  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 थोक  मूल्य  सुचकांक

 932.  श्री  एफ०  पी०  गायकवाड़  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  वित्तीय वर्ष  1977  के  wea  में  थोक  मूल्य  सूचकाँक  क्या  था  श्रौर  इससे  पहले  वर्ष  के  प्रत  में  थोक  मूल्य

 काक  क्या  था

 वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मत्री  (ait  एच०  एम०  26  1977  को  समाप्त  हुए  सप्ताह

 का  थोक  मूल्य  सुचकांक  (1970-71-100)  182.1  था  जबकि  27  1976  को  समाप्त  हुए  सप्ताह

 में  यह  162.6 था
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 बड़ौदा  स्थित  प्रियालक्मो  मिल  का  बन्द  होना

 33.
 श्री  एफ०

 पी०
 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 क्री  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बड़ौदा  स्थित  प्रियलक्ष्मी  मिल  गत  24  महीनों  से

 ae  पड़ी  है  और  इसके  कारण  लगभग  2500  कमंचारी बैकार  हो  गये  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  कमंचारियों  की  स्थिति  दयनीय  है  श्रौर  वे
 अधिक  उत्तजित  हैं

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उसको  श्रपने  अधिकार  में  लेने  का  है  ;  श्र

 यदि  तो  उक्त  मिलों  का  चालू  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 बाणिज्य  तथा  नागरिक  पति  श्र  सहका  रिता  मंत्री  मोहन  धारिया  )  हां  ।

 हां  ।

 तथा  इस  मिल  को  खोलने  के  संबंध  में  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  तथा  मिल  के  बकरा

 के
 साथ

 परामशं  करके  गंभीर  रूप  से  ध्यान  दिया  जाता  रहा  है  ।
 चूंकि  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  ऊपर  पहले  से

 ही  105  वस्त्र  मिलों  के  प्रबन्ध  की  भारी  जिम्मेवारी  है  इसलिये  केन्द्रीय  सरकार  इस  बात  के  पक्ष  में  नहीं  है  कि

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  erat  प्रबन्ध  किये  जाने  के  लिए  श्रौर  रुण  झ्थवा  बन्द  मिलों  का  श्रषिग्रहण  किया
 जाये  |  केन्द्रीय  सरकार  इस  बात  के  लिए  बहुत  उत्सुक  है  कि  यह  मिल  यथाशीघ्र  ga:  चालू  हो  जाए  ।  इस

 मिल को  पुनः  खोलने  के  लिए  राज्य  सरकार  की  प्रस्थापना  पर  यथोचित  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 EXPORT  OF  SUGAR

 934  SHRI  LAXMI  NARAIN  NAYAK

 SHRI  RAJAGOPAL  NAIDU  f
 Will  the  Minister  of  COMMERCE  AND

 CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION  be  pleased  to  state

 (a)  the  total  annual  production  of  sugar  in  the  country  from  all  sources;

 (b)  the  quantity  of  sugar  exported  to  foreign  countries,  country-wise,  during  1976-77

 and

 (c)  the  price  of  sugar  in  the  country  and  the  prices  in  Indian  currency,  ,  at  which  it  is

 sold  in  the  countries  to  which  it  is  exported  ?

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE  AND  CIVIL  SUPPLIES  AND  COOPERATION

 (SHRI  MOHAN  DHARIA)  (a)  The  total  annual  production  of  sugar  in  the  country

 during  the  last  three  years  has  been  as  follows  :

 Sugar  year  Production  (in  lakh  tonnes)

 (October  to  September.)

 1974-75  47.97

 42.64 1975-76
 48.20 1976-77

 (Estimated )

 (b)  Country  Quantity  (MT)

 Sri  Lanka  23100

 65450 Yemeu

 Indonesia  153520

 122753.0 Sudan
 27121 UK
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 Seychelles  400
 Fgypt  48288
 USA
 Tran

 75395

 28190
 Romania
 Somalia

 17050
 10500

 Tunisia

 Nepal -
 6100
 1000

 Maldives
 300

 Total  :  579167

 (c)  The  average  free  market  price  for  D-30  grade  sugar  in  the  interna  1  market  at
 Bombay  &  Delhi  during  April  1977  (including  excise  duty  )  and  the  average
 ‘levy  sugar  price  (excluding  excise  duty)  during  the  period  were  Rs,  4594 /-  per  metric
 tonne  and  Rs.  1917/-  per  metric  tonne  respectively.  The  average  FOB  realisation  on  ex-
 ports  of  sugar  during  the  same  period  was  Rs.  2601.15  per  metric  tonne.

 The  Government  are  not  aware  of  the  price  at  which  the  sugar  exported  by  India  is
 :being  sold  by  the  importing  countries.

 LOAN  ADVANCED  BY  NATIONALISED  BANKS  TO  FARMERS  FOR  AGRICULTURAL  AND
 INDUSTRIAL  DEVELOPMENT

 935.  SHRI  GYANESHWAR  PRASAD  YADAV:  Will  the  Minister  of  FINANCE
 AND  REVENUE  AND  BANKING  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  loans  advanced  to  the  farmers  for  agricultural  development  and
 for  industrial  development  respectively  by  the  nationalised  banks  in  Bihar  during  1975-76
 and  1976-77;  and

 (b)  whether  the  farmers  had  to  face  many  difficulties  in  getting  the  above  loans  where-
 ‘as  it  was  easier  for  the  industrialists  to  get  such  loans  ?

 THE  MINISTER  OF  FIN

 attached.  ANCE
 (SHRI  M.  PATEL):  (a)  A_  statement  15

 (b)  No,  Sir.

 Statement  attached  in  part  (a)  shows  that  advances  granted  to  agriculture  are  larger,
 both  in  amount  and  the  number  of  accounts,  compared  to  advances  made  to  small  scale

 industries.  If  any  specific  complaints  are  made,  the  concerned  banks  expeditiously  try  to

 remove  the  same.

 STATEMENT

 Figures  of  advances  made  by  public  sector  banks  in  Bihar  to  agricul-
 ture  and  small  scale  industries  as  on  the  last  Friday  of  December,
 1975  and  December,  1976,

 AGRICULTURE  (Amount  in  lakhs  of  Rupees)
 aw

 AL  A cow  ा  वि
 December  1975  December  1976

 Number  of  Balance  Number  of  Balance
 Accounts  outstanding  Accounts  outstanding

 S.  B,  I.  Group  59803  1593.00  88299  2778.0 92.0

 Nationalised

 Banks  53164  1767.00  80637  2767.12

 TOTAL  112967  3360.00  168936  5546.04
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 SMALL  SCALE  INDUSTRIES

 December  1975  December  1976

 Number  of  Balance  Number  of  Balance
 Units  Outstanding  Units  outstanding

 S.  B.  1.  Group  5130  1337.27  6554  1590.73
 Nationalised
 Banks  3423  1374.74  1627.99 5182
 TOTAL  8553  2712.01  11736  3218.72

 (Figures  provisional)

 कोचीन  हवाई  WET

 936.  श्री  के०  ए०  \
 कया  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि श्री  ato  एम०  सुधीरन  :  |

 कोचीन  हवाई  प्रडडे  पर  बढ़ते  हुए  यातायात  की  श्रावश्यकता  को
 पूरा

 करने
 के  लिए  कोचीन

 हवाई  ase  का  विस्तार  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 विस्तार  कार्य  पुरा  करने  में  कितना  समय  लगेगा

 विस्तार  योजना  पर  कितना  खर्चें  तराने  का  श्रतुमान  है  ;  शौर

 ~
 इस  संबंध  में  अब  तक  कुल  कितना  खर्चे  किया  गया  है  ?

 पयेटन  श्रौर
 नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  श्र  (7)  सरकार

 ने  कोचीन  हवाई  ५ ग्रड ड न  के  रन-वे  का  सरेखन  करने  तथा  उसे  श्रधिक  लंबा  एवं  मजबूत  करने

 के  लिए  70.05  लाख  रुपये  की  राशि  मंजूर  कर  दी  है  ।  काये  के  पूरा  होने  में  करीब  दो  वर्ष  लगेंगे  ।

 1977  के  अंत  तक  लगभग  15.65  लाख  रुपये  खर्च  हो  चूके  हैं  ।

 तस्करों के  पात  काला  धन

 abr  ots
 937.  श्री  Fo  माधातेवर :  क्या  faa  तथा  राजस्व  AIN  वय  र fen  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 तस्करों  के  पास  कितना  काला  धन  है  ;

 >
 क्या  सरकार  ने  तस्करों  के  काले  धन  को  समाप्त  करने  ने

 ग्रौर

 a  ? यदि  al, ~~  तो  तत्संबंधी  मृख्य  बातें  क्या  Q

 वित्त तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  संती  (si  एच०  एम०  :  (*),  तथा  तस्कर  आर

 विदेशी  मुद्रा  छल  साधक  समपहरण  1976  में  उन  तस्करों  तथा  विदेशी  मुद्रा  छल  साधकों

 द्वारा  गैर  कानूनी  रूप  से  श्रजित  संपत्तियों  के  समपहरण  की  व्यवस्था  है  श्राय-कर  तथा  अन्य  कानूनों
 का  उल्लंघन  करके  अथवा  wa  तरीकों  से  अपनी  श्रवैध  कमाई  को  बढ़ाते  रहे  है  चाहे  वे  संपतियाँ  उनके  श्रपने

 नाम  में  हों  अथवा  उनके  रिश्तेदारों  प्रथवा  सहयोगियों  के  नामों  में  ।  तस्करों  के  पास  काला  धन  है

 श्रनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  किन्तु  23,  86  करोड़  रुपये  के  भ्रनुमानित  मूल्य  की  संपत्तियां  जिसके  बारे  में  यह

 विश्वास  किया  जाता  है  वे  उन  व्यक्तियों  द्वारा  गर-कानूनी  ढंग  से  श्रजित  की  गयी  हैं  जिन  पर  यह  झ्रधिनियम

 लागू  होता  पहने  ही  समपहरण  संबंधी  कार्यवाही  के  श्रधीन  at  गयी  हैँ  ।  यह  अधिनियम का  प्रशासन

 प्राधिकारियोंਂ  के  रूप  में  नियुक्त  श्रकषिकारियों  द्वारा  किया  जाता  है  जिनका  मख्यालय  कलकत्ता

 तथा  दिल्‍ली में  है  ।
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 creat  विभाग  ज्ञात  तस्करों  तथा  उनके  सहयोगियों  के  मामलों  में  भी  जांच  पड़ताल  की  कार्यवाही  पर

 विशेष  ध्यान  दे  रहा  है
 ।

 इन  मामलों  में  सम्यक  जांच  पड़ताल  करने  के  लिए  Werqerata,  कलकत्ता

 तथा  wer  स्थानों  पर  विशेष  परिमंडल  स्थापित  किये  हैं
 ।

 केन्द्रीय  स्तर  जाँच  पड़ताल  के  कार्य  का

 निरीक्षण  निदेशालय  के  विशेष  कक्ष  में  स्थापित  की  गई  एक  पृथक  एकक  द्वारा  किया  जा  रहा
 है  |

 !

 भूमिगत  तस्करों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 938.  श्रो  प्रसन्नभाई मेहता  :  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 vat  के  दौरान  जो  बड़े-बड़े  तस्कर  भूमिगत  हो  गये  थे  उन्होंने  हाल  ही  में  श्री जय

 प्रकाश  नारायण  के  सामने  नहीं  किया  & 5

 यदि  तो  ऐसे  तस्करों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ;  प्रौर

 क्या  सरकार  ने  उनके  विरुद्व  are  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  तथा  राजस्व श्रौर  बैंकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  प्रश्न  का  संबंध  उस

 शपथ  से  है  जो  एक  सौ  तस्करों  ने  30  1977  को  बंबई  में  श्री  जयप्रकाश  नारायण  के  सामने  ली  थी

 ate  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  कि  वे  तस्करी  नहीं  we  तस्करों  को  ऐसी  गतिविधियां  जारी  रखने  के  लिए

 मना  करेंगे तथा  रोकेंगे  और  सरकार  की  सहायता  सरकार  इस  बात  से  श्रवगत  नहीं  है  कि  sar  किसी

 ऐसे  wer  व्यक्ति  ने  श्री  जयप्रकाश  नारायण  के  सामने  हाल  ही  में  आत्मसमपणे  किया  है  जो  श्रापातकाल  के  दौरान

 भूमिगत हो  गया  था

 तथा  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 भारतीय  राष्ट्रीय कांग्रेस  हारा  एकत्रित  की  गई  राशियों पर  आय कर

 939.  श्री  प्रसन्नभाई  क्या  बित्त  तथा  राजस्व  शर  बैंकिंग  मंत्री  ge  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार का  ध्यान  विभिन्न  समाचार-पत्नों में  प्रकाशित  इस  झाशय  के  लेखों  की  we  दिलाया

 गया  है  कि  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  ने  अपनी  स्मारिकाओं  में  विज्ञापनों  के  माध्यम  से  बड़ी-बड़ी  धनराशियां  एब्लित

 की

 भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  को  वर्ष  1976-77  के  दौरान  कुल  कितनी  राशि  की  ऐसी  श्ाय  हुई ;

 इस  राशि  पर  प्रायकर  वसूल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  है  ?

 हां  ।
 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिग  मंत्री  एच०  एम०  :

 भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  अपना  हिसाब-किताब  कैलिण्डर  वर्ष  के  झाधार  पर  रखती  है  ।  भ्रपेक्षित

 सूचना  ara  की  संगत  विवरणियां  दाखिल  कर  दिये  जाने  के  पश्चात  उपलब्ध  होंगी  |

 इस  प्रकार  की  श्राय  की  मात्रा  तब  निर्धारित  की  जायेगी  जब  संगत  शझ्रायकर  निर्धारणों पर  विचार

 किया  जायेगा  ।  इसलिये  देय  कर  की  वसुली  का  प्रश्न  तब  उत्पन्न  होगा  जब  कर-निर्धारणों  का  कार्य  पूरा  हो

 जायेगा

 CENTRAL  SALES  TAx

 +940.  SHRI  JAGDAMBI  PRASAD  YADAV:  Will  the  Minister  of  FINANCE  AND

 REVENUE  AND  BANKING  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Central  Sales  Tax  at  the  rate  of  9  per  cent  and  7  per  cent  is  charged  from

 registered  and  non-registered  shop-keepers  respectively  and  if  so,  whether  this  discourages

 the  shopkeepers  from  getting  themselves  registered  and  Government  have  to  suffer  loss  on

 this  account;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  have  undertaken  any  review  of  the  structure  of  Central

 Sales  Tax  to  bring  about  changes  in  it  ?
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 Written  Answers
 ————  Jyaistha  27,  1899  (Saka)

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI  H.  M.  PATEL)  :  (a)  Central  Sales  Tax  Act, 1956  provides  for  levy  of  tax  at  the  rate  of  4%  on  inter-State  sales  of  goods  specified  in  the
 registration  certificate  of  a  registered  dealer.  Inter-State  sales  to  unregistered  dealers  of
 declared  goods  (mentioned  in  Section  14)  are  taxed  at  twice  the  local  sales  tax  rates  on
 such  goods.  Goods  other  than  declared  goods  sold  in  inter-State  trade  to  unregistered
 dealers  are  taxed  at  the  rate  of  10%  or  the  State  rate  on  these  goods,  whichever  is  higher.
 These  rates  are  subject  to  a  general  exception  that  where  any  goods  are  generally  exempted
 from  the  sales  tax  in  a  State  or  are  taxed  generally  at  a  rate  which  is  lower  than  4%,  inter-
 State  sales  of  such  goods  shall  also  be  exempt  normally  or,  as  the  case  may  be,  taxed  at
 that  lower  rate  irrespective  of  the  fact  whether  such  inter-State  sales  have  been  made  to  a

 registered  dealer  or  an  unregistered  dealer;

 (b)  Since  in  no  case,  rate  of  tax  on  sales  to  unregistered  dealers  can  be  Jower  than  the
 rate  applicable  on  inter-State  sales  to  registered  dealer,  the  question  of  reviewing  the  struc-

 ture  of  rate  of  Central  Sales  Tax  does  not  arise.

 भारतीय  प्यंटन  विकास  निगम  हारा  चलाये  जा  रहे  होटल

 941.  श्री  शिव  सम्पत  :  ्य  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  HoT  करेंगे  कि

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  देश  में  चलाये  जा  रहे  विभिन्न  होटलों  के  नाम  क्या  हैं  और
 वे  किन-किन  स्थानों  पर  स्थित  हैं

 क्या  होटल  के  मैनेजरों  श्रौर  wea  कमंचारियों  के  लिए  होटलों  में  आवास  की  व्यवस्था  है  श्रौर  उन्हें

 निशुल्क  भोजन  भी  दिया  जाता  है  ;

 होटलों  में  इस  प्रकार  उनके  भोजन  श्रौर  श्रावास  पर  वाणिज्यिक दरों  पर  कितना  खचें  ;
 ait

 क्या  उनके  ऊपर  किये  गये  भारी  व्यय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  उनके  लिए

 अन्यत्र  प्रावास  की  व्यवस्था  करने  का  है  जिससे  इस  कारण  राजकोष  को  हो  रही  भारी  हानि  को  बचाया  जा

 सक े?

 c qazdq  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  भारत  पययंटन  विकास  निगम  इस  समय

 निम्नलिखित  15  होटल  चला
 रहा  gi--  ना

 सं  ०  होटल  का  नाम

 नई  दिल्ली

 अकबर  होटल  नई  दिल्‍ली

 जनपथ  होटल  नई  दिल्‍ली

 नई  दिल्‍ली लोदी  होटल

 रणजीत  होटल  नई  दिल्‍ली

 कुतुब  होटल  नई  दिल्‍ली

 होटल  अशोक  द
 ee  =z  डक  बंगलौर

 दर  glee  झौ  रंगाबाद

 यरपोर्ट  होटल  कलकत्ता

 10  कोवालम  होटल  कोवालम

 11  ललित  महल  पैलेस  होटल  ससुर
 12  होटल  पाटली
 13  लक्ष्मी  विलास  पैलेस  होटल  उदयपुर
 14  वाराणसी  होटल  वाराणसी

 15  खजुराहो  होटल  खज  राहों
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 17.0  1977  लिखित  उत्तर

 (=)  भ्रघिकतर  होटलों  में  FE cal  को  तथा  कुछेक  मामलों  में  झ्न्य  कर्मचारियों  को  भी  होटल  के  ही

 wax  ही  झावास  स्थान  दिया  गया  है  तथा  ead  पर  निशुत्क  भोजन  भी  दिया  जाता  है  ताकि  वे  बुलावा  मिलते

 ही  उपिस्थत  हो  सकें  ।  ऐसे  mare  के  लिए  केवल  ऐसे  मामलों  को  छोड़कर  जहां  नियुवित  की  सेवा  शर्तों  के  Wie .

 सार  निशुल्क  श्रावास  दिया  जाता  उनके  वेतन  में  से  साज-सामान  रहित  arse के  लिए
 10  प्रतिशत  तथा  साज-सामान युक्त  (wefrars )  श्रावास  के  लिए  12  1/2  प्रतिशत मकान  किराया  काट  लिया

 जाता है  1
 ~

 एक  वर्ष  में  26,  85,  450  "00  रुपए  ।

 कारपोरेशन  के  होटलों/मोटलों  तथा  यात्री  लाजों के  प्रबंधकों  को

 अलाट  किये  गये  वतंमान  रिहायशी  स्थान  के  मानक  के  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  तथा  विभिन्न

 के  संबंध  में  ऐसे  mara  के  लिए  उपयुक्त  मानकों  की  सिफारिश  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित

 की  गयी है  ।

 केन्द्रीय  सरकारो  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  नयी  दिल्लो  के  कार्यकरण  के  बारे में
 रिपोर्ट

 94  ि  श्रो  शिव  सम्पत  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  प्र  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  दिल्‍ली  में  सहकारी  समितियों  के  पंजीयक  के  कार्यालय  से  किसी  झ्रधिकारी  ने  1976 को  हुई

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति  लिमिटेड  नयी  दिल्‍ली  की  साधारण  सभा  की  विशेष  श्रौर  सामान्य

 कों  बैठकों  में  पय॑वेक्षक  के  रूप  में  भाग  लिया  था  ;

 यदि  तो  उसने  किस  प्रकार  की  रिपोर्ट  पेश  की  ;

 क्या  निदेशक  मण्डल  की  एक  वर्ष  तक  बनाये  रखने  का  एक  निदेशक  द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्ताव  बैठक  में

 कर  दिया गया  शर

 यदि  तो  उस  निदेशक  मंडल  के  एक  झ्रौर  वर्ष  तक  बने  रहने  के  क्या  कारण  हैं  साधारण  बैठक  के  निर्णय  का

 करने  के  लिये  पंजीयक  द्वारा  निदेशक  मण्डल  का  विघटन  करने  के  लिए  इस  बारे  में  नियमों  का  उल्लंघन  करने  वाले

 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  के  लिये  कदम  उठाये  जायेंगे  |

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  ste  सहकारिता  मंत्री  सोहन  :  सरकारी  कमंचारी
 भोक्ता  सहकारी  समिति  की  साधारण  सभा  की  5  1976  को  हुई  वाधिक  श्रौर  विशेष  बैठकों  में  सहकारी

 समितियों  के  उप  पंजीयक  ने  झामन्त्रित  अधिकारी  के  रूप  में  भाग  लिया  ।

 कोई  रिपोर्ट पेश  नहीं  की  गई  थी  ।

 समिति  की  साधारण सभा  की  5  1976  को  हुई  विशेष  बैठक  की  कार्यसूची  की  विशिष्ट

 निधियों  की  कार्यावधि  तथा  निर्वाचित  निदेशकों  के  कार्याकाल  की  बाबत  समिति  की  उपविधियों  के  कुछ  संशोधनों को  prt o

 मोदित  करने  के  बारे  में  ताकि  संशोधित  उपविधियों  के  प्राधार  पर  नए  चुनाव  कराए  जा  सकें
 ।  साधारण  सभा

 ने
 प्रस्तावित

 संशोधनों को  अनुमोदित  कर  दिया  ।

 इस  वारे  में  यह  sere  है  कि  दिल्‍ली  सहकारी  समिति  afafraa,  1972 की  धारा  31(3)  प्रौर
 दिल्ली  सहकारी

 स्मिति  1973 के  नियम  62(1)  में  यह  व्यवस्था  है  कि  प्रबंध  मंडल  के  निर्वाचित  सदस्य
 aa

 तक  प्रपने  पदों
 पर

 बने

 रह  सकते  हैं  जब  तक  कि  अधिनियम  wear  नियमों  अथवा  उपविधियों  के  उपबंधों  के  श्रंतर्गत  उनके  स्थान  पर  दूसरे  व्यक्ति

 निर्वाचित नहीं  हो  जाते  हैं  ।

 सहकारी  समितियों  के  पंजीयक  में  संशोधनों  का  पंजीकरण  19 wie,  1977  को  झ्रधिसूचित किया  |  तदनुसार

 निधियों का  चुनाव  12.0  18977 को  हुआ  ।  निदेशकों का  चुनाव  27  1977 को  होना  है  |
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 Written  Answers  June  17,  1977

 waar  तथा  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  aqgraa  जातियों  तथा  es  - wag rat  जनजातियों  के  लिए
 श्रारक्षण को  प्रतिशतता

 943.
 श्री  शिव  सम्पत

 :
 क्या  पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  संलग्न  तथा  werTey  कार्यालयों  में  fer  से  उच्चतम  श्रेणी  तक  के  सभी  वर्गों  के  पदों में

 श्रनुसुचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जन  जातियों  के  लिये  प्रतिशत  पद  ग्रारक्षित  &  ;

 सभी  स्तरों  पर  ग्रारक्षित  कोटा  किस  हृद  तक  भरा  गया

 क्या  कोई  ऐसे  पद  हैं  जिनमें  इन  वर्गों  के  व्यक्तियों  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  ;  श्रौर

 श्रारक्षित  वर्गों  के  उम्मीदवारों  से  श्रारक्षित  पदों  के  कब  तक  भरे,जाने  की  सम्भावना  है  ?

 da  ste  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम
 :  श्रौर  सूचना

 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  का  कार्यकरण

 944.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  सरकार  का  विचार  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  को  श्रधिक  दक्ष  तथा  किफायती  बनाने  के  लिए  उसके

 कार्य  के  ढांचे  में  परिवर्तन  करने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 भारत  विकास  निगम  की पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  ग्रौर

 संरचना  के  पुनर्गठन  के  लिए  तत्कालीन  सचिव  )  ,  डा०  श्रजित  मजुमदार की  झध्यक्षता  .'  1974 में  एक  समिति का

 गठन  किया  गया  था  जिसके  विचारार्थ  विषय  निम्नलिखित  थे  —

 संसद  की  सार्वजनिक उद्यम  समिति  भ्रंडरटेकिंग  द्वारा  wait  51  वीं  रिपोर्ट में  की  गयी

 टिप्पणियों को  द्ष्टि  में  रखते  भारत  विकास  निगम  तथा  इसकी  मुख्य  घटक  यूनिटों  के  कार्य  का

 पुनरीक्षण  करेगा  |

 पांचवीं  योजनावधि  में  भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  वर्तमान  तथाਂ  प्रस्ताविक  क्रियाकलापों  के  विशेष  संदर्भ

 में  उसकी  संगठनात्मक तथा  प्रशासनिक  संरचना  की  जांच  करना  तथा  ऐसे  परिवर्तनों  का  सुझाव  जो

 पोरेशन  के  उद्देश्यों  की  श्रघिक  क्षमता  से  पूति  करने  तथा  इसके  कार्यक्रमों  के  शी  घ्रता  से  कार्यान्वयन  के  लिए  कर
 दिये  जाने  चाहिये ं।

 झाशा  की  जाती  है  कि  समिति  की  रिपोर्ट  को  शीघ्र  ही  भ्रंतिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  तथा  बहुत  जत्दी  सरकार  को  प्रस्तुत
 कर  दी  जाएगी  ।  भारत  पर्यटन विकास  निगम  में  वेतन  सं  रचना  को  युक्ति  संगत  बनाने  के  लिये  एक  समिति  के  गठन  का  प्रस्ताव

 भी  विचाराधीन  है  जिसके  विचारार्थ  विषय  निम्न  प्रकार  होंगे

 (1)  समिति  इस  बात  की  जांच  एवं  सिफारिश  करेगी  कि  भ्रधिकारियों  से  इतर  कर्मचारियों के

 वेतन  ढांचे  में  क्या  संशोधन  करना  श्रावश्यक  है  |

 (2)  क्या  अफसरों  से  इतर  समस्त  कमं  चा  रियों  को  उनके  कार्य  कलापों  के  क्षेत्र
 को

 ध्यान  में  रखे  बिना  एक  समान  महंगाई

 हि  के  फार्मूले  सहित  एक  सी  मानक  वेतन  सं  रचना  में  रखा  जाए  ।

 (3)  क्या  होटल  तथा  केटॉरिंग  एस्टेब्लिशमेंट में  कार्य  करने  वाले  अफसरों  से  इतर  विभिन्न  वग  के  कमंचारियों के

 लिए  सिबुबंदी के  व्यापार के  नियोजित  की  गयी  पूंजी  तथा  प्रदान  की  गयी  सेवा  के  प्रकार

 को  घ्यान  में  रखे  बगैर  एक  समान  वेतन  सं  रचना  की  व्यवस्था  की  जाए  |

 (4)  क्या  विभिन्न  कार्यकलापों  में  लगे  भारत  c  विकास  निगम  के  श्रफसरों  से  इतर  समस्त  कमंचारियों  के  लिए

 एक  ही  प्रकार  के  अनुषंगी  लाभ  तथा  सेवा  सुविधाएं  होवें  ।

 (5)  कोई  शौर  सम्बद्ध  जिस  पर  समिति  कोई  सिफारिश  करना  श्रावश्यक  समझे  |
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 विमानों की  खरीद

 945.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वे  सभी  विमात  खरीद  लिये  हैं  जिनके  लिए  पिछली  सरकार  ने  फर्मों  को  ग्राडर  दिये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  T44 x  कया  हैं  ;

 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  श्रौर  एयर  इण्डिया  ने  दो  बोइंग
 747-237 विमान  खरीदने  के  लिये  1976 तथा  1977  में  orem  दिये  थे  ।  ये  विमान  1977

 तथा  1978 में  प्राप्त  होने हैं

 इण्डियन  एयरलाइन्स ने  तीन  बोइंग
 7  37  विमानों की  खरीद  के  लिये  9  1977 को  श्रादेश  दिये  थे  ये  विमान

 1977  के  झन्त तक  होने  हैं  ।'

 जीवन  बोसा  निगम  के  कर्मचारियों  को  बोनस  का  भुगतान

 946.  श्री  समर  मुखर्जी  :  व्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  को  1975-76 के  लिये

 1977  में  भुगतान  किये  जाने  वाले  बोनस  का  भुगतान  नहीं  किया  गया  श्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 बित  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  एच०  एम०  :  शर  (@)  यह  मामला  झ्रभी

 विचाराधीन  है  ।

 स्वामी  धीरेन्द्र  ब्रह्माचारी  के  विमान  का  जब्त  करना

 947.  at  सुख्तियार  fag  मलिक
 क्या  वित्त  तथा  राजस्व  शर  बैंकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  : डा०  मुरली  मनोहर  जोशी  [4

 कया  सीमा  शुल्क  विभाग  ने  हाल  ही  में  स्वामी  धी  रेन्द्र  ब्रह्मचारी  के  तीन  सीटों  वाले  एग्जेक्यूटिव जैठ  विमान  को

 जब्त कर  लिया  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  पता  चला  है  कि  स्वामी  धीरेन्द्र  ब्रह्मचारी एक  श्रत्यन्त  जीवन  बितातेਂ  रहे  हैं

 यदि  तो  स्वामी  धीरेन्द्र  ब्रह्मचारी  का  श्रनुमानित  मासिक  व्यय  कितना  है  ;

 (7)  कया  वहू  सरकार  को  कोई  कर  देतें  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैँ  ?

 वित्त  तथा  राजस्व ite  बेकिंग  मंत्री  एच०  एस०  :
 दिल्‍ली  के  सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों ने

 29-  4-77

 को  एक  माऊल  विमान  एम०-5-235-सी०  को  उसके  झतिरिक्त  उपकरणों  के  साथ  पकड़ा  ।  उक्त  विमान  को  श्री  धीरेन्द्र

 ब्रह्मचारी  जम्मू  पर  कश्मीर  के  उधमपुर  जिलों  में  मन्तलाई  स्थित  श्रपर्णा  आश्रम  के  नाम  पर  श्रमरीका  से  श्रायात  किया

 गया  था  ।  विमान  इसਂ  श्राधार  पर  पकड़ा  गया  था  कि  उक्त  विमान  तथा  श्रतिरिक्त  उपकरणों  पर  सीमा  शुल्क  से  छूट  सम्बन्धी

 शर्तों  का  उल्लंघन  किया  गया  था

 हाल  ही  में  समाचार  cal  में  ऐसी  कुछ  रिपोर्ट  छपी  थीं  जिनमें  कहा  गया  था  कि  स्वामी  धीरेन्द्र  ब्रह्मचारी

 श्राराम की  जिन्दगी  व्यतीत  कर  रहे  उनके  मासिक  व्यय  के  बारे  में  प्रभी  कोई  चय  नहीं  लगाया  गया  है
 ।

 हां  ।  वहू  art  कर  aa  करते  रहे  हैं  ।

 यह प्रशन नहीं  उठता  है
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 बंगलादेश को  रूई  का  निर्यात

 948.
 श्री  प्रकाश  त्यागी

 :
 क्या  बाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  बंगलादेश को  रूई  की  10,000  ५  देने  का  fia  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  ऐसा  करने  के  क्या  कारण  हैं  जब  देश  स्वयं  रुई  का  झ्रायात  करता  है  ?

 वाणिज्य
 तथा  नागरिक  पूर्ति  site  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  बं  गला  देश  ने  कुछ  समय  पहले  सरकार

 से  कच्ची रुई  की  10,000  गांठें  सप्लाई  करने  का  WTAE  किया  था  ताकि  वे  मिलों  की  रूई  की  भ्रस्थायी  कमी  को  पार  लगा

 फिर  भी  स्वयं  बं  गला  देश  सरकार  ने  उस  अनुरोध  पर  कार्यवाही  नहीं  की  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीयकृत  तथा  गैर-राष्ट्रीयक़त  बेंकों  हारा  मारुति  लिमिटेड  को  धन  दिया  जाना

 949,  शनी  सुख्तियार fag  मलिक  :  क्या  तथा  राजस्व  बैकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  राष्ट्रीयकृत  तथा  गेर-राष्ट्रीयक़ृत  बैंकों  के  नाम  कया  हैं  जिन्होंने  गत  तीन  वर्षों  में  मारुति  लिमिटेड  को  धन

 ह

 उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  बैंक  द्वारा  मारुति  लिमिटेड  तथा  उसकी  सहायक  फर्मों  को  गरब  तक  कितनी

 राशि दी  गई  ;

 क्या  मारुति  लिमिटेड  द्वारा  कुछ  धनराशि  लौटाई  गई  है  ate  यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 इन  बैंकों  द्वारा  किन-कित  शर्तों  पर  ऋण  दिया  गया  ;  शौर

 (=)  मारुति  लिमिटेड  से  धन  वसूल  करने  के  लिए  इन  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  |

 वित्त  मंत्री  (sit  एच०  एम०  :  पौर  बैंकरों में  प्रचलित  प्रधा  श्रौर  व्यवहार

 के  प्रनुसार  तथा  बैंकिंग  कम्पनी  का  भ्रर्जन  झर  1970,  भारतीय स्टेट  बैंक  1955

 तथा  भारतीय स्टेंट  बैंक  (awaaat J  1959  के  भ्रनुसरण  में  भी  इन  सभी  बैंकों  के  ग्राहक  विशेष  के  बारे  में

 सुचना  प्रकट  नहीं  की  जा  सकती  ।  इसलिए  माननीय  सदस्य  द्वारा  मांगी  गई  सुचना  उपलब्ध  कराना  सम्भव  नहीं  है
 ।

 जांच  1952 की  धारा  3  के  श्रधीन  सरकार  ने  मारुति  समूह  की  कम्पनियों  के  कारोबार  की  जांच

 करने  के  लिए  एक  जांच  श्रायोग  का  गठन  किया है  ।  इस  जांच  श्रायोग  के  विचारणीय  विषयों  wer  बातों के  साथ

 मारुति  हसनों  द्वारा  राष्ट्रीयकृत बैंकों  तथा  oer  वित्तीय  dears से  ऋण  श्रौर  ्रन्य  सहायता  प्राप्त  करने

 सम्बन्धी  सभी  मामले  शामिल  है  जिनमें  मारुति  कंसरनों  द्वारा  मांगी  गई  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  में  उनकी  जिस

 सावधानी से  arrest  cal  विचार  किया  गया  उसका  स्तर  गौर  ऐसी  सहायता  मंजूर  करने  विषयक  लागू  तत्कालीन

 नियम  झर  निदेश  के  होने  की  मात्रा  की  जांच  करना  शामिल  है  ।

 जमा  योजना  के  श्रन्तगंत  जमा  राशि  का  भुगतान

 950.  श्रीसती  पार्वती  कृष्णन  :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1976  से  1977  तक  कितने  व्यक्तियों को  अनिवायं  जमा  योजना के  श्नन्तगंत  रोकी  गई

 राशि का  श्राशिक  रूप  से  भुगतान  किया  गया  है  गौर  उसके  राज्यवार  श्रांकड़े  क्या  झर

 गेर-सरकारी क्षेत्र  के  पटसन  उद्योग  इंजीनियरी  उद्योग  तथा  कपड़ा  उद्योग  के  श्रमिकों ने  afar  जमा  योजना

 के  भ्रन्तगंत  कितनी  राशि  जमा  की  है  ?

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  श्रौर  प्रतिरिक्त  उपलब्धियां  निक्षेप  )
 1974 के  wana  झतिरिक्त  वेतन  जमा  की  दूसरी  किस्त  शर  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  की  जमा  की  पहली  किस्त  की  वापसी

 जुलाई  1976  में  की  जानी  थी  |  इनमें  से  कुछ  वापसियां  जो  समय  पर  नहीं  की  जा  सकी  थीं  1976 से  ह... नश्ल  1977

 तक  की  af  में  की  गई  |  इस  स्कीम  के  ्  सरकारी  ध्रौर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  में  कर्मचारियों  द्वारा  जमा  कराई
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 17  1977
 लिखित

 उत्तर

 गई
 रकमों  श्रौर  उन्हें  की  गई  वापसियों  की  रकमों  का  ब्यौरेवार  हिसाब  किताब  नियोजकों  द्वारा  रखा  जाता  जिनकी  संख्या

 70,000 है  ।  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  इस  अधिनियम के  gaia  नामनिर्दिष्ट

 प्राधिकारी  होते  हैं  जो  at fixferer  के  c WOT  जमा  कराई  गई  रकमों  ate  वापसियों  का
 नियोजकों  के  spare  हिसाब  किताब

 रखते  इसलिए  कर्मचारियों  को  वापस  की  गई  रकमों
 के

 जो  gine  उपलब्ध  हैं
 वे

 क्षेत्रों  के  अनुसार  ही  इसी  तरह

 जमा  की  गई  रकमों  के  अंकड़े  भी  क्षेत्रों  के  श्रतुसार  ही  उपलब्ध  उद्योग  के  श्रनुसार नहीं

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  क्षेत्रों  के  अनुसार  निम्नलिखित  रकमों  का  व्यौरा दिया  गया  है

 गेर-सरकारी  श्रौर  सरकारी  क्षेत्र  के  कमेंचा  रियों  द्वारा  श्रप्रैल  1977  तक  जमां  कराई  गई  कुल  श्रनिवाय  रकम  ;
 और

 अतिरिक्त  वेतन  ok  प्रतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  का  कुल  जमा  रकम  की  वापसी  के  रूप  में  उक्त  कर्मचारियों को

 जलाई  1976 तक  देय  अर  श्रप्नल  1977  तक  वास्तव  में  वापस  की  गई  रकम  |

 रुपये

 क्षत्र का  नाम  WIT,  1997  1976  1977

 स०  तक  सरकारी  में  सरकारी  के  श्रंत  तकਂ  वास्तव

 भ्रौर  गैर-सरकारी  श्रौर  में  भरदा की  गई
 क्षेत्रों में  क्षेत्रों के  रकम

 कर्मचारियों  हारा  कर्मचारियों को

 शभ्रनिवार्य रूप  वापसी के  रूप  में

 जमा  कराई  गई  देय  राशि

 कुल  राशि
 एटा  SS  ना

 OS ED  EY  EE  I  AT  oY  eS  re  EE  cm

 1.  dia  भविष्य  निधि  maa  हैदराबाद  3431  77  518  87  518  03

 2  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  श्रायक्त  शिलांग  789  76  122  87  97  10

 क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  श्रायक्त  पटना  7429  22  1170  09  1  164  49

 4.  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  श्रायक्त  दिल्‍ली  3176  35  481  79  477  85

 5.  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  प्रायक्त  श्रहम  दाबाद  3877  54  599  29  598  29

 6.  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  ग्रायक्त  बंगलौर  4062  34  680  73  625  54

 7.0  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  ग्रायक्त  न्रिवेन्द्रम  1509  54  234  47  231  03

 8.  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  [५  क्त  इंदौर  3360  12  529  37  497  22

 9  14098  07  2112  00  2067  32 क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  ग्रायक्त  बम्बई

 10.  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  श्रायक्त  भवनेश्वर  1260  33  198  86  197  67

 2584  06  356  84  346  16 11.  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  ह  चण्डीगढ़

 12..  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  श्रायुक्त  जयपुर  1344  21  198  24  197  06

 31  53  932  43 13  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  ग्रायक्त  मद्रास  6370  991

 14.  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  थि  कानपुर  5053  02  724  21  576  55

 1689  43  1696  46 15.  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  प्रायक्त  कलकत्ता  11084  02

 लि  क  a TS

 10230.  20.0 जोड़  69430  66
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 Written  Answers
 June  17,  1977

 पुनरुद्धार उ

 1951.  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  क्या  बाणिज्य  तथा  नागरिक
 a  fr  :

 पूर्ति  और  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की

 कया  सरकार
 को

 इस  बात
 की

 जानकारी  है  कि  कच्चे  माल  के  श्रधिक  मूल्यों  श्नौर  बाजार  में  मन्दी  के  कारण  देश  में

 विचार है  ;
 यदि  तो  झ  करघा

 उद्योग
 पुनरुद्धार  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  करने  का

 क्या  सरकार को  कम्पाउन्ड  शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  afar  भारतीय  विद्युत्‌  करघा  बुनकर  संघ  द्वारा  की  गई
 मांग  की  जानकारी है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतित्रिया

 वाणिज्य  तथा  नागरिक
 पूर्ति  ate  सहकारिता मंत्री  मोहन  :

 वस्त्र  उद्योग  के  विभिन्न  क्षेत्रों  के  लिए  समन्वित  नीतियों  के  एक  भाग  के  रूप  में  करघा  क्षेत्र  के  प्रति

 नई  नीति  संबंधी  दृष्टिकोण  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 जी  ai

 मामला  विचाराधीन है

 उचित  दर  की  दुकानों  को  श्रावश्यक  की  सप्लाई

 952.  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 सरकार  उचित  दर  की  दुकानों  को  श्रावश्यक  की  सप्लाई  करने  के  बारे  में  भूतपूर्व सरकार  की  नीति  का

 कहां  तक  पालन  कर  रही  है  ।

 क्या  सरकार  का  विचार  उचित  दर  की  दुकानों  की  संख्या  शौर  माल  की  सप्लाई  में  वृद्धि  करने का  है  ;

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति प्  और  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया  :  व  यद्यपि  देश  में  झावश्यक

 agar  er  उचित  मूल्य  की  दुकानों  के  माध्यम  से  दिया  जाना  जारी  शहरी  तथा  ग्रामीण  इलाकों  में  रहने
 विशेषकर समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  सावेजनिक  वितरण  प्रणाली  के  sare  लाने  के  लिए  इस  प्रणाली  को  मजबूत  बनाने
 का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 नियंत्रित  मूल्य  वाले  कपड़े  के  सम्बन्ध  में  नीति

 1953.  श्री  एस०  अर ०  दामाणी :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुर्ति  प्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  नियंत्रित  मूल्य  वाले  कपड़े  सम्बन्धी  नीति  की  जांच  की  है  ;

 क्या
 सरकार  ने  समूचे  उद्योग  पर  पड़ने  वालें  उनके  प्रभाव  की  भी  जांच  की  श्रौर

 यदि  तो
 इस  बारे  में  उनके  निष्कर्षों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  शर  सहकारिता  मंत्रो  मोहन  धारिया  )  :  से  (7)  नियंत्रित  कपड़े  के  उत्पादन

 की  योजना  के  परिचालन  की  बराबर  समीक्षा  की  गई  है  तथा  परिवतित  परिस्थितियों  के  झनुसार  योजना  में  समय-समय  पर

 झाशोधन  किये  जाते  हैं  ।  उद्योग  पर  योजना  के  प्रभाव  को  ध्यान  में  रखते हुए  तथा  समाज  के  कमजोर  वर्गों  जिनके  लिये  यह

 योजना  बनाई  गई  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हाल  में  ही  1977 में  योजना  में  कुछ  arias किये  गये  थे  |
 राग  समीक्षा  की  जा  रही  है  ।
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 लिखित  उत्तर 27
 1899  2  अक

 fi
 i

 बेक  के  भूतपुर्व  नर  की  सेवानिवत्ति म

 न

 954.  श्री  श्रार०  Ho  महालगी  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  ate  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 frat  बैंक  के  qaqa  गवर्नर  श्री  के
 ०  प्रार्‌ ०  पुरी

 को
 नियमों  के  श्रन्तगंत  कब  सेवा  निवृत्त  होना

 क्या  निर्धारित  तिथि  से  पूर्वे  सेवा  निवृत्त  हो  झ्रौर

 यदि  तो  उन्होंने  ave  निर्धारित  समय  से  पव  सेवा  निवृत्त  होने  के  लिये  क्या  कारण  बताये हैं
 ?

 वित्त  संत्री  एच ०  एम०  :  (a), ate (7) ae  :  भारतीय  रिज  बैंक  के  भूतपूर्व  गवर्नर  श्री  के  श्रार०

 पुरी  का  सेवाकाल  19  1978  को  समाप्त  होने  वाला  था  ।  उनके  अनुरोध  पर  उन्हें  2  1977  A  सेवा

 निवृत्त होने  की  दे  दी  गई  थी  ।  श्री  पुरी  ने  श्रपने  सेवा  निवृत्त  होने के  लिए  कोई  कारण  नहीं  बताये  थे  ।

 MORNING  FLIGHT  FROM  PATNA  TO  DELHI

 955.  DR.  RAMJI  SINGH  :  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  of  the  difficulty  faced  by  people  in  the  absence  of
 a  morning  flight  from  Patna;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  introduce  a  morning  flight  for  Delhi  from

 Patna  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION  (SHRI  PURUSHOTTAM

 KAUSHIK)  (a)  and  (b):  Indian  Airlines  do  not  at  present  have  any  proposal  for  intro-

 ducing  a  morning  service  on  the  Patna-Delhi  sector  because  all  the  aircraft  in  their  fleet

 are  fully  committed  as  per  the  existing  schedule.

 राज्य  व्यापार  निगम  को  दिया  गया  कानूनी  नोटिस

 956.  श्री  पी०  के०  देव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gia  शौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  विदेशी  कम्पनी  ने  नियमित  रूप  से  ons  एशिल  झ्रलकोहल  सप्लाई  करने  का  संविदागत  दायित्व

 पुरा  न  करने  के  लिये  राज्य  व्यापार  निगम  को  कोई  कानुनी  नोटिस  दिया है  ;

 )  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उचित  सप्लाई  न  किये  जाने  की  जांच  की  ्रौर

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  ate  सहकारिता  मंत्री  मोहन  :  तथा

 राज्य  व्यापार निगम  ने  8200  ं ०  टन  एथिल  की  सप्लाई  के  लिए  स्विटरजरलेण्ड  की  एक  फर्म के

 साथ  दो संविदाएं की  हैं  ।  wifes  माल  सप्लाई  करने  के  बाद  उन  राज्यों  में  कमी  प्रकट  होने  लगी  जहां से  सरकार  दवारा  रिलीज

 mst  दिए  गए  थे  ।  हालांकि  ग्रत्यत्र  से  अलकोहल  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहें  थे  किन्तु  रसायन  तथा  उवेरक

 मंत्रालय  ने  अ्रलकोहल वर्ष  1976-77  के  लिए  देश  में  ्रलकोहल  के  उत्पादन  श्रौर  माँग की  समीक्षा  की  श्रोर  उसे  स्वयं  ही

 निर्यात  प्राधिकार  ही  te  कर  देना  पड़ा  ।  राज्य  व्यापार निगम  के  कानूनी  नोटिस  का  उपर्युक्त  उत्तर  दे  दिया  है
 ।

 निर्धनों के  लिये  ऋण  योजना

 957.  श्री  पी०  के०  देव
 :  क्या  वित्त  तथा  राजस्व  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  ने  aire  क्षेत्रों  पर  लागू  करने  के  लिये  श्रौर  ब्याज  की  विभिन्न  दरों  का  विस्तार  करने  झौर  उसकी

 सुब्यवस्थित  करने  के  जिसके  श्रन्तगंत  निर्धन
 वर्गो

 को  4 afaara  की  निम्न  व्याज  दर  पर  बैंकों से  ऋण  दिया  जाता

 निधेनों के  लिए  कोई  ऋण  योजना बनाई
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 Written  Answers  Jyaistha  27,  1899  (Saka)

 तो
 इस

 योजना

 की

 मुख्य  बातें  का

 @t (sit Tao qHo qGéq) fasted sare az atom ®  संशोधित  मार्गदर्शक  सिद्धान्तों की  एक  प्रति  संलग्न  है  ।

 विवरण

 विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  संशोधित  मार्गदर्शक  सिद्धांत

 1.  कायक्षेत्र व्याप्ति

 1.1  यह  हमारे  देश  में  लाग  होगी  ।

 1.2,  लक्ष्य
 बेंकों

 को
 चाहिए  कि  पिछले  वर्ष  के  प्रत  के  कुल  ऋणों  के  कम  से  कम  1  प्रतिशत का  1/2  इस  योजना  के  प्रन्त  ज

 द्

 1  4  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इस  योजना  के  wat  लाभ  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  कमजोर  वर्गों  को  प्राप्त  हो
 ar

 भ्रम्रिम  शहरी/महानगरी  क्षेत्रों  में  ही  न  दे  दिये  इस  योजना  को  चलाने  वालें  बैंक  यह  सुनिश्चित
 करेंगे  कि  इस  योजना के  श्रंतर्गत  उनके  अरप्रिमों  का  कम  से  कम  213  भाग  उनकी  ग्रामीण  श्र  शहरी  शाखाशं

 के  माध्यम  से  दिये  जायें  |  तदनरूप  इस  योजना  के  अंतर्गत  उनके  afaat  का  1/3  से  afar  उनकी  शहरी

 महानगरीय  शाखात्ों  से  नहीं  दिया  जाना  चाहियें  ।

 1.4  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  भ्रनुसूचित  जाति  श्रौर  ग्रनुसुचित  जनजाति  के  व्यक्ति  इस  योजना  के  श्रंतगंत  लाभों

 का
 उचित  हिस्सा  इस  योजना के  अंतर्गत  बैंक  श्रम्निमों का  कम  से  कम  1/ 3  भाग  जाति  ate  मनस  hat

 जनजाति  के  पात्र  ऋण  कर्ताप्रों  को  दिया  जाना  चाहिये  |

 2.  परिचालन

 2.1  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  :  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  का  संचालन  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंक  करेंगे  |

 2.2
 गर  राष्ट्रीयकृत बैंक  :  जिन  गेर राष्ट्रीयकृत बैंकों  के  पास  लीड  जिम्मेदारी  है  वे  कम  से  कम  श्रपने  लीड  जिलों में  यह

 योजना  चलायेंगे  ।  अन्य  गैर  राष्ट्रीयकृत बैंक  भी  स्वेच्छा  के  प्राधार  पर  इस  योजना  का  कार्यान्वयन  कर  सकते

 2,  3.  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  :  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  योजना  के  ऋणकर्ताश्रों  को  ऋण  उसी  दर  पर  उपलब्ध  कराया  जायगा

 जिस  पर  सहकारी  समितियों से  किया  जाता  है  ।  इसलिए  ब्याज  की  रियायती  दरों  पर  ऋण  देने  की  इन  बैंकों  को

 नहीं  होती  है  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इन  बैंकों  का  लाभ  पाने  वाले  व्यक्ति भी  इस  योजना का  लाभ  पा
 प्रायोजक  श्रभिकरण  ऋणों  के  प्राघार  पर  इन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  माफत  उधार  दे  सकते  हैं  |  इस  प्रकार

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  कार्य  क्षेत्रों  के  पात्त  ऋणकर्ता  वार्षिक  4  प्रतिशत की  दर  पर  ऋण  प्राप्त कर  सकेंगे  |

 2.4  पात्रता का  सापदण्ड  :  पैराग्राफ  4  में  दिये  गये  वर्गों  वाले  व्यक्ति के  पास  यदि  कोई  ठोस  जमानत  देने  के  लिए  नहीं  है

 प्रथवा  वह  किसी  सम्मन्न  व्यक्ति  की  जमानत  की  गारण्टी  प्रस्तुत  नहीं  कर  सकता  तो  भी  वहू
 इस  योजना

 का
 लाभ

 पाने  का  पात्र  होगा  |  बशर्तें  वह  निम्नलिखित  माप  दण्ड  पूरा  करता  हो

 1  सभी  साधनों  से  ऋणकर्ता  के  परिवार  की  ara  शहरी  और  श्रध॑ंशहरी  क्षेत्रों  में  वाधिक  3000/-  रुपये  श्र  ग्रामीण

 क्षेत्रों में  वाधषिक  2000/-  रपये  से  alae न  हों  ।

 3.2  उसके  पास  कोई  भूमि  न  हो  अथवा  उसकी  भूमि  की  जोत  सिंचित  होने  पर  एक  एकड़  से  ak  ग्रसिचित  होने  पर

 2.  5  एकड़  से  अधिक न  हो  ।

 3.3  भ्रनुसूचित  जाति  ate  agra  जनजाति  के  सदस्यों के  पास  भूमि  की  जोत  कितनी  भी  होने  पर वे  ऋण  के  पात्र  होंगे
 बशर्तें

 कि  वह  श्रन्य  मापदण्ड  पुरे  करते  हों  ।

 3.4  ae  बैकों  की  सहायता  से  ऐसे  उत्पादक  प्रयासों  ढारा  अपने  वर्तमान  ्रारथिक  स्तर से  उपर  उठने में  aes  पा  सकता

 है  जो लगभग  Zag की  ग्रवधि  में  ग्रधंक्षम हो सकेंगे हो  सकेंगे  |

 3.5  qe  एक  साथ  दो  वित्तीय  स्रोतों  के  प्रति  देनदारी  नहीं  स्वीकार  करता  |
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 3.6  afraid  वह  स्वयं  श्र  श्रपने  परिवार  के  श्रन्य  सदस्यों  कुछ  संयुक्त  सान्नीदारों  की  सहायता  से

 काम  करता  है  प्रौर  नियमित  रूप  से  वेतन  भोगी  कमेंचारी  नियुक्त  नहीं  करता  |

 टिप्पणी  :

 यहां  यह  श्राशय  नहीं  है  कि  इस  योजना  के  श्रन्तेंगत  उसकी  पात्रता  प्राप्त  करने  के  लिए  ऋणकर्ता  से  लिखित

 साक्ष्य  प्रस्तुत  करने  की  श्रपेक्षा  की  जाए
 |

 यह  की  जाती  है  कि  शाखा  स्तर  के  बैंक  fara  ऋणकर्ता  की

 अपेक्षा  तथा  ae  परिस्थितियों  से  परिचित  होंगे  ।  वे  प्रत्येक  मामले  में  ऋण  मंजूर  करने  से  पहिले  इस  पैराग्राफ

 में दी  गई  शर्तों को  ध्यान  में  रखकर  यथावशयक  स्थानीय पूछ  ताछ  कर  सकते हैं  ।

 4.  पात्र  व्तक्तियों के  वर्ग  :  जो  व्यक्ति  ara  और  भूमि  की  जोत  के  मापदंड  पूरे  करते हों  श्रौर  मौटे  तौर  पर

 निम्नलिखित  वर्गों  में  आते  हों  वे  इस  योजना का  लाभ  पाने  के  पात्र  केवल  उदाहरण के  रूप  में

 है  प्रोर  वह  व्यापक  नहीं  है

 4.1  क़षि  कृषि  सम्बन्धी  कार्यकलापों  में  लगी  aaghad  जन  जातियों  तथा  श्रनसुचित  जातियों  श्रौर  wer

 व्यक्ति ।

 4.  2  वन  उत्पादों  को  स्वयं  इकट्ठा  करने  प्रध्वਂ  उनका  भ्रध्ययन  करने  वालें  व्यक्ति प्र  दुगेम  क्षेत्रों  में  स्वयं  चारा

 इकट्ठा  करके  किसानों  और  व्यापारियों को  बेंचने  वाले  व्यक्ति  |

 4.3  कुटी र  श्रौर  ग्रामीण  उद्योगों  और  व्यवसायों  में  सीमित  पैमाने  पर  स्वयं  काम  करने  वाले  व्यक्ति/उदाहरण  स्वरूप  थे

 कपड़ा  काटना  भ्नौर  दर्जी  की  काफी  सस्ते  खाद्य  ्  वस्तुभ्रों  शरीर  नित्य  उपयोग  की

 को  घरघर  पहुंचाने  की  सड़क  के  किनारे  चाय  की  दुकान  स्वयं  अपना  हाथ  ठेला  साइकिल

 रिक्शा  जूते/चप्पल  की  हाथ  से  मरम्मत  हाथ  से  टोकरी  बनाना  are  |

 4.  4  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  इच्छुक  होनहार  निधेन  विद्यार्थी  जिन्हें  सरकार  से  श्रथवा  शिक्षा  अधिकारियों  से

 निर्वाह  अनुदान  नहीं  मिलता  |

 4.  5  लाभप्रद  व्यवसाय  करने  वालें  विकलांग  व्यक्ति  ।

 5.  ऋण  के  निबन्धन  शर्ते  :  इस  योजना  के  अधीन  ऋण  की  शर्तें  त्रौर  निबन्धन  निम्नलिखित  होंगे  :

 5.1  ऋण  की  मात्ना  उस  योजना  विशेष  पर  निर्भर  होगी  जिसमें  धन  लगाया  जाय  झर  वह  इतनी  पर्याप्त  होनी  चाहिए  कि

 ऋणकर्ता  ser  स्रोत  से  धन  लिए  बिना  अपनी  वित्तीय  श्रावश्यकता पूरी  कर  सके  ।  भ्राशा  है  कि  सामान्य  रूप से  इस
 योजना के  ग्रंतर्गत  कायें  चालन  पूंजी  ऋण  के  लिए  1,500  रुपये  और  सावधिक  ऋण  के  लिए  0.0  0|-  रुपये  से

 झधिक  नहीं  होगी  ।  श्रसाधारण  मामलों  विशेत्र  रुप  से  संस्थाओं  के  मामने  में  त्रौर  पनहार  विद्यार्थियों  के

 मामने  में  sien  रकम  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 5.2  कार्य  चालन  पंजी  श्रौर  सावधिक  ऋण  दोनों  ऋणकर्ताग्ों  की  विशिष्ट  Raw HAaAl  के  श्रनुसार  देय  होंगे  ।

 5.3  मारजिन  धन  की  भ्रपेक्षा  पर  जोर  नहीं  दिया  जायगा  क्योंकि  ऋण  कर्ताश्रों  का  यह  वर्ग  समाज  के  सबसे  कमजोर  स्तर  का

 है  प्रौर  मारजिन  धन  सदैव  प्रस्तुत  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हो  सकता  |

 5.4  ब्याज  की  दर  एक  समान  वाषिक  4  प्रतिशत  नियत  की  जायगी  ।

 5.5  स्थिर  परिसम्पत्ति  के  afrret  के  लिए  सावधिक  ऋण  की  भ्रवधि  5  वर्ष  से  नहीं  होगी  ।  जिसमें  मूलधन की
 अ्रदायगी पर पर  2  वर्ष से  श्रनधिक  छूट  की  afr  शामिल  होगी  ।  ऋणकर्ता  के  कार्यकलाप  के  प्रकार

 और
 योजना

 की

 भ्र्थ-व्यवस्था  को  ध्यान  में  रखकर  प्रत्येक  qty  में  श्रदायंगी  का  कार्यक्रम  तैयार  किया  जायगा
 ।  ब्याज  झर

 मूलधन
 की  अदायगी  के  लिए  afar  राशि  का  निर्धारण  करने  में  स्वयं  ऋणकर्ता  की  निर्वाह  yrawarnarat % far के  लिए
 पर्याप्त  छूट  दी  जायगी  ॥

 5.6  ऋण  से  खरीदी  गई  सम्पत्ति  को  बैंक  के  पास  gery  रखा  जा  सकता  है  ।  इसके  इस  प्रकार  के  ऋणकर्ताप्रों के

 समूह  को  ऋण  के  उचित  मामलों  में  सामूहिक  गारण्टी  स्वीकार  की  जा  सकती है  |

 5.7  प्रत्येक  ऋण  को  ऋण  गारण्टी  योजना  के  अंतर्गत  कवर  किया  जायगा  |  गारण्टी  फीस  ऋणकर्ता से  नहीं
 जायगी

 बल्कि  बैंकों  द्वारा  वहुन  की  जायगी  ।,

 117



 Written  Answers  June  17,  1977

 5.8.  यदि बैंकों  को
 प्रभारित

 की  गई  सम्पत्ति  का  बीमा  झावश्यक  समझा जाय  तो  उसका  व्यय  बैंक  द्वारा  वहन  किया
 जायगा |

 5.9  यदि  आवश्यक
 हुमा

 तो
 बैंक  ग्रदायगी  के  लिए  झारम्भ  में  कुछ  उचित  स्थगन  पर  विचार  कर  सकता  है  ।

 6.  संस्थाएं  :--  निम्नलिखित संस्थाएं  इस  योजना  के  झंतर्गत  ऋण  के  लिए  पात्र  होंगी  ।

 6.1.
 श्रनाथालय  श्रौर  महिला  श्राम

 :
 जहां  बिक्री  के  लिए  सामान  बनाया  जाता  है  TIT  विश्वसनीय  वित्तीय  साधन  श्रर्थात्‌

 निधि  अथवा  नियमित  दान  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 6.2  विकलांग  व्यक्तियों के  लिए  संस्थाएं  जहां
 लाभप्रद

 व्यवसाय  चलाया  जाता  है  श्रौर  उपरकण  श्रौर/श्रथवा

 कच्चे  माल  की  लगातार  सप्लाई  उपयोगी  है  ।

 टिप्पणी
 :

 विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  संस्थाझ्ों  झनाथालयों ate  महिला  झाश्र  मों  को  झाय  के  मापदण्ड  से  छूट  दी
 जायगी  ।  फिर  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  यें  संस्थाएं  धन  का  उपयोग  केवल  उत्पादक  प्रयोजनों  के  लिए
 न

 कि  उससे  झ्रपना  सामान्य  प्रशासनिक  संगठन  का  खर्चे  पुरा  करें  ।  इन  सस्थाओं  की  वास्तविकता  के  बारे  में  भी

 स्वतंत्र  सोतों  के  माध्यम  से  जांच  करना  झ्रावश्यक  है  ।

 प्रनुसुचित  जाति  ai  अ्रनूसूचित  जनजाति  के  लिये  राज्य  निगम  :  बैंक  जाति  और  श्रनुसुचित  जनजाति

 के  कल्याण  के  लियें  बने  राज्य  निगमों  के  माध्यम  से  ऋण  दे  सकते  हैं  बशर्ते  कि  निगम से  लाभ  पाने  वाले  पैरा  3 में

 दिये  गये  aa के  मापदण्ड शौर  इस  योजना में  दी  गई  शर्तें  श्र  निबन्धन  पूरे  करते  हों  ।

 स्वयं  निगमों  को  अप  के  मापदण्ड  से  छूट  होगी  |

 7.2  निगमों  द्वारा  बनाई  गई  केवल  विशिष्ट  और  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  सक्षम  योजनाओं  के  लिए  उन्हें  धन  उपलब्ध  कराया
 जायगा  ।  निगम  झागे  कोई  सेवा-प्रभार  नहीं  जोड़े  पौर  लाभ  पाने  वालों  वाषिक  4  प्रतिशत

 व्याज  पर  ऋण  दिया  जायगा  ।

 7.3  लाभ  पाने  वालों  से  वसुली  की  स्थिति  कुछ  भी  क्यों  न  निगम  ऋण  की  वापसी  निर्धारित  तारीख  को  करने के  लिए
 जिम्मेदार  होंगे  ।

 7.4  यह  सुनिश्चित  करने  की  निगमों  की  जिम्मेदारी  होगी  कि  जिन  उत्पादक  प्रयोजनों  के  लिए  धन  मंजूर  किया  गया  है

 केवल  उन्हीं  के  लिए  उसका  उपयोग  किया  जाय  न  कि  श्रपना  सामान्य  संचालन  व्यय  पूरा  करने  के  लिए  उसका  उपयोग

 हो  ।  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  किये  गये  प्रशासनिक  श्रौर  प्रत्य  व्यय  की  लागत  निगमों/राज्य  सरकारों  छारा

 वहन  की  जायगी  ।

 7.5  क्योंकि  राज्य  निगमों  को  दिये  गये  aire  भारतीय  ऋण  गारण्टी  निगम  लिमिटेड  की  गारण्टी  के  लिए  पात्र  नहीं  होंगे

 इसलिए  राज्य  सरकारों  उधार  देने  वाले  बैंकों  को  गारंटी  देने  की  व्यवस्था  करनी  होगी  ।

 7.6  यदि  निगम ऋण  की  किस्त  sar  नहीं  कर  पाता  प्रथरवो  इस  योजना  में  दी  गई  किसी  शर्तें  ौर  निबन्धन  का  उल्लंघन

 करता  है  तो  उसे  भ्रौर  वित्त  पाने  का  अपना  afar  खोना  पड़  सकता  है  ।

 एयरबस  विमान  का  सौदा

 958,  श्री  गौरी  शंकर  राय  :  वया  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  एजेन्टों  का  ब्यौरा  क्या है  जिनकी  मारफत  एयरबस विमान  के  सौदे  को  afar  रूत  दिया  गया  था  ;

 क्या  वे  एजेन्ट  पूर्णतया  अथवा  भारतीय  फर्मे  थीं

 एयरबस  विमान  की  खरीद के  लिए  प्रस्ताव  कब प्राप्त  वि तरा  झौर

 सौदे  को  अन्तिम  रूप  कब  दिया  गया  था  ?

 पर्यटन नागर  विमानन  मंत्री  पुरषोत्तम  :  शौर  (@). ft तीन  एयरबस  विमानों

 की  खरीद के  कार्य  को  इंडियन  एयरलाइंस  द्वारा  इनके  निर्माता  भ्र्धात  एयरबस  इंडस्ट्रीज  के  साथ  सीधे
 बात-चीत

 करके  अंतिम

 रूप  दिया  गया  किन्हीं  एजेंटों  के  माध्यम  से  नहीं  ।
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 कि

 श्रौर  एयरबस  बी
 2  विमान  की  बित्री  का  प्रस्ताव  पहले  पहले  इंडियन  एयरलाइंस  को

 1972  में  प्राप्त  हैमना  था  ।  खरीद  संबंधी  करार  पर  हस्ताक्षर 31
 1974

 को  इस  शर्तें  पर  किये  गयें  कि  इंडियन

 एयरलाइंस वायु  निगम  1953
 के

 झंतगंत  भारत  सरकार  का  अनुमोदन  प्राप्त
 कर

 लेगी  प्रायोजना  की

 विदेशी  मुद्रा  की  लागत  की  पूति  करने  के  लिये  भारत  सरकार  को  स्वीकार्य  वित्तीय  व्यवस्थाएं  भी  कर  लेगी  इंडियन  एयरलाइंस

 ने  सरकार से  यथावश्यक  WATT ATT HL TAT TT प्राप्त  कर  लेने  पर  29 9 aoe,  1975
 को  तीन  विमानों की  ख़रीद  के  gree  की  पुष्टि

 कर  दी  ।

 एयरबस  विमान  की  खरीद  के  लिये  सम्भाव्यता

 959.  श्री  गौरी  शंकर  राय  :  क्या  पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  एयरबस  300  विमान  की  खरीद  को  afar  रूप  देने से  ge  कोई  सम्भाव्यता  किया  गया

 ;

 क्या  इसकी  सम्भाव्यता  तथा  उपयुकता  का  निर्धारण  तथा  मुल्यांकन  करने  के  लिये  इण्डियन  एयरलाइन्स

 अथवा  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  कोई  विषेषज्ञ  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  ;

 (7)  उक्त  सम्भाव्यता  श्रध्यन  दल  के  सदयस्य  कौन-कौन  थे  ;  श्रौर

 श्रध्ययन दल  की  राय  क्या

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम
 :  ae  :  यद्यपि  विशिष्ट

 रूप  से  कोई  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  नहीं  की  गयी  तथापि  इंडियन  एयरलाइंस  के

 वाणिज्य  तथा  वित्त  विभागों  के  वरिष्ट  श्रष्िकारियों  के  एक  दल  ने  उन्हें  पेश  किए  गए  aq  विशालकाय

 विमानों  के  साथ-साथ  एयरबस  0  विमान  की  व्यवहायंता  एवं  उपयुक्तता  की  जांच  तथा  मल्यांकन  किया
 उस  दल  ने  कारपोरेशन  के  तत्कालीन  MEAS -F-TT  निदेशक  शौर  उपप्रबंध  निदेशकों  की  देख  रख  का  कार्य

 किया  ।  के  दल  द्वारा  किए  गए  मल्यांकन  एवं  जांच  के  श्राघार  पर  ही  इण्डियन  एयरलाइंस  ने

 तीन  एयरबस  विमान  खरीदने  की  सिफारिश  की  थी  ।

 एयरबस  विमान  को  शर्तें  तथा  मूल्य

 960.  श्री  गौरी  शंकर  राय  :  कया  पर्यटन  शर  नागर  विमानन  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 इण्डियन  एयरलाइन्स  को  मूलतः  किन  शर्तों  तथा  मूल्य  पर  एयरबस  विमान  की  पेशकश की  गयी  थी  ;

 प्रत्येक  विमान  को  oa  में  किन  शर्तों  तथा  मुल्य  पर  खरीदा  गया  ;

 क्या  किसी  स्तर  पर  बिधि  मंत्रालय  योजना  arr  से  परामशं  किया  गया  atc

 उनमें से  प्रत्येक  की  राय  क्या

 1972
 पर्यटन  site  नागर  विमानन  मंत्री  (att  पुरुषोत्तम कौशिक  )  :  एयरबस  इंडस्ट्री  द्वारा  जनवरी

 में  इंडियन  एयरलाइन्स  को  एयरबस  बी  2  विमानों  के  श्राघार  भूत  मूल्य  (Base  Price)  के  बार  में  दिया

 मल  प्रस्ताव  152317  लाख  झमरीकी  डालर

 1974  में  प्रत्येक  एयरबस  का  मूल्य  (Base  Price)  193.03

 लाख  aay  डालर  नियत  किया  गया  था  इसको  यूरोप  Jo  एस०  Uo  में  प्रचलित  अ्रार्थिक  स्थिति  विषयक

 सूचकांकों  (Indices  of  ecomony)  पर  आधारित एक  स्वीकृत  फारमूले  के  श्रनुसार  बढ़ाया  जाना  था  तथापि

 करार  में  यह  व्यवस्था at  गई  थी  कि  विमान की  1976  में  डिलिवरी  के  समय  प्रति  विमान  मूल्य
 244  लाख

 भ्रमरीकी  डालर  से  श्रछिक  नहीं  होगा  Tog  वस्तुस्थिति यह  थी  कि  तीनों  विमानों का  श्रौसत  मलय  प्रति  विमान

 236.8  लाख  श्रमरीकी  डालर  पड़ा

 शौर  एयर  लाइंस  दवारा  प्रस्तुत  किये  गये  प्रस्ताव  भारत  सरकार  ने  निर्धारित  क्रियाविधि

 के  जिसमें  संबन्धित  मन्त्रालय  श्रादि  से  विचार-विमर्श  करना  भी  सम्मिलित  श्रतुमोदन  कर  दिया
 था  ।
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 रुई  एकाधिकार  वसुली  योजना  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता

 961.  श्री  वसन्त  साठे
 :

 क्या  वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  उनके  मंत्नालय  से  रुई  एकाधिकार  वसूली  योजना के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  देने

 का  we  किया

 यदि
 तो

 कितनी  सहायता  का  aac =  किया  गया  ak  राज्य  सरकार  ने  क्या-क्या  समस्याएं  बताई
 ह  झर

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकर  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वित्त  संत्री  एच  ०  एम०  :  महाराष्ट्र  सरकार  ने  भारत  सरकार  रिजर्व  बैक  से  1977-78

 में  कपास
 को  एकाधिकार  खरीद  कीयोजना

 के
 ग्रधीन  कुल

 85
 करोड़  रुपये  के  ऋण  की  व्यवस्था  करने  ष  किया  है

 राज्य  सरकार  चाहती  है  कि  fords  बैंक  या  तो  wea  राज़्य  सहकारी  बैंक  के  माध्यम से  60

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  कर  दे  ।  शेष  25  करोड़  रपये  की  व्यवस्था  स्टेट  कोझ्रापरटिव  मार्केटिंग  फेडरेशन  के  श्रपने

 स्रोतों  से  हो  जायेगी  ।

 सारा  मामला  विचाराधीन  है
 ak  इस  विषय  में  श्रौपचारिक  facia  किया  जाना  शेष  महाराष्ट्र

 सरकार  को  सूचित  कर  दिया गया  है  कि  भारत  सरकार  एक  राज्य  द्वारा  एकाधिकार  खरीद  को  पसंद  नहीं  करती ।
 यरुपि  सरकार  यह  मानती  है  कि  सहकारी  समितियां  कृषि  उत्पादनों के  विक्रय  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  war  कर  सकती

 हैं  तथापि  वह  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  है ंकि  महाराष्ट्र  में  एकाष्िकार  वसूली  योजना  जिस  प्रकार  चलाई  गई  है  उससे

 कपास के  विशेषतः छोटे  उत्पादकों  को  हानि  हुई  है  प्रौर  उससे  उस  राज्य  में  कपास  के  उत्पादन में  कमी

 हुई
 AIR  SERVICE  TO  PERSIAN  GULF  COUNTRIES

 962.  SHRI  UGGRASEN  :  Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  number  of  air  travellers  bound  for  Persian  Gulf  countries  irom  India

 has  been  increasing  continuously  and  because  of  inadequate  air  service  these  travellers  are

 facing  difficulty  and  if  so,  the  existing  arrangement  in  this  regard;  and

 (b)  the  steps  being  taken  to  improve  the  situation  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND  (SHRI  PURUSHOTTAM

 KAUSHIK)  :  (a)  and  (b)  The  traffic  between  India  and  the  Gulf  countries  has  increased

 considerably  and  Air  India  have  been  constantly  augmenting  their  services  to  various  coun-

 tries  in  the  Gulf  to  cater  tc  the  increased  air  traffic.  As  compared  to  seven  frequencies

 operated  with  Boeing  707  aircraft  by  Air  India  during  April  1975  on  the  India/Gulf  Route,
 Air  India  are  presently  operating  24  frequencies  (including  3  services  through  Kuwait  to

 U.S.A.)  per  week  to  various  points  in  the  Gulf,  out  of  which  five  frequencies  are  operated
 with  Boeing  747  aircraft  and  rest  with  Boeing  707  aircraft.

 In  addition  to  the  above  mentioned  scheduled  flights,  Air  India  have  also  operated

 several  extra  services  on  an  ad  hoc  basis  to  various  points  in  the  Gulf.

 2.  Foreign  carriers  like  Gulf  Air,  Saudi  Arabian  Airlines,  Kuwait  Airways  etc.  have

 also  provided  additional  capacity  on  the  India/Gulf  routes  by  increasing  their  frequencies

 and/or  introducing  wide  bodied  aircraft.

 बेकिंग सेवा  श्रायोग

 963.  श्री  रेणुका  देवी  बड़कटको
 :

 कया  वित्त  राजस्व  श्र  बैकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  बैंकिंग  सेवा  श्रायोग  का  गठन  कर  दिया  गया  थ

 उसक ्  |
 ~

 (a)  यदि  तो
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 का

 क्या  श्रायोग  ने  कार्य  करना  श्रारम्भ  कर  दिया

 वित्त  मंत्री  एच०  एम०  :  (*), (  श्नौर  21  1977 को  बैंकिंग  सेवा  श्रायोग  का

 किया  गया  ari  बैंकिंग  सेवा  झायोग  की  धारा  4(1) के  इस  श्रायोग में  एक  gem

 शौर  8  से  श्रनधिक  सदस्य  होंगे  ।  wa  तक  केवल  श्रायोग  के  EqR  की  नियुवित  की  गई  aT  योग  ने

 बैकों  के  लिए  क्ंचारियों  की  भरती  करना  नहीं  किया

 फ्रन्टियर टो  कम्पनी

 964.  श्रीमती  रेणुका  देवी  बड़कटकी :  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  git  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि
 :

 क्या  sara में  ब्रिटिश  स्वामित्व  वाली  फ़न्टियर
 टी
 कम्पनी

 नें  भारत  में
 ्रपने  हितों  को

 बेच  दिया

 circ

 यदि  aa  ऊपरी  श्रासाम  में  इस  कम्पनी  के  चाय  बागान  किसने  खरीदा  है
 ?

 तथा  नागरिक  site  सहकारिता  मंत्री  मोहन  धारिया  )  :
 माननीय  सदस्य  का

 अभिप्राय  फ़न्टियर  टी  कम्पनी  से  इस  कम्पनी  ने  भारत  में  प्रपन  हितों  को  नहीं  बेचा

 नहीं  उत्ता
 ।

 खाद्य तेल  का  श्रायात

 965.  श्री  TEAR ATT : बाल  :  क्या  वाणिज्य तथा  नागरिक  git  श्रौर  सहकारिता  wal यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  सरकार  ने  कमी  से  vas  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  खाद्य  तेल का  श्रौर  अ्रषिक  श्रायात

 करने  कोई  योजना  बनाई

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  vite  सहकारिता  मंत्री  मोहन
 :  जी  हां

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न

 PAPERS  LAID  ON  'FHE  TABLE

 भारतीय  काटन  निगम  के  गोदामों  में  आग  लगने  सम्बन्धी  जांच  समिति का  प्रतिवेदन  ale  श्रावश्यक

 वस्तु  श्रधिनियम के  श्रन्तर्गत  टेव्सटाइल  बम्बई  के  वर्ष  1974-75  के  प्रमाणित  लेखे  श्रौर  कम्पनी

 श्रधिनियम  के  अंतर्गत  पत्र

 नागरिक  पुर्ति  ait  सहकारिता  मंत्री  सोहन  :  मैं  निम्नलिखित  पल्ल  सभा  पटल  पर

 रखता  ह

 लगने (1)  भारतीय  काटन  निगम  के  गोदामों  मं  वर्ष  1971-72  झौर  1972-73  के  दौरान  हूई  अराग

 की  घटनाग्ों  के  कारणों  की  जांच  सम्बन्धी  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  की  एक  ofa:

 उपयुक्त  समिति  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  हेतु  की  गयी  कार्यवाही  दर्शाने  वाला  एक  विवरण

 में  रखा  गया  ।  देखिये  Yo  एल०

 (2)  झ्ावश्यक वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  wend
 निम्नलिखित  झघिसूचनाशों

 तथा  पंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  * ae

 कपास  नियंत्रण  1976  जो  दिनांक  31  1976  के  भारत  के

 राजपत्न  में  अ्धिसुचना  संख्या  सा ०  झा ०  517  में  प्रकाशित  व्

 सूती  कपड़ा  )  1976  जो  दिनांक  21  1976  के  भारत

 के  राजपत्न  में  प्रघिसुचना  संख्या  सा०  aro  814(5)  में  प्रकाशित  हुमा

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  368/77]
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 (3)  टेक्सटाइल  समिति  श्रधिनियम  1963 की  धारा  13  की  उपधारा  (4)  के  wana  टेक्सटाइल

 बम्बई  के  ः  1974-75  के  प्रमाणित  लेखे  तथा  शरंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  उन

 पर  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  ।  [  प्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  सं०  amo  टी०  369/77}

 (4)  कम्पनी  1956
 की

 धारा  619
 क

 की
 उपधारा  (1)  के  श्रन्तगेत  निम्नलिखित  पत्नों

 तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक

 भारतीय  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1975-76  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 भारतीय  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1975-76  का  वार्षिक

 प्रतिविदन  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्क-महालेखापरी क्षक  वें
 क

 [wearer  में

 रखा  गया  |  देखिये  स०  एल०  टी०  370/77] 1

 वायुयान  अधिनियम  के  ale  भारतीय  oder
 विकास  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष

 1975-76  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  आ्रादि ग्रौर  एक  वक्तव्य

 दा
 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक )  :  में  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता

 \
 (1  वायुयान  1934  की  धारा  के  श्र्तगुंत  वायुयान  1976

 तथा  झंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  20  1976  के  भारत  के  राजपत्र

 में  afayaat  संख्या  सा०  सां०  fro  1639  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्यास्यास्मक  ज्ञापन
 ।

 ग्रंथालय  में  रखा  गया देखिये  स०  एल०  टी ०  371/77]

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अस्तगंत  भारतीय  पर्यटन

 विकास  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1975-76  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  झंग्रेजी

 की  एक  प्रति  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेख!परीक्षक  की  टिप्पणियाँ  ।

 उपयुंक्त  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण

 तथा  श्रंग्रेजी  ।  [wares  में  रखा  गया  देखियें  संख्या  एल ०  टी  ०-372/77]

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  के  बाद  वाणिज्यिक  सरकारो  बचत  प्रमाणपत्र

 के  अन्तर्गत  सरकारी  बचत  बैंक  श्रधिनियम  श्रौर  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  nfatarer

 वित्त  aie  राजस्व्र  बेकिंग  मंत्री  एच०  एस०  :  में  लिम्नलिखित पत्न  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  भविष्य  निधि  1925  की  धारा
 ow

 की
 उपधारा  (11)  के

 अन्त त  केन्द्रीय  सरकारी

 चारी  के  बाद  वाणिज्यिक  1977  तथा  झंग्रेजी  की  एक

 प्रति  जो  दिनांक  12  1977  के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  त्ा०  754

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखा  देखिये  सं०  एल०  टी०  373/77]

 (2)  सरकारी  बचत  प्रमाण-पत्र  प्रधिनियम
 1959  की  धारा  12  की  उपधारा  (3)  के अन्तगंत  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  तथा  wast  संस्करण  )  की  एक-एक

 राष्ट्रीय  बचत  निर्गम  )  ,
 1976  जो  दिनांक  18

 1976  के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  सा०  सां०  fro  1742  में  प्रकाशित  हुए  थे
 ।
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 डाकघर  बचत  प्रमाण-पत्र  1976  जो  दिनांक  18  1976  के  भारत

 के  राजपत्र में  भ्रधिसूचना  संख्या  ato  सां०  नि०  1743  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 राष्ट्रीय  बचत  प्रमाणपत्र  निर्गम  )  संशोधन )  1976  जो  दिनांक  18

 1976  के  भारत  के  राजपत्र में  श्रधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०  1744  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 राष्ट्रीय  बचत  संशोधन )  1976  जो  दिनांक  1

 1977  के  भारत  के  राजपत्न  में  भ्रधिसूचना  संख्या  ato  ato  fro  9  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण-पत्र  )  1977  जो  दिनांक  1977  के

 भारत  के  राजपत्न  में  श्रधिसूचना  संख्या  सा०  सां०  नि०  445  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 (3:) )
 राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण-पत्न  )  1977  जो  दिनांक  2  1977  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रघिसूचना  संख्या  alo  ato  fro  446  में  प्रकाशित  हुए  [aatata  में  रखा

 गया  |  देखिये  सं०  एल०  eto ०  374/77]

 (3)  सरकारी  बचत  बैंक  1973  की  धारा  15  की  उपधारा  (3)  के  ग्रन्तगत  डाकघर  बचत  बैंक

 )  19771.0  तथा  aust  संस्करण  )  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  31  1977

 के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसुचना  संख्या सा०  सां०  fro  143  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  (warera
 में  रखा  गया  ।  देखिए  Ao  एल०  eto  375/77]

 (4)  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  1976  की  धारा  29  की  उपधारा  (3)  के  भ्रन्तगंत  निम्नलिखित

 तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति
 {

 )  प्रथम  बैंक  (ats  की  1976  जो  दिनांक  18  1976 के  भारत  के  राजपत्त

 में  श्रधिसूचना  संख्या  ato  झा०  4705  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 गोरखपुर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  की  1976  जो  दिनांक  18.  1976

 के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  शा ०  4706  में  प्रकाशित हुए  थे

 हरियाणा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  की  1976  जो  दिनांक  18  1976  के

 भारत  के  राजपत्र  में  झ्रधिसुचना  संख्या  सां०  श्रा०  4707  में  प्रकाशित हुए

 जयपुर  नागौर  श्रान्वलिक ग्रामीण  बैंक  की  1976  जो  दिनांक  18

 1976  के  भारत के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सां०  ato  4708  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 गौड़  ग्रामीण  de  कीं  1976  जो  दिनांक  18  1976  के  भारत  के

 राजपत्न  में  श्रघिसूचना  संख्या  सां०  प्राण  4709  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 (8:)  भोजपुर  रोहतास  ग्रामीण  बैंक  की  1976  जो  दिनांक  18  1976

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसुचना संख्या  सां०  प्रा०  4710  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 संयुक्त  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  की  1976  जो  दिनांक  18  1976  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसुचना  संख्या  सां०  ato  4711  में  प्रकाशित हुए  थे

 (ats)  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  हौशंगाबाद  (ats  की  1976  जो  दिनांक  18  1976

 के  भारत  के  राजपत्र  में  झधिसुचना  संख्या  सां०  त्रा०  4712  में  प्रकाशित हुए  थे

 तुंगभद्रा  ग्रामीण  बैंक  की  1976  जो  दिनांक  18  1976  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अ्रधिसूचना संख्या  सां०  श्रा०  4713 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 1976  जो  दिनांक  18  1976 के  भारत
 )  पुरी  ग्राम्य  बैंक  की  बैठकें  )

 के  राजपत्न में  श्रधिसूचना  संख्या  सा०  ato  4714  में  प्रकाशित  हुए  थे
 ।

 1976  जो  दिनांक  18  1976  के जम्मू  ग्रामीण  बैंक  बेठकें

 भारत  के  राजपत्र  में
 भ्रघिसुचना

 संख्या  सां०  प्रा०  4715  में  प्रकाशित हुए  थे  ।
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 चम्पारन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  की  1976  जो  दिनांक  18  1976
 के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिसूचना  संख्या  ato  झ्रा०  4716  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 बाराबंकी  ग्रामीण  बैंक  की  बैठकें  )  1976  जो  दिनांक  18.0  1976  के

 भारत  के  राजपत्न  में  श्रधिसूचना  संख्या  ato  म्रा०  4717  में  प्रकाशित हुए  थे

 गुड़गांव  ग्रामीण  बैंक  की  बेठकें  1976  जो  दिनांक  18  1976  के

 भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिसूचना  संख्या  सां०  शझ्रा०  4718  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (722)  रायबरेली  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  की  बैठकें  1976  जो  दिनांक  18  1976

 के  भारत  के  राजपत्न  में  श्रधिसुचना  संख्या  ato  alo  4719  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 1976  जो  दिनांक  18  1976  के (ate)  फर्रेखाबाद  ग्रामीण  बेंक  की  बैठकों  )
 भारत  के  राजपत्न  में  श्रधिसूचना  संख्या  सा०  झ्रा०  4720  में  प्रकाशित  हए  थे  ।

 मल्लाभूम  ग्रामीण  बैंक  की  1976  जो  दिनांक  18  1976 के
 भारत  के  राजपत्र  में  ग्रधिसुचना  संख्या  सां ०  त्रा०  4721  में  प्रकाशित  हुए थे  |

 (wear  )  बोलनगीर  शअ्रांचलिक  ग्राम्य  बैंक  की  1976  दिनांक  18

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  झ्रधिसूचना  संख्या  सां०  झा ०  4722  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (sate)  नागार्जुन  ग्रामीण  बैंक  (ats  की  बैठकें  )  1976  जो  दिनांक  18  1976  के

 भारत  के  राजपत्न  में  ग्रघिसूचना  संख्या  सां०  झ्रा०  4723  में  प्रकाशित  हुए  थे

 प्रोगियोतिश  गांवलिया  बैंक  (aS  की  बैठकें  1977  जो  दिनांक  26  1977  के  भारत

 के  राजपत्न  में  भ्रधिसूचना  संख्या  ato  आ ०  913  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 रायलसीमा  ग्रामीण  बैंक  की  बैठकें  )  1977  जो  दिनांक  26H,  1977  के  भारत { z4Htet)
 के  राजपत्न  में  प्रधिसूचना  संख्या  सां  ०  झा०  914  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 मालाप्र
 भा  ग्रामीण  बैंक  की  बैठकें  )  1977  जो  दिनांक  26  1977  के  भारत

 अधिसुचना  संख्या  ato  त्राण  915  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।
 के

 राजपत्न  में

 . (aaa) )  - ATTY  ग्रामीण  बैंक  की  बैठकें  )  1977  जो  26  1977  के  भारत  के

 राजपत्र
 में  अधिसूचना  संख्या  ato  झरा ०  916  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )  मराठवाड़ा  ग्रामीण  बैंक  की  बैठकें  )  1977  जो  दिनांक  26  1977  के  भारत

 के  राजपत्र  में  ग्रधिसूचना  संख्या  सां०  श्रा०  917  में  प्रकाशित  हुए  थे
 ।

 )  मारवाड़  ग्रामीण  बैंक  की  1977  जो  दिनांक  26  1977  के  भारत  के

 राजपत्न  अधिसूचना  सा०  झा ०  918  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )  भागीरथ  ग्रामीण  बैंक  की  1977  दिनांक  26  c ala  1977

 भारत  के  में  WhAAAT  संख्या  सां०  wo  919  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )  श्री  विसाख  ग्रामीण  बैंक  की  1977  जो  दिनांक  26  माचे  1977  के  भारत

 के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  सां०  आ०  920  में  प्रकाशित  हुए  थे
 ।

 )
 काबेरी  ग्रामीण  बैंक  की  बैठकें  1977  जो  दिनांक  26  1977  के  भारत

 के  राजपत्न  में  झधिसूचना  संख्या
 ato  श्रा०  921  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 शेखावती  ग्रामीण  ah  1977  जो  दिनांक  26
 )

 1977  के  भारत  के  राजपत्न  में  झधिसूचना  संख्या  ato  मरो ०  922  में
 प्रकाशित  हुए  थे  |

 कटक  ग्राम्य  बैंक  की  बैठकें  )  1977  जो  दिनांक  26  1977 के  भारत

 के  राजपत्र में  भ्रधिसूचना  संख्या  ato  झा०  923  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।
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 जो  दिनांक  26  मार्च (saute )  बिलासपुर  रायपुर  sata  ग्रामीण  as  (ae  को  बैठकें  )  1977
 ~

 1977  के  भारत के  राजपत्न  में  झ्रधिसुचना  संख्या  ato  तरा ०  924  में  प्रकाशित  हुए

 भारत  के )  मगध  ग्रामीण  बैंक  की  1977  जो  दिनांक  26  1977  के

 राजपत्न  में  श्रधिसूचना  संख्या  Ato  ato  925  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 1977  के )  को  रापुर--पंचवटी  ग्राम्य  बैंक  की  1977  जो  दिनांक  26

 भारत  के  राजपत्र  में  afaqaar  संख्या  सां०  श्रा०  926  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 1977  के )  दक्षिण  मालाबार  प्रामीण  बैंक  की  1977  जो  दिनांक  26  द

 भारत  के  राजपत्र  में  afaqaay  संख्या  ato  ग्रा०  927  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 )  उत्तर  मालाबार  ग्रामीण  बैंक  की  1977  जो  दिनांक  26  1977  के

 भारत  के  राजपत्न  में  afaqaar  संख्या  ato  श्रा०  928  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 रेवा-सिधी  ग्रामीण  बैंक  की  1977  जो  दिनांक  26  1977  के  भारत

 के  राजपत्न  में  wfaqaat  संख्या  Ato  अ्रा०  929  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 )  ब्रिपुरा  ग्रामीण  बैंक  की  बैठकों  )  1977  जो  दिनांक  26  1977 के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  Ato  शाण  930  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 कोसी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैक  की  1977  जो  दिनांक  26  1977

 के  भारत के  राजपत्न  में  afayazat  संख्या  सां०  ato  931  में  प्रकाशित  हुए  थ े।

 शउस्तालीस  )  हिमाचल  ग्रामीण  बैंक  की  बैठकें  1977  जो  दिनांक  26  1977  के  भारत

 के  राजपत्न  में  afayaar  संख्या  सां०  aro
 932  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 )  बलिया  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  की  1977  जो  दिनांक  26  1977

 or के  भारत  वे  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  श्रा०  933  में  प्रकाशित  हुए  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eto  376/77)

 भारतीय  स्टेट
 बैंक  श्रधिनियम  के  अन्तर्गत  सीमा  शुत्क  श्रधिनियम  के  ania

 ante
 नागालेंड

 श्रौर  विक्रय  कर
 miafaaa

 के
 श्रन्तगंत  श्रधिसुचनाए  श्रौर  तमिलनाडु  सामान्य  विक्रय

 कर  अधिनियम के  अन्तर्गत  अधिसुचनाएं

 राजस्व
 ate  बैंकिंग  मंत्री  एच ०  एस०  पटेल  :  मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :-

 (1)  भारतीय  स्टेट  बेंक  बेंक  )  1959  की  धारा  62  की  उपधारा  (3)  के  श्रन्तर्गत

 सहायक  बंक  निदेशकों  की  1976  तथा  अंग्रेजी  )
 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  20  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्रधिसुचना  संख्या  ato  स्ा०

 1090  में  प्रकाशित  हुए  में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०  टी०  377/77]

 \
 (2  }  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के  wana  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  309

 तथा  भ्ंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  1  1977  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  दिनांक  2  1976  की  झधिसुचना  संख्या  aro  ato  नि०

 665  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।  ्रिंथालय  में  रखा  गया  ।

 देखिए  संख्या  एल०  co  378/77]

 (3)  नागालैंड  राज्य  के  सम्बन्ध
 में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गयी  दिनांक  22  1975  की  उद्घोषणा ~  af  न के  खण्ड  क  साथ  tO  नागालैंड  विक्रय  कर  1967  की  धारा
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 57  की  werra चलायी  नागालैंड  चिक्रग् (THT  कर  सी  क (a  शोधन  )  TTA (4)  के  अन्तगत  1977  तथा

 )  ककी  एक  प्रति  जो  दिनांक  14  1977  के  नागालेंड  राजपत्र में  श्रधिसूचना
 पा  फिन  में  प्रकाशित  हुए थे  ।  [warerer  में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल ०  टी०

 379/77]

 (4)  तमिलनाडु  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गयी  दिनांक  31  जनवरी  1976  की

 उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  तमिलनाडू  सामान्य  विक्रय  कर  शभ्रधिनियम  1959

 की  धारा  53  की  उपधारा  (5)  के  निम्नलिखित  श्रधिसुचनाओं  तथा  watt

 संस्करण )  की  एक-एक

 जी०  तरो ०  पी०  258  जो  दिनांक  23  1977  के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र  में

 1959 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडू  सामान्य  विक्रय  कर

 में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ।

 ito  झ ०  पी०  259  जो  दिनांक  23  1977  के  तमिलनाइ  सरकार  राजपत्र में

 1959  म प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडु  सामान्य  fara  कर  नियम

 में  कतिपय  संशोधन  fear  गया  है  ।

 ~
 जी०  झ्रो०  पी०  402  दिनांक  30  1977  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र

 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाड  सामान्य  विक्रय  कर  1959  में

 कतियम  संशोधन  किये  गये

 1977  के  तमिलनाड  सरकार  राजपत्न  में जी०  झो०  एम०  606  जो  दिनांक  20

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 )
 जी०  श्रो०  एम०  685  जो  दिनांक 4  1977 के  तमिलनाडू  सरकार  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई

 जी०  tito  पी०  686  जो  दिनांक  4  1977  के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुईं  थी  ।

 =~
 1977  के  तमिलनाइड  सरकार  राजपत्र  में जी०  ato  एम०  690  जो  दिनांक  मई

 प्रकाशित  हुई  att

 जी०  झो०  एम०  717  जो  दिनांक  4  मई  1977  के  तमिलनाड  सरकार

 प्रकाशित  हुई  थी ।

 जी०  श्रो०  एम०  735  जो  दिनांक 4  1977  के  मिलनाड़  सरकार  राजपत्र

 प्रकाशित  हुई  att

 जी०  ato  एम०  714  जो  दिनांक  11  1977  के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्न  भें

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 1977  के  तमिलनाड  सरकार  राजपत्र  में जी०  त्रो०  एम०  720  दिनांक  11

 प्रकाशित  g
 हई  कही

 जी०  ०  एम०  818  जो  दिनांक  11  1977  के  तमिलनाडू  सरकार  राजपत्र  a

 प्रकाशित  हुई  थी  i  (wares  में  रखा  गया देखिए  स०  एल०  eto  380/77]
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 तमिलनाडु मनोरंजन  कर  के  श्रन्तर्गत  बिहार  राज्य  के  बारे  में  site

 निक्षेप  बीसा  fara  श्रधिनियम  के  श्रन्तर्गत  प्रतिवेदन

 राजस्व ait  बैकिंग  मंत्री  एच०  एस०  :  में  निम्तलि  खित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 हैं

 (1)  तमिलनाडू  राज्य  के  संबंध में  राष्ट्रपति  हारा  जारी  की  गयी  दिनांक  31  1976  की

 उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  तमिलनाडु  मनोरंजन  कर  1939  की

 धारा  16  के  श्रन्तगंत  जारी  की  गयी  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाओ्ों  तथा  ads

 की  एक-एक

 जी०  ato  पी०  750  जो  दिनांक  9  1975  के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  तथाਂ  जिसके  द्वारा  तमिलनाडु  मनोरंजन  कर  1939  में  कतिपय

 संशोधन  किये  गये

 जी०  श्रो०  एम०  1204  जो  दिनांक  8  1976  के  तमिलनाडु  सरकार  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  तमिलनाडु  मनोरंजन  कर  1939  में  कतिपय

 संशोधन  किये  गये

 (a)  उपर्यक्त  ग्रधिसूचताशओओं  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक

 विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  प्रिंथालय  में  रखा  गया  देखिए  Fo  एल०

 टी०  381/77]

 (2)  बिहार  राज्य  के  संबंध  में  राष्ट्रपति  के  रूप  में  कार्य  करते  हुए  उपराष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गयी

 दिनांक  30  1977  की  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  संविधान  के  म्रनुच्छेद

 213  (2)  के  ग्रन्तगंत  निम्नलिखित  श्रध्यादेशों  ( farat  तथा  श्रंग्रेजी  की

 एक  प्रति  :--

 (Ue)  बिहार  उपकर  1977  जो  बिहार  के  राज्यपाल  दारा  29

 1977  को  प्रख्यापित  किया  गया  था

 बिहार  सीरा  meat,  1977  जो  बिहार  के  राज्यपाल

 द्वारा  29  1977  को  प्रष्पापित  किया  गया  ari

 बिहार  यात्नियों  तथा  माल  पर  कराधान  मोटरयानों  हारा

 1977  जो  बिहार  के  राज्यपाल  द्वारा  29  1977  को

 प्रख्यापित  किया  गया  ari

 बिहार  विक्रय  कर  दूसरा  1977  जो  बिहार  के  राज्यपाल  द्वारा  29

 1977  को  प्रख्यापित  किया  गया  ati

 aa  जोड भारतीय  स्टाम्प  दूसरा  संशोधन )  HEATAT,  19  ff  ज  ||  बि  हार  के  राज्यपाल

 द्वारा  29  1977  को  प्ररुयापित  किया  गया

 f= न्यायालय  फीस  दूसरा भ  1977  जो  बिहार  के  राज्यपाल

 द्वारा 29  1977  को  प्रख्यापित किया  गया  था

 बिहार  स्वास्थ्य  उपकर  दूसरा  1977  जो  बिहार  के  राज्यपाल  द्वारा  29

 1977  को  प्रष्यापित किया  गया  था

 1977  जो बिहार  कृषिक  ऋण  संचालन  प्रकीर्ण  उपबंध  दुसरा

 बिहार  के  राज्यपाल द्वारा  29  1977  को  प्रख्यापित  किया  गया  में  रखा

 गया  देखिए  सं०  एल०  zo  92Q9
 177]
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 (3)  निक्षेप  बीमा  निगम  1961  की  धारा  32  उपधारा  (2)  के  प्रन्तर्गत  निम्नलिखित

 प्रतिवेदनों  तथा  मंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 निक्षेप  बीमा  बम्बई  के  31  1975.  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के

 सम्बन्धी  प्रतिवेदन  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे

 निक्षेप  बीमा  बम्बई  के  31  1976  को  समाप्त  हुए  वर्ष के  कार्यकरण

 सम्बन्धी  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  में  रखा  गया  ।  देखिए  सं०  एल०

 कम्पनी  श्रधिनियम  के  श्रन्तर्गत  नेशनल  इन्शोरेंस  कम्पनी  कलकत्ता  तथा  श्रोरिन्टल  फायर  एण्ड

 जनरल  इन्शोरेंस  कम्पनी  fo  नई  दिल्‍लो के वर्ष क  द  1974-75  के  प्रतिवेदन

 राजस्व  wit  बैकिंग  मंत्री  एच ०  QAO  (1)  कम्पनी  1956  की  धारा

 उपधारा  (1)  के  श्रन्तरगंत  निम्नलिखित  पत्नों  तथा  भंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 न्व्न्य  इण्डिया  एसोरेन्स  कम्पनी  बम्बई  के  वर्ष  1975  के  का्येकरण  की  सरकार  दारा

 समीक्षा  ।

 *ज़नरल  इन्सोरेन्स  कारपोरेशन  are  बम्बई  के  वर्ष  1975  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा ।

 *नेशनल  grates  कम्पनी  कलकत्ता  के  वर्ष  1974  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  +

 *झ्ोरिन्टल  फायर  एण्ड  जनरल  इन्सोरेन्स  कम्पनी  लिमिटेड  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1974  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।  [ware  में  रखा  गया  ।  देखिये  सं०  एल०  eo  384/77]

 (2)  क *नेशनल  sata  कम्पनी  कलकत्ता  का  ae  1974  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  सभा

 पर  रखने में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  र प्रग्नज  संस्करण  )

 प्रिंथालय  में  रखा  गया ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी०  385/77]

 (3)  *aiftrca  फायर  एण्ड  जनरल  इन्सोरेस  कम्पनी  लिमिटेड  ,  नई  दिल्‍ली  का  at  1974  atte

 प्रतिबिदन  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण
 तथा  अंग्रेजी  ।  में  रखा  गया ।  देखिये  संख्या  एल ०  eo  386/77]

 ह  अ

 अविलम्बनोय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT

 PUBLIC  IMPORTANCE

 समाचार  पत्रों  प्रबन्धकों  द्वारा  समाचार  पत्रों  के  कर्मचारियों  को  श्रन्तरिम  राहत देने  सम्बन्धी
 को  क्रियान्वित न  किये  जाने  का  कथित  समाचार

 श्री  समर  मुखर्जी  :  महोदय  में  अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  निम्नलिखित विषय  की  झोर

 सुचना  wk  प्रसारण  मंत्री  ध्यान  दिलाता  gate  उनसे  gata  करता  हुं  कि  इस  सम्बन्ध  मे  एक  वक्तव्य

 सरकार  के  प्रादेश  के  बावजूद  समाचार  के  प्रबन्धकों  द्वारा  देशभर में  समाचार

 के  कर्मचारियों को  अंतरिम  राहत  न  जिसके  परिणामस्वरूप  समाचार  पत्नों  के  कर्मचारियों  द्वारा

 सारे देश  में  भ्रनिध्चित  काल  के  लिए
 हड़ताल

 कर
 दी  गई

 *वाधिक  प्रतिवेदन  6  1977  को  सभा  पटल  पर  रख  गये
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 17  1977  भविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की
 झोर

 ध्यान  दिलाना

 संसदीय कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  (att  रवीन्द्र  :  यह  श्रम  मंत्री  को  सम्बोधित  होना  चाहियें  ।

 शी  समर  मुखर्जी  :  सरकारी  तौर  पर  मुझे  यह  मिला  है

 थ्रो  रवीन्द्र  वर्मा  :  झापकी  श्रनुमति  से  श्रम  मंत्री  ध्यानाकर्षण  का  उत्तर  देंगे

 श्रष्यक्ष  भहोदय  :  जी  श्रम  मंत्री  उत्तर  देंगे  ।

 संसदीय कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  (ait  रवीन्द्र
 :  इस  सदन  के  समक्ष  पहली

 1977  को  एक  वक्तव्य  दिया  था  कि  by  श्रमजीवी  पत्रकार  तथा  we  समचार-पत्र  कर्मचारी  की

 शर  प्रकीर्ण  उपबन्ध  afufar,  1955  की  धारा  13  क  तथा  123  घ  के  अधीन  श्रमजीवी  पत्नरकारा g
 पत्रकार  समाचार-पत्र  कर्मचारियों  को  श्रंतरिम  मजदूरी-दरों  के  निर्धारण  करने  सम्बन्धी  श्रधिसूच्नाएं  तुरन्त
 जारी  की  जायेंगी  ।  दो  श्रधिसूचनाएं--एक  श्रमजीवी  पत्रकारों  तथा  दूसरी  गैर-पत्नकारों

 के  बारे

 में  उसी  पहली  1977  को  जारी  की  गई  थीं  ।

 2.  हमने  राज्य  सरकारों  से  प्रार्थना  की  है  कि  वे  श्रधिसुचनाओं  की  क्रियातिति  में  हुई  प्रगति  के  बारे

 में  हमें  सुचित  हमें  बहुत  सी  राज्य  सरकारों  से  at  तक  यह  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।  लेकिन  qa-

 बारों  में  जो  समाचार  प्रकाशित  हुए  हैं  श्रौर  जो  श्रभ्यावेदन  हमें  प्राप्त  हुए  उनसे  प्रतीत  होता  करई

 नियोजकों  द्वारा  श्रभी  भुगतान  किया  जाना  बाकी  कुछ  नियोजक  न्यायालय  में  भी  गये  हैं  ake  उन्होंने  भ्रवाधित

 झथवा  प्रतिबंधित  स्थगन  आदेश  प्राप्त  किये  gi  इन  नियोजकों  का  मुख्य  द  यह  कि  भुगतान

 की  क्षमता नहीं

 3.  सदन  को  याद  होगा  कि  क्मंचारियों  के  मजंदूरी-ढांचे  में  विगत  लगभग  10  वर्षों  से
 कोई

 संशोधन  नहीं  किया  गया  सरकार  के  निर्देश  मजूरी  बोर्डों  ने  श्रंतरिम  सहायता  के  लिए  सिफारिशें

 कीं  श्रौर  सरकार  ने  वृद्धियां  केवल  पहली  1977  और  न  कि  उससे  पहले  की  तारीख

 सुचित  ati  यह  निर्णय  इसलिए  लिया  गया  क्योंकि  ant  वतेमान  रूप  में  कानून  सरकार  को  पुवफिक्षी

 प्रभाव  से  झंतरिम  मजदूरी  दरें  निर्धारित  करने  को  स्पष्ट  रूप  से  श्रधिकार नहीं  इस  सरकार
 ब्

 का  विश्वास  है  कि  इन  भ्रधिसुचनाश्रों  को  तात्कालिक  प्रभाव  से  लागू  करने  मं  नियोजकों  को  कोई  कठिनाई

 नहीं  होगी  श्रौर  वे  मज़दूरी  प्रोडोँ  की  भ्रंतिम  सिफारिशों  तथा  उन  पर  सरकार  के  faa  की  प्रतीक्षा  करेंगे ।

 4.  कर्मचारियों के  फेडरेशनों  ने  उन  प्रतिष्ठानों  जिन्होंने  अंतरिम  सहायता  का  भुगतान
 16.

 नहीं  किया  भ्रधिसुचनाश्ों को  कार्यान्वित  किए  जाने  संबंधी  श्रपनी  मांग  के  समर्थन  में

 1977  को  सांकेतिक  हड़ताल  श्रौर  17  1977  से  श्रनिष्चित  कालीन  हड़ताल  करने  का  श्राह्वान

 किया

 5.  सरकार  इस  बात  के  लिए  उत्सुक  है  कि  इन  श्रधिसुचनाशओं  को  तेजी  से  लागू  जाए  ।

 सरकार  इस  बात  के  लिए  भी  उत्सुक  है  कि  सांकेतिक  हड़ताल  के  बाद  कर्मचारी  भ्रनिश्चित  कालीन  हड़ताल

 पर  न  इंडियन  एण्ड  deed  न्यूजपेपर  इंडियन  न्यूजपेपर  शाल

 इंडिया  न्यूजपेपर  इम्प्लाईज  इंडियन  फेडरेशन  श्राफ  ate  जर्नालिस्ट्स  तथा  नेशनल  यूनियन  श्राफ

 जनंलिस्ट्स  के  प्रतिनिधियों  से  इन  श्रधिसुचनाशओं  के  कार्यान्वित  न  किए  संबंधी  मामलें

 fara  करने  के  लिए  मैं  22  1977  को  एक  बठक  बुला  रहा  मैंने  समाचार-पत्न  कमंचारियों  से

 भ्रपील  की  है  कि  वे  श्रनिश्चितकालीन  हड़ताल  पर  न  ताकि  प्रस्तावित  विचार-विमशें  area ga दं  पूर्ण

 तथा  रचनात्मक  वातावरण  में  हो  सके

 श्री  समर  मुखर्जी  :  arr  देश  भर  में  कोई  समाचार  पत्र  नहीं  छपा  कल  सारे  देश  में
 r

 हड़ताल  थी  जिससे  पता  चला  है  कि  अंतरिम  राहत  के  मामले  को  लेकर  कमंचारियों  में  कितना  रोष  ह ैथ  ।

 यह  एक  गम्भीर  मामला  है  सरकार  को  पहले  ही  इस  मामले  पर  विचार  करना  चाहिये  था ॥

 22  जून  को  बैठक  बुलाना  न्यायोचित  नहीं  ।  पहले  ही  बातचीत  हो  सकती  जनता  सरकार  को  चाहिये

 कि  मज़दूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  पिछले  10  वर्षों  से  पत्रकारों  के  वेतन  ढांचे
 में

 कोई

 परिवतन  नहीं  किया  गया .  है ।
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 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  Public  Importance  June  17,  1977

 अध्यक्ष  महोदय  :  ग्राप  अरपना  प्रश्न  पूछिये  art  वक्तव्य  देना  शुरु  न

 श्री  समर  मुखर्जी  :
 सारी  पृष्ठभूमि  यह  है  कि  मालिक  न्यायालय  में  चले  गये  ह  मजदूरी  बों  ने

 मालिकों  को  प्रश्नावली  भर  कर  भेजने  के  लिए  कहा  था  लेकिन  उन्होंने  नहीं  भेजी  ।  कर्मचारी  12  मई

 कोप्रधान  मंत्री  से  मिलने  गये  थे  |  लेकिन  उन्होंने  उन्हें  न्यायालय  में  जाने  के  लिए  कह  दिया  ।  कमं
 को  उनसे  ऐसी  श्राशा  न  सरकार  को  मालिकों  पर  दबाव  डालना  चाहिये  ।  विज्ञापन  देने  बंद  करके

 या  कागज  का  कोटा  कम  करके  तथा  श्रौर  भी  wea  तरीकों  से  सरकार  मालिकों  पर  दबाव  डाल  सकती

 है  कि  वह  अपने  कर्मचारियों  को  अंतरिम  राहत  की  राशि  दे  ।  मंत्री  महोदय  ने  श्रपनें  वक्तव्य  में  कहा

 है  fe  कानून  के  अनुसार  शभ्रंतरिम  दर  तथा  मजूरी  पिछली  तारीख  से  निश्चित  नहीं  की  जा

 सकती  ।  कानून  का  सहारा  लेना  उचित  नहीं  है  ।

 श्री  वर्मा  इन्होंने  कहा  है  कि  स्थिति  बहुत  गम्भीर  जिससे  हम  सहमत  हें ~  1  हम
 भी  हड़ताल  नहीं  चाहते  ।  कल  श्रांशिक  हड़ताल  ati  मुझे  oem  है  कि  यह  हड़ताल  भ्रनिधिचत  काल

 के  लिये  नहीं  होगी  इन्होंने  कहा  कि  सरकार  ने  देर  से  कार्यवाही की  सरकार ने  जो  श्रधिसुचना  जारी

 को  है  उसे  तथा  निर्णय  को  लागू  करने के  लिए  प्रबंधकों को  उचित समय  मैं  इस  बात  को  नहीं

 मानता  कि  सरकार  की  श्रोर  से  विलम्ब  हुआ  है

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध में  सदन  में  जो  घोषणा  की  है  उसका  सभी  बर्गों  ने  स्वागत  किया है

 प्रधान  मंत्री  ने  12  तारीख  को  कहा  था  कि  पीड़ित  व्यक्ति  न्यायालय  में  जा  सकते  प्रधान  मंत्री ने  जो

 कहा  है  वह  सम्बन्धित  व्यक्तियों  से  सह,नुभूति  भाव  से  ही  कहा

 कानून  के  अनुसार  सरकार  पिछली  तिथि  से  अंतरिम  राहत  नहीं  दे  सकती  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिस

 पर  सरकार  विचार  तथा  छानबीन  कर  सकती  वक्तव्य  में  भी  यही  कुछ  कहा  गया

 हम  इस  बात  के  लिए  पूरे  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  प्रबंधक  तथा  मालिक  शधिसुचना  को  कार्यान्वित  करें ।  बहुत

 ही  कम  मालिक  ऐसा  कर  पाये  हैं  जिनमें  से  HO  ने  afergaar  पर  विचार  करने  के  लिए  22  जून  को  बैठक

 बुलायी

 SHRIMATI  MRINAL  GORE  (Bombay-North)  :  Which  of  the  states  have  not  so  far
 furnished  the  information.  How  many  or  the  newspapers  have  not  so  far  implemented  it  ?

 Some  of  the  newspapers  say  that  they  cannot  implement  it  due  to  financial  difficulties.  How

 is  it  that  small  newspapers  like  ‘Mrathwada’  can  implement  it  whereas  big  newspapers  are

 unable  to  implement  it?  In  fact  they  want  to  avoid  it.  It  is  the  duty  or  the  Government
 to  do  justice  to  the  employees.  The  Government  should  hasten  to  implement  it.

 You  should  have  convened  the  meeting  before  the  strike  for  which  you  received  notice.

 You  have  to  change  your  old  attitude.  Government  can  take  strict  action  even  at  this  late
 stage.

 श्री  रवीन्द्र  बर्मा  :  अधिकांश  राज्यों  से  सुचना  प्राप्त  नहीं  हुई नै ए |  यह  बात  ठीक  है  कि  छोटे-छोटे

 समाचार  पत्नों  ने  निर्णय  को  लागू  किया  है  जबकि  बड़े-बड़े  समाचार  पत्न  इसे  श्रभी  तक  लागू  नहीं  कर  सके
 ।

 कुछ  बड़े-बड़े  समाचार  पन्नों  ने  भी  इसे  लागू  किया

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  कर्मचारियों  के  साथ  न्याय  चाहिये ।  सरकार  की  यही  नीति

 रही है  ake  भविष्य  के  लिए  भी  बनी  सरकार  हमेशा  हड़ताल  को  टालने  की  कोशिश  करती  झाई

 यह  कहना  गलत  है  कि  सरकार  हड़ताल  का  नोटिस  ae  पर  ही  कार्यवाही  करती  है  ।  सरकार  हमेशा  कमंचारियों
 के  हितों  का  ध्यान  रखती

 SHRI  GANGADHAR  APPA  BURANDE  (Bhir)  :  The  employers  are  just  avo:ding
 to  implement  the  decision  by  saying  that  it  is  beyond  their  paying  capacity.  It  is  nothing
 but  defaming  the  Janta  Government  for  persuing  its  progressive  labour  policies.
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 27  FAVS,  1899  (1%)  प्रधान  मंत्री  द्वारा  लन्दन  मं  राष्ट्र  मंडल  प्रधान  मंत्री

 सम्म  लन  मं  भाग  लेने  के  सम्बंध  में  वक्तव्य
 ५

 श्री  रबीन्द्र  बर्मा  :  यदि  हड़ताल से  पहले  बैठक  करना  सम्भव  होता तो  हम  बेठक  करते  ।

 DR.  BAPU  KALDATE  (Aurangabad  )  :  Issue  of  revising  the  pay  structure  is  pending
 for  the  last  ten  years  and  it  is  natural  if  employees  feel  somewhat  agitated.  The  Govern-
 ment  should  persuade  the  employees  not  to  resort  to  indefinite  strike.  The  Government
 should  act  firmly  and  look  to  the  interests  of  the  workers.  The  Janta  Government  will  not
 favour  the  exploitors  and  profiteers.  I  want  to  know  the  course  of  action  to  be  adapted  in
 case  this  meeting  fails.

 att  रवीन्द्र वर्मा  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  ह  कि  इनके  वेतन  ढांचे  का  पुनरीक्षण  पिछले  दस  सालों  से  न

 हो  सका  ।  सत्ता  ग्रहण  करने  के  एक  सप्ताह  के  भीतर  ही  हमने  श्रधिसूचना  जारी  कर  दी  इससे

 सिद्ध  होता  है  कि  हम  इस  समस्या से  चिंतित  थे  ।  मैंने  कमेंचारियों  से  श्रपील  कर  दी  है  we  मुझे  arm  है  कि

 अब  लगातार  aalfvaa  हड़ताल  नहीं  मैं  इसे  टालने  के  लिये  यथासम्भव  प्रयास  हमें  वार्ता  कुछ

 झाशाश्ों  के  साथ  करनी  चाहिये  मुझे  arm  है  कि  वार्ता  सफल  होगी  ।

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  हड़ताल  का  नोटिस गान  के  बाद  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 इस  सम्बन्ध  में  स्पष्ट  उत्तर  ora  पिछली  तारीख  से  लाभ  देनेक  बार  में  मंत्री  महोदय  ने
 जनक  बातें  कहीं  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  चाहता  हूं  कि  सिफारिश को  1  जून  1975  से  लाग  किया

 जाना  था  लेकिन  wa  aa,  1977  से  किया  जा  रहा  इसका  कारण  क्या  कर्मचारियों को  श्रंतरिम

 मजूरी  की  राशि  एक  या  सप्ताह तक  क्यों  नहीं  गयी  |

 श्री  रवोन्द्र  वर्मा  :  सरकार  ने  हड़ताल  के  बार  में  कोई  नोटिस  प्राप्त  नहीं  किया  नोटिस  मालिकों  को

 दिया गया  होगा  |  हम  afar  को  कार्यान्वित  करना  चाहते  सरकार ने  झपना  निर्णय दे  दिया  है

 वारे  में  प्रधिसूचना  भी  जारी  कर  दी  गयी  श्रधिसुचना  पर  वार्ता  करने  से  श्रनेक  समस्याएं  पैदा  हो  जायेंगी  ।

 परिशोधित  अ्रधिसूचना  का  जहां  तक  सम्बन्ध  माननीय  सदस्य  को  इस  बार  में  भ्रांति है  ।  20
 महीने

 तक

 अंतरिम  मजूरी  को  न  दिये  जाने  के  लिये  यह  सरकार  उत्तरदायि  नहीं  है  ।  जब  हम  सत्ता  में  भराये  हैं  तो  हमने

 अधिसूचना  जारी  कर  दी  जिसे  हम  लागू  करेंगे  ।

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  लंदन  में  राष्ट्र  मंडल  प्रधान  मंत्री  सम्मेलन  में  भाग  लेने  के

 सम्बन्ध  में  वक्तव्य

 STATEMENT  BY  PRIME  MINISTER  ON  HIS  PARTICIPA-

 TION  INCOMMONWEALTH  PRIME  MINISTERS’  CONFE-

 RENCE  IN  LONDON

 प्रधान  मंत्री  :  जैसा  कि  सदन  को  मालूम  राष्ट्रमण्डलीय  राज्याध्यक्षों  की  बैठक  में  भाग

 लेने के  भ्राज  सुबह  में  यहां  वापस  श्राया  हूं  इस  यात्रा के  ईरान के  शाहंशाह  के  निमंत्रण पर  कुछ

 घंटे  मैं  तेहरान  ate  फ़ांस  के  राष्ट्रपति  के  अतिथि  के  रूप  में  एक  दिन  के  लिए  पेरिस  भी  सका  ।  दोनों

 हमारे  पुराने ake  सम्मानित  मित्र हैं  जिनके  साथ  मैत्री  ate  मज़बूत  करके  मुझे  खुशी  हुई
 ।  इनके साथ

 बातचीत  में  हम  ने  केवल  wed  सामान्य  हिंतों  के  मामलों  में  श्रापसी  सहयोग  बढ़ाने  में  समर्थ  विश्व  की

 ara  खास  तौर  से  ऊर्जा  के  संबंध  में  हमने  ३ अपन  दृष्टिकोण में  काफी  समानता  पाई

 हमारी  सरकार  द्वारा  कार्यभार  सम्भालने  के  बाद  यह  मेरी  पहली  विदेश  यात्रा  थी  ।  यह  संतोष  की  बात  है
 कि  लोकतांत्रिक  चुनाव  तथा  व्यवस्थित  सत्ता  परिवर्तन  से  भारत  की  इज्जत  न  केवल  फिर  से  लौटी  बत्कि  इस

 अ्रन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  में  यह  इज्जत  बढ़ी  ब्रिटिश  सरकार  तथा  फ्रांस  के  नेताझों  के  साथ  ही
 बल्कि  राष्ट्रमण्डल  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  प्रत्य  समाचार  माध्यम  तथा  जीवन  के  सभी  क्षेत्रों  के  लोगों  के

 साथ  aval  बातचीत  में  लोकतंत्रात्मक  प्रणाली  के  प्रति  वचनबद्धता  तथा  निष्ठा  में  भारतीय  जनता  की  परिपक्वता

 की  सराहना  हुई  विभिन्न  मौकों  पर  जब  मुझ  से  प्रश्न  पूछे  गये  तो  मैंने  बताया  कि  प्रजातंत्र  की  जड़  भारत
 की

 प्राचीन  सम्भयता  में  जैमी  है  ।  विदेशी  शासन  तथा  इमरजेंसी  जैसी  FAMStaT  हमारे  geal  तथा  राष्ट्रीय  स्वभाव  के

 विपरीत है  हाल के  चुनावों  से  यह  सिद्ध हो  गया है  कि  भारतीय  जनता  में  निर्भय  होकर  निर्णय  करने
 तथा
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 अपने  शासकों  को  चुनने  का  जन्मजात  नैतिक  साहस  है  ।  निजी  dix  सार्वजनिक  तौर  पर  सभी  संचित  व्यक्तियों
 को  विश्वास  दिला  चुका  हूं  कि  भारत  की  नई  जिसमें  भारतीय  जनता  ने  men  व्यक्त की  लोकतंत्र

 के  सिद्धांतों  के  प्रति  पूर्ण  रूप  से  वचनबद्ध  श्रौर  यह  इस  बात  का  सुनिश्चित  करेगी  कि  हमारे  संविधानिक
 सिद्धांतों  को  कभी  विकृत न  किया  जा  ad  मुझ से  कहां  गया  fe  भारतीय  जनता  का  श्रसाधारण

 साहस  झ्र  एक  गुण  था  ae  wroT  विश्व  के  समान  विचार  रखने  वाले  लोगों  के  लिए  एक  प्रोत्साहन

 इसलिए  जो
 भी

 श्रादर-सत्कार  तथा  सम्मान  मुझे  मिला  वह  हमारी  जनता  की  प्रशस्ति है  जिन्होंने

 दुनिया  के  सामने  फसले  से  लोकतंत्रात्मक  मूल्यों  में  श्रपनी  निरंकुशता  के  प्रति  श्रपनी  श्रसहमति  तथा

 एक  ऐसी  सरकार  चुनने  के  विवेक  का  प्रदर्शन  किया  जिसमें  उनका  विश्वास  हो  कि  वह  सेवा  कर  सकती

 राष्ट्रमण्डलीय राज्याध्यक्ष  सम्मेलन  प्राठ  साल  बाद  लंदन  में  ड्झा  ।  मैं  यही  कहना  चाहुंगा  कि  यह

 मण्डल  स्वतंत्र  राज्यों  की  एक  संस्था  है  जो  श्रपनी  झ्रान्तरिक  श्रौर  विदेशी  नीतियों  में  पुरा  स्वतंत्र  इनमें  कूछ

 ब्रिटिश  क्राउन  के  प्रति  निष्ठा  रखते  हैं  1.0  दूसरे  हैं  जिन  के  यहां  उनकी  wader  प्रणाली है  कुछ
 हमारे  जैसे

 भी  हैं  जहां  पूर्णरुप से  गणतंत्रात्मक  संविधान  लेकिन  श्रपने  देश  के  हितों  के  श्रनुरूप  श्रपने  विचार
 व्यक्त

 करने  के  लिए  बे  स्वतंत्र  हैं  ौर  सामान्य  हितों  की  समस्याओं के  प्रति  सवेसम्मति प्राप्त  करने  के  लिए  प्रेरित

 यह  जैसा  कि  सदन  को  मालूम  बहुजातीय  तथा  बहुमहाद्वीपीय  राष्ट्र  समुदाय  है  जिसमें
 जाति का  Ua  चौथाई  भाग  इसमें  कुछ  अमीर  तथा  मजबूत  हैं  प्रौर  कुछ  छोटे  तथा  कमजोर  लेकिन  सभी

 हितों  की  समानता तथा  श्रन्योन्याश्रय  के  तक॑  को  मानते  जहां  तक  जनसंख्या  का  सवाल  भारत  इसके  कुल
 निवासियों  ara  से  ज्यादा  का  प्रतिनिधित्व  करता  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  तरह  राष्ट्र  मण्डल  को  न  तो

 बनावट  है  न  यह  विस्तृत  कार्याविधियों  से  नियमित  यह  सम्पूर्ण  राष्ट्र  समुदाय  की  विभिन्नता  का  दर्पण  है
 इसकी  विशेषता  है  श्रनौपचारिकता  तथा  सहयोग  की  जो  कि  शायद  a fade  यह  जैसा  कि

 अब  इसका  गठन  एक  ऐसे  प्रकार  का  संतुलन  प्रदान  करता  है  जिसे  हम  दुनिया  में  देखना  चाहते

 यह  एक  ऐसी  संस्था  है  जो ग्रागे  सम्पूर्ण  विश्व  के  राष्ट्रमण्डल  के  लिए  एक  प्नादश  प्रस्तुत कर  सकता  है  ।

 यह  सम्मेलन  मेरे  पुराने  दोस्त  तथा  Zo  Fo  के  प्रधान  मंत्री  श्री  जेम्ज़  कैल्हन  की  श्रध्यक्षता में  gut  ।  वे
 एक  प्रशंसनीय  श्रध्यक्ष  साबित  जिनके  मिलनसार  तथा  हंसमुख  स्वभाव  श्रौर  विभिन्न  प्रश्नों  के  प्रति  संतुलित

 दृष्टिकोण  से  एक  सामान्य  दृष्टिकोण  अपनाने  में  योगदान  जो  सम्मेलन  के  निर्णयों  में  अरन्तनिहित  है  ।  उनमें

 और  विभिन्न देशों  के  राज्याध्यक्षों  शौर  नेताओं  में  मैंने  यह  एक  प्रबल  इच्छा  देखी  कि  एक  रचनात्मक रवैया

 जाए  एक  दूसरे  से  दूर  जाने  की  बजाय  नज़दीक  प्राया  जाए  ।  इस  सम्मेलन  में  जिन  समस्याओं  पर
 विचार  विमर्श  हुए  बे  मानवीय  दक्षिण  हिन्द  उत्तर  दक्षिण  झाथिक  विकासशील

 देशों  की  समस्याश्रों जैसे  नाजूक  विषय  जिन  पर  मतभेद  होना  स्वाभाविक  a  लेकिन  सम्मेलन  के  अन्त  में

 जो  विज्ञप्ति  जारी  की  गई  vat  पता  चलेगा  कि  अपने  राष्ट्रीय  विचारों  का  परित्याग  किये  बिना  एक

 सम्मति पर  पहुंचने  के  इच्छुक हैं  ।

 हमने  सभी  विषयों  खास  तौर  से  विश्व  की  अर्थिक  दक्षिण  amber  तथा  अर्तर्राष्ट्रीय  स्थिति

 की  समीक्षा  जैसे  विषयों  पर  विचार  विमर्श  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लिया  ।  सामाजिक-झ्ाधिक  संदर्भ  हमने

 शील  देशों  की  सामाजिक  तथा  स्थितियों  के  अ्रनुकूल  तकनीक  अपनाने  के  भ्रौचित्य  और  महत्व  पर  प्रकाश
 डाला  ।  हमने इस  बात  पर  जोर  दिया  कि  मशीन  मनुष्य  की  उत्पादकता  बढ़ाने  में  सहायक  न  कि  मनुष्य
 उसका  गुलाम  बन  जाए  ।  हमने  बतलाया  कि  विकास  प्रयास  और  प्रगति  छोटे  श्र  निर्धन  पर  ध्यान  दे

 और  बड़े  और  भव्य  के  प्रलोभन  में  न  खाद्य  वितरण  तथा  ग्रामीण  विकास  के  संघटित

 कार्यक्रम  तथा  MAT  हमारे  बयानों  में  जोरदार  ढंग  से  प्रस्तुत  किये  गये

 परसों  लंदन  में  जो  विज्ञप्ति  जारी  की  जिस  पर  माननीय  सदस्यों  का  पहलें  ही  ध्यान  गया  वह

 विषयों  के  क्षेत्र  तथा  विचार  विमर्श  की  तथा  सम्मेलन  की  व्यापक  सवेसम्मति  प्रतिविम्बित  करती  है  ।  इसमें

 दक्षिण  मिडल  हिन्द  श्रौर  भ्रमीर  और  गरीब  राष्ट्रों  के  बीच  बढ़ती  खाई  जैसी

 बड़ी  अन्तर्राष्ट्रीय  समस्याएं  श्रौर  राष्ट्रमण्डल  के  भीतर  व्यापारिक  तथा  कार्यात्मक  सहयोग  के  लिए
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 17  1977  प्रधान  मंत्री  द्वारा  लंदन  में  राष्ट्र  मंडल  प्रधान  मंत्री

 सम्मेलन  में  भाग  लेने  के  सम्बन्ध  में
 वक्तव्य

 कई  राष्ट्रमण्डल  देश  धूगाण्डा  के  संबंध  में  मानवीय  भ्रधिकारों  के  प्रश्न  पर  बहुत  चिन्तित  थ े।  1971  में

 राष्ट्रमष्डलीय  राज्याध्यक्षों  द्वारा  श्रपनाए गये  सिंगापुर  डिक्लेरेशन  ग्राफ  प्रिसिपुर्स  ने  सभी  राष्ट्रमण्डलीय  सरकारों  की

 मौलिक  श्रधिकारों  में  great  शर  मानवीय  मर्यादा  तथा  समानता  के  प्रति  की  पुष्टि  की  ।  जैसा  कि  सदन  को

 यह  wet  तरह  मालूम  है  कि  हम  इन  सिन्द्धांतों  के  प्रति  वचनबद्ध  हालांकि  सम्मेलन  में  इस  विषय

 पर  हुई  चर्चा  मतभेदों  से  मुक्त  नहीं  लेकिन  श्रन्ततोगत्वा  राष्ट्रमण्डल  परम्पराद्ों  के  अनरूप च्  मोटे  तौर  पर  एक

 हल  निकाला  गया  जो  सबको  स्वीकार्य  था ।

 यहां  पर  राष्ट्रमण्डल  सचिवालय  के  कार्य  की  सराहना  करना  उपयुक्त  होगा  ऐसा  मेरा  ख्याल  wat  ae
 श्री  रामफल  के  योग्य  नेतृत्व  में  जो  पहले  गुयाना  के  बिदेश  मंत्री  राष्ट्रमण्डलीय  देशों  में  विभिन्न

 सायिक  तथा  संस्थागत  सम्पर्क  बनाये  रखने  तथा  राष्ट्रमण्डल  सहयोग  के  प्रसार  में  नवीन  भूमिका  निभानें

 जैसे  कई  कार्यों  के  अतिरिक्त  यह  सचिवालय  राष्ट्रमण्डलीय  देशों  में  अर्धिक  सहयोग के  क्षेत्र में  प्रणंसनीय  पहल  की

 है
 ।

 श्न्तराष्ट्रीय  मानकों  के  इस  प्रकार  का  सहयोग  बढ़ाने  के  राष्ट्रमण्डल  सचिवालय  के  प्रयासों  ~ we aTT-

 कृत  कम  खर्च  लाभदायक परिणाम  निकले  हम  भारत  के  लोग  इस  सहकारी  कार्यत्रम  में  योगदान  देकर ही

 खुश  नहीं  बल्कि  इससे  हमें  भी  लाभ  मिला  खास  तौर  से  झपने  व्यापार  बढ़ाने में  मिला

 इस  सम्मेलन  में  हुए  विचार-विमर्श  के  भ्रतिरिक्त  इसका  महत्व  यह  था  कि  इसने  राष्ट्रमण्डलीय  सरकारों  के

 कई  लब्धप्रतिष्ठ  नेताश्रों  के  साथ  श्रनौपचारिक  तथा  द्विपक्षीय  सम्पर्क  के  लिए  शझ्वसर  प्रदान  fea  ब्रिटेन  कके

 प्रधान  मंत्री  श्री  कैल्हन  के  साथ  श्रपनी  दोस्ती  बढ़ाने  के  अतिरिक्त  श्रपने  क्षेत्रीय  तथा  द्विपक्षीय  anc  के  संबंध

 में  बंगलादेश  के  राष्ट्रपति  के  साथ  महत्वपूर्ण  विचार-विमर्श  हुए  ।  राष्ट्रपति  ज़िया  श्रौर  में  इस  बात  से  सहमत  हुए
 कि  वह  हमारे  राष्ट्रीय  तथा  सामान्य  हित  में  है  कि  हमारे  संबंध  अच्छे  पड़ोसी  जैसे  हों  कनाडा  के  प्रधान  मंत्री  के

 साथ  हमने  उन  समस्याओं  की  समीक्षा की  जो  हमारे  सद्भावपूर्ण  संबंधो ंके  रास्ते  में  उत्पन्न  हुई  श्रौर  इस  बात से
 सहमत  हुए  कि  श्रपनी-अपनी  राष्ट्रीय  नीतियों  के  चौखटे  में  ऐसे  प्रयास  किए  जाएं  जिनसे  नाभिकीय  विज्ञान  तथा

 तकनीक  के  शांतिपूर्ण  उपयोग  के  क्षेत्र  में  लाभदायक  सहयोग  श्रौर  भारत-कनाडा  मैत्नी  फिर  से  कायम  हो

 प्रास्ट्रेलिया  के  प्रधान  मंत्री  श्रौर  मैंने  यह  महसुस  किया  कि  एशिया  श्र  प्रशांत  महासागर  की  राष्ट्रमष्डलीय  सरकारें

 भ्रपनी-ग्रपनी  भौगोलिक  दृष्टि  से  सामान्य  हित  के  क्षेत्र  में  लाभदायक  संबध  स्थापित  कर  सकते  इसी  प्रकार  एक

 शोर  ज़ाम्बिया  के  राष्ट्रपति  मरिशस  के  सर  सीबूसागर  रामगुलाम  ौर  WHlHT  राष्ट्रों  के
 wea  नेतागण

 ौर  दूसरी  ् झार  जमाइका  के  प्रधान  मंत्री  और  नेतागण  के  साथ  अपनी  बातचीत  के  दौरान  मैंने  यह

 महसूस  किया  कि  राष्ट्रमण्डलीय  देशों  ने  भारत  के  साथ  श्रपने  संबंधों  को  संजोये  रखा  है  AIC  अपने  सहयोग  बढ़ाने

 की  इच्छा  प्रगट  की  है  ।  विदेश  मंत्री  श्री  weet  बिहारी  वाजपेयी  श्रपने  कई  सहयोगियों  से  मिले  और  मेरी  तरह

 उनकी  भी  राय  थीं  कि  राष्ट्रमण्डल  के  हरेक  हिस्सेदार  भारत  की  नई  सरकार  के  साथ  न  केवल  संबंध  बनायें

 रखना
 चाहते  हैं  बल्कि  उन्हें  मजबूत  करना  चाहते  हैं  ।  उन्होने  कई  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  भी  बातचीत  की

 जिनका  संबंध  विभिन्न  राष्ट्रमण्डलीय  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय  संबंधों से  है  ।
 इस  यात्रा  से  यूनाइटेड  किंगडम  में  रहने  वाले  कई  भारतीय  प्रतिनिधियों  विश्व  समाचार  माध्यमों  के

 लोगों
 से  मिलने  का  मौका  मुझे  मिला  सभी  जगह  भारत के  प्रति  एक  नई  दिलचस्पी  देखने  को  मिली

 ।  चाहे  वह

 भारतीय  समुदाय  हो  अथवा  समाचार  माध्यम  लोकतंत्रात्मक  भारत  में  एक  नई  श्रास्था  झाई  है प्र  उससे  एक

 नई  mm  जगी  12  जून  को  लंदन  में  भारतीय  समुदाय की  एक  विशाल  बैठक  जिसमें  श्रपनी  जनता  की

 झोर  से  मैंने  उनकी  अपनी  जन्मभूमि  के  प्रति  निष्ठा  का  स्नेहयुक्त  उत्तर  feat  ।  साथ  मैंने  उनसे  कहा  कि

 कि  वे  इस  प्राचीन  भूमि  की  परम्पराओं  के  योग्य  बने  श्रौर  श्रपने  वर्तमान  अधिवासी  देश  के  लोगों
 के

 साथ

 जिक  व्यवस्था  की  दिशा  में  प्रयास  करते  हुए  उनका  हृदय  जीतें  ।

 इस  यात्रा  से  मुझे  स्पष्ट  हो  गया  है  कि  लगभग  प्रत्येक  देश  ने  हमारे देश
 के  साथ  fas  दोस्ती

 नहीं  बत्कि  हमारी  राजनीतिक  विजय  श्रौर  ्राथिक  उपलब्धियों  से  खुश  gt  ऐसा  मेरा  विश्वास  ऐसा

 कोई  राष्ट्रमणष्डलीय  देश  नहीं  था  जो  हमारी  नितियों  को  समझने  के  जिनके  प्रति  हमारी  awa  सरकार

 वचनबद्ध  दुर्भावना  रखे
 या

 हमारे  राष्ट्रीय  उद्देश्यों
 को

 अनुचित  श्रालोचना  यह  मान
 लिया

 गया  है  कि  हमने

 जिस
 सच्ची  गुट  निरपेक्ष  नीति  का  प्रतिपादन  शौर  श्रनुसरण  करिया  है  वह  हमारे  हितों  की  ही  रक्षा  नहीं

 133:



 Announcement  Re.  Relinquishing  of  Office  by  June  17,  1977
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 a

 बल्कि  भारत  को  अपने  संबंधों  तथा  स्थायी  विश्व  व्यावस्था  के  विचार  में  एक  महत्वपूर्ण  हिस्सेदार  बनाती  है
 |

 लेकिन  हम  श्रच्छी  तरह  यह  जानते  हैं  कि  श्रन्तर्ाष्ट्रीय मचों  पर  हम  जो  भूमिक  श्रदा  कर  सकते  हैं  वह  हमारी

 घरेलू  ताकत  तथा  श्राधिक  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  स्वावलाम्बन  पर  निर्भर  करती

 जैसा  कि  पहले  कहा  मैं  तेहरान  में  ईरान  के  शाहंशाह से  मिला  ।  उनके  साथ  बातचीत  के  दौरान  मुझे
 और  हमारे  विदेशी  मंत्री  को  प्रधान  मंत्री  हुवेदा  तर  विदेश  मंत्री  खालतबारी से  मिलकर  खुशी  हुई  ।  हमारे
 विमर्श  का  क्षेत्र  व्यापक  था  श्रौर  इससे  ईरान  की  सद्भावना  श्र  हमारे  सहयोग  की  स्थाथी  शक्ति  का  परिचय

 मिला  |
 हम

 इस  बात  पर  भी  सहमत  हुये  कि  हम  दोनों  इस  क्षेत्र  के  स्थायित्व  ake  प्रगति  में  समान  दिलचस्पी
 रखते

 इसी  प्रकार  फ्रांस  के  राष्ट्रपति  के  wat  पर  पैरिस  रुकने  से  सामान्य  हित  के  कई  मामलों  पर  विचार

 विमर्श  करने  का  मौका  मिला  राष्ट्रपति  गिस्का्ड  डी  एस्टेंग  तथा  प्रधान  मंत्नी  बाररे  के  साथ  मेरी  बातचीत

 अत्यंत  मंत्री पूर्ण  रही  झ्रौर  फ्रांस  के  साथ  हमारे  निकट  ौर  लाभदायक  संबंधों  की  श्राशा  ste  बढ़ी  ।

 अण  ग्र्स्रों  के  प्रचर  मात्रा  में  न  बनाये  जाने  के  संदर्भ  में  नाभिकीय  ऊर्जा  उपयोग  में  सम्बद्ध  प्रश्न  मेरे

 साथ  कई  बार  बातचीत  में  उठाये  गयें  मझे  श्रपनी  स्थिति  दोबारा  समझाने  का  मौका  जो  ई  बार  इस

 देश  में  ्रौर  बाहर  भी  स्पष्ट  की  जा  चुकी  है  कि  हम  शांतिपुर्ण  उद्देश्यों  के  लिए  ही  नाभिकीय  उर्जा  के  विकास  में

 दिलचस्पी  रखते  हैं

 इस  राष्ट्र  समदाय  के  साथ  लाभदायक  संबंध  बढाने  का  पहले  से  ज्यादा  na  है  ।  पिछले

 तीन  महीनों  में  जब  से  हमने  कार्यभार  गट  निरपेक्ष  के  रचनात्मक  दबाव  के  चौखटे  में  हमबे  अपने  पुराने

 दोस्तों  को  विश्वास  दिलाया है  कि  निकट  ौर  सुदूर  भविष्य  में  उनके  साथ  हमारा  संबंध  बेहतर  होता  जायेगा  ।

 हम  दावा  कर  सकतें  हैं  कि  हमारे  पड़ोसियों  की  हमारी  दोस्ती  में  ज्यादा  श्रास्था  है  श्रौर  इस  उप  महाद्वीप

 में  तनाव  कम  है  श्रौर  wag  ज्यादा  सहयोग  देनें  के  इच्छक  हैं  ।  राष्ट्रमण्डल  सम्मेलन  तथा  इस  विदेश  यात्रा  से

 विश्व  के  सभी  हिस्सों  के  नेताओं  का  यह  स्पष्ट  करनें  का  मौका  मझे  मिला  कि  यह  भारत  सरकार  जिसे  भारतीय

 जनता  का  विश्वास  प्राप्त  ent  है  wie  एक  बार  fez  गांधी  जी  की  afve  ae  grey  से  प्रेरणा  मिली  @r  एक

 ऐसा  शांतिपूर्ण  विश्व  बनाने  में  पीछे  नहीं  रहेगा  जो  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सामाजिक  न्याय  की  दिशा  में  प्रयत्नशील  रहें |

 कल  तीस  राष्ट्रमण्डलीय  देशों  से  ज्यादा  ईरान  के  शाहंशाह  तथा  फ्रांस  के  राष्ट्रपति

 और  प्रधान  मंत्री  से  मिलने  से  इस  श्रन्तर्राष्टीय  समदाय  में  भारत  की  इज्ज़त  बढ़ी  है भ्रौर  इस  देश  के  प्रति  अब

 ज्यादा  सदभावना  है  ।

 लोक  सभा  के  महासचिव  wl  श्यामलाल  शकधर  के  पद  से  मुक्त  होने  श्रौर श्री श्री  श्रवतार  सिंह  frat
 को  लोकसभा  के  सचिव  के  रूप  में  नियुक्ति  के  बारे  में  घोषणा

 Announcement  RE:  Relinquishing  of  office  by  Shri  L.  Shakdhar,  Secretary  General
 of  Lok  Sabha  and  Appointment  of  Shri  Autar  Singh  Rikhy  as  Secretary,  Lok  Sabha.

 aout  सहोदय  :  सभा  को  सुचित  करता  हुं  कि  लोक  सभा  के  महासचिव  श्री  श्यामलाल  शकधर  मुख्य  चुनाव  झ्रायक्त

 नियुक्त  होने  पर  कल  श्रपना  पद  त्याग  रहे  हूं  ये  13  वर्षों  से  लोक  सभा  के  महासचिव  रहे  हैं  इस  सभा की

 बढ़ाने  के  लिये  संसदीय  प्रक्रिया  बनाने  हेतु  इनका  योगदान  सराहनीय  रहा  है  ।  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  सभी  माननीय  सदस्य

 चाहे  वे  किसी  भी  दल  के  इनका  परामर्श लेते  रहे  हैं  ।

 श्री  शकधर  को  विश्व  के  संसदीय  क्षेत्रों  में  ख्याति  प्राप्त  है  ।  वे  भ्रनेक  संसदीय  प्रतिनिधि  मंडलों  के  सदस्य  रह  है  ।  य

 राष्ट्रमंडलीय  संसदीय  संघ  जैसी  संसदीय  deal  से  सम्बद्ध  1973  में  ये  संसद  महासचिव  संघ  के

 mera  सर्वेसम्मति  से  चने गये  जोकि  विश्व  की  संसदों  के  महासचिवो ंके  बीच  इनको  लोकप्रियता का  प्रतीक है  ।

 मुख्य  चुनाव  झ्रायुक्त  के  रूप  में  श्री  शकधर  की  नियुरवित उनकी  सेवा  का  प्रमाण है  ।  हमें  इनका  प्रभाव  खटकेगा  ।  इस

 सभा के  लिये  इनकी  सेवाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  में  इन्हें  सभा  का  भ्रवेतनिक  नियक्त  करता  हूं  ।
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 21.0  1899  (Wh)  लोक  सभा  के  महा  सचिव  के  पद  से  मुक्त  होने  लोक

 सभा  के  सचिव  के  रूप  में  निय  क्ति  के  बारे  में  घोषणा
 बाण

 it  मोरारजी  देसाई  :  क्या  में  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्री  शकधर  के  इस  कार्यालय  से  जाने
 और

 इसके  बराबर  ही  महत्वपूर्ण

 मुख्य  निर्वाचन  ग्रायुक्त  का  पद  ग्रहण  करने  के
 भ्रवसर

 पर  सदन  के  प्रति  उनकी  सेवाओं  की  प्रशंसा  करने  में  सहयोग  दे  सकता

 हं  ?  म  27  वर्ष  की  उनकी इस  सभा  की  सेवा  में  से  20  वर्ष  तक  उनका  मूक  प्नौर  सक्रिय  दर्शक रहा  हूं  मैंने  श्री  HAT
 को  सदैव  लोकतांत्रिक  ढंग  से  काम  करते  पाया  तथा  उन्होंने  समूचे  सदन  को  संतुष्ट  किया  ।  यह  कोई  कम  योग्यता

 नहीं  है  इममें  कोई  संदेह  नहीं  कि  अपने  नये  पद  पर  भी  वे  इसी  योग्यता  वरन  ma  भी  बढ़कर  काम  करेंगे  |  म  उनके  नये

 काम  में  उनकी  सफलता  की  कामना करता  हूं  ।

 श्री  यशवन्त  राव  चह््ाण  :  श्री  द्वारा  लम्बे  समय  तक  लोक  सभा  के  महासचिव  पद  पर  काम  करने
 के  लिए  में  भ्रध्यक्ष  महोदय  तथा  प्रधानमंप्रीजी  द्वारा  प्रकट  किए  गये  विचारों  से  सहमत  हं  झौर  उनका  करता

 हैं  ।  sd} TT  विद्वान  ही  नहीं  हैं  वरन्‌  विधि  सम्बन्धी  मामलों  के
 विशेषज्ञ

 भी  हैं  वे
 नियमों

 को  लागू  करने  में  बड़ी  शांति

 से  काम  लेते थे  WT  स्पष्ट  साथ ही  सदन  पर  नियंत्रण  रखने  में  वे  as  कारगर  ढंग  से  श्रध्यक्ष महोदय  की  सहायता

 करते थे  ।

 श्री  शकध  र  श्रत्यन्त  विषय  परक  रहे  तथा  सभी  सदस्यों  को  सहायता  देते  चाह  वे  किसी  भी  दल  के  क्‍यों  न  हों

 वह  सदन में  ही  नहीं  वरन्‌  समितियों  के  कार्य  में  भी  बड़े  सहायक  रहे  हैं  ।  उनकी  राय  को  हमने  समितियों में  बड़ा  उपयोगी

 पाया  है
 ।

 दुःख  की  बात  है  श्री  शकधर  हमें  छोड़ रहे  हूँ  यह  संसद  के  लिये  हानि  है
 ।

 परन्तु  देश  के  हित  में  है  कि  वह  मुख्य

 निर्वाचन  WatT ~)  के  पद  पर  जा  रहे  हें  ।  यह  बहुत  ही  उपयुक्त  चुनाव  है  क्योंकि  पहली  बार  इस  पद  पर  ऐसे  व्यक्ति  को

 ब्य  किया  जा  रहा  है  जो  विधायी  कार्य  से  सम्बद्ध  रहा  है  |

 मे  श्री  शकधर  की  सफलता  की  कामना  करता  हूं  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  म॑  श्री  शकधर  की  प्रशंसा  में  अध्यक्ष  प्रधान  मंत्री  श्रौर  विपक्ष  के  नेता  द्वारा

 प्रकट  किये  गये  विचारों  से  सहमत हूं  ।  जब  भी  सदन  में  तनव  तनाव  का  वातावरण वह  AEA  की  सहायता को  झ्ाय  ।

 कठिनाईपु्ण  परिस्थितियों  को  हल  करना  एक  बहुत  बड़ी  योग्यता  है  |  वह  संसदीय  प्रक्रिया  प्रौर  संवेधानिक  मामलों  के  विशे  षज्ञ

 उन्होंने  यह  योग्यता  प्रप ने  लम्बे  प्रनुभव  के  बल  पर  प्राप्त की  है  ।  म झाश  करता  हुं  कि  नये  पद  पर  वह  उसी

 निष्पक्षता से  काम  करेंगे  जो  कि  qe  निर्वाचन  श्रायक्त  के  लिये  प्रावश्यक  है  तथा  श्रपना  काय  अधिक  प्रभावशाली ढंग  से
 |

 श्रोमती  पार्वती  कृष्णन  :  में  rey  दल  की  श्रोर  से  aa  तक  व्यक्त  किये  गये  विचारों से  सहमत  हूं  ।  श्री

 wnat स्देव  सदन  के  लिये  नये  श्रौर  थवा  सदस्यों  के  लिये  बड़े  सहायक  रहें  हू  |  उन्होंने  संसदीय  प्रक्रिया  की  aT  धारा

 में  आने  के  लिये  तथा  संसद  में  बेहतर  काम  करने  शौर  झपने  क्षेत्रों  के लिये  संसद  सदस्यों  के  cent  को  निभाने

 के  लिये  उनकी  मदद  करते  हैं  ।

 वह  पीठासीन  श्रधिकारियों के  लिये  बड़े  सहायक रहे  हैं  विशेषकर हाल  ही  के  हंगाम  वालें  वर्षों  में  संसदीव
 प्रक्रिया

 सम्बन्धी  उनकी  पुस्तक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाने  वालों  के  लिये  एक  aq  ग्रन्थ  सिद्ध  हुई  है  ।

 श्री  इब्राहीम  सुलेमान  सेट  )  :  झपने  दल  की  श्रोर  से  में  श्रत्यन्त  कठिन  समय  में  देश  के  संसदीय  लोकतंत्र का
 करने  तथा  उसे  मजबूत  बनाने  मं  श्री  की  सेवाओं  की  प्रशंसा  करता  यह  स्वीकार  करना  पड़ेगा  कि  श्री

 शकधर  ने  संसदीय  लोकतंत्र  प्रणाली  के अपने  ज्ञान  के
 कारण

 गत  14 वर्षों में  देश  में  लोकतंत्र के  कुशल  कार्यकरण में  बहुत

 योगदान  दिया  है  ।  हमें  दुःख  होगा  कि  वह  हमें  छोड़कर  जा  रहें  हैं  परन्तु  हमें  उनसे  मुख्य  चुनाव  श्रायुक्त के  रूप  में  मिलने का

 अवसर  मिलेगा  |  मुझे  विश्वास है  कि  वह  काम  लोगों  की  पूर्ण  सन्तुष्टि  के  अनुसार  करेंगे  श्रौर  देश में  भावी

 चनाव  निष्पक्ष  अधिकारी  के  रूप  में  करायेंगे  ।

 मे  कामना  करता  कि  ag  अपने  नये  पद  पर  भी  सफल  हों  ।

 श्री  पी०  के०  देव  )  :  इस  सदन  के  अधिकारी  के  रूप  में  में  श्री  शकधर  को  पिछले  20  वर्षों  से  जानता  हूं
 और  महासचिव  के  रूप सें  14 वर्षों से  इस  पद  को  उन्होंने  अत्यधिक  योग्यता  के  साथ  निभाया  |
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 श्री  शकधर  की  संसदीय  प्रक्रिया  सम्बन्धी  पुस्तक  की  तुलना  संसदीय  प्रक्रिया  सम्बस्धी  पुस्तक  से  की  जा  सकती  है  तथा

 देश  में  संसद  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  इतिहास  के  छात्र के  लिये  मार्गदर्शन  कर  सकती  है  ।  श्रब  वह  नये  पद  पर  जा  रहे  हैं  श्रौर

 राशा  है  कि  वह  मुख्य  निर्वाचन  maga  के  पद  को  भी  उसी  खूबी  से  निभायेंगे  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  शकधर  के  मख्य  निर्वाचन  श्रायक्त  होने  पर  लोक  सभा  के  महासचिव  का  पद  खाली  हो  गया  है  |

 श्री  रिखी  और  श्री  पटनायक  के  सेवा  रिकार्ड  को  देखा  है  मैंनें  लोक  सभा  के  सचिव  के  पद  पर  स्थानापन्त

 रप  में  कार्य  करने  के  लिए  18-6-77  से  श्री  अवतार  सिंह  रिखी  को  चुना  महासचिव  का  पद  झागामी

 झादेशों  तक  बदल  कर  सचिव  का  पद  बनाया  गया है  |  महासचिव  का  पद  हाल  ही  में  बनाया  गया  था  अब

 समार  यहाँ  ण्बिल  सचिव  का  पद  होगा
 हम  इस  पर  बाद  मे  विचार  करेंगे  oa  श्री  रिखी  कल  से  सचिव

 के पद गद  पर  कार्य  करेंग े|

 अनुदानों  की  मांगे  1977-78

 DEMANDS  FOR  GRANTS  (RAILWAYS)  1977-78

 SHRI  SUKHDEV  PRASAD  VERMA  (Chatra)  I  rise  to  support  the  Railway  Budget

 and  congratulate  the  Railway  Minister  as  he  has  presented  a  budget  which  is  in  accordance

 changed with  the  aspirations  and  expectations  of  people  as  well  as  in  accordance  with  the

 circumstances  Through  this  budget  he  has  told  that  railways  are  not  a  commercial  under-

 taking  but  can  play  a  very  big  role  in  the  development  of  the  country

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  DEPUTY  SPEAKER  in  the  ]

 The  expansion  of  railways  should  be  so  planned  that  backward  and  remote  areas  are

 brought  on  the  railway  map.  The  Railway  Board  should  draw  up  comprehensive  plans  and

 schemes  which  should  be  taken  up  on  the  basis  of  priority  and  the  realities  of  the  situa-

 tion.

 The  region  of  Chota  Nagpur  in  Bihar  is  very  backward  and  due  attention  should  be

 paid  to  it  A  rail  link  should  be  constructed  to  connect  Gaya  with  Chandwa  via  Sarghati

 Chatra  or  one  line  should  be  provided  from  Bihata  to  Chandwa  via  Sarghati  Chatra.  These

 has  an
 lines  should  be  given  top  most  priority.  The  former  Railway  Minister  given

 assurance  that  the  rail  link  between  Bahktiarpur  to  Rajgir  will  be  extended  upto  Bodh  Gaya,

 but  there  is  no  mention  of  it  in  the  present  budget.  A  survey  has  already  been  made  of

 this  line  Rajgir  and  Bodh  Gaya  are  religious  places  of  world  fame  Lakhs  of  tourists

 and  pilgrims  visit  these  two  places  They  are  put  to  great  difficulty  in  the  absence  of  a

 rail  link  between  these  two  places  The  Hon.  Minister  is  requested  to  pay  attention  towards

 this  line

 The  entire  work  in  connection  with  extension  of  railway  line  from  Barwardih  to  Chirmiri

 had  been  completed  from  the  time  of  Second  World  War  but  this  line  has  not  so  far  been

 constructed  This  line  will  reduce  distance  of  250  miles  between  Gomoh  and  Bombay

 A  definite  policy  has  to  be  drawn  up  to  root  out  corruption  in  railways  and  measures
 For  this  purpose,  a  siart  has  to have  to  be  taken  to  identify  the  spheres  of  corruption

 be  made  to  check  corruption  at  the  higher  levels

 It  is  good  that  it  has  been  decided  to  bring  about  decentralisation  in  the  railway  adminis-

 tr  ation.  It  is  a  good  decision  not  to  allow  extension  to  those  employees  who  have  reached

 the  age  of  retirement.  Those  whose  services  have  been  extended,  should  be  retired  at  the

 earliest  so  that  junior  persons  can  get  an  opportunity  for  promotion.

 Thefts  in  railways  still  continue  in  spite  of  the  existence  of  Railway  Protection  Force
 It It  is  learnt  that  thefts  are  committed  in  connivance  with  the  men  of  the  R.P.F.  18,
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 therefore,  गां  essential  to  introduce  reforms  in  the  workine  of  this  Force.  It  shoul  d  be
 manned  by  honest  people  under  the  supervision  of  an  officer  of  high  character  and  integrity.

 An  overbridge  should  be  provided  at  a  railway  level  crossing  in  the  South  of  Gaya  between
 Gaya  and  Tikari  Road.

 The  Railway  Board  should  take  over  the  control  of  Fatua-Islampur  light  railway  and
 Arrah-Sasaram  light  railway  in  Bihar  which  are  running  in  worst  conditions.

 SHRI  RAM  NARESH  KUSHWAHA  (Salempur)  :  I  rise  to  pay  compliments  to  the
 Railway  Minister  for  presenting  a  balanced  budget  and  for  taking  initiative  to  complete  the
 schemes  in  the  eastern  part  of  the  country.

 There  are  still  several  railway  employees  whose  services  were  terminated  during  the
 emergency  and  who  have  not  been  reinstated  so  far.  Such  employees  should  be  taken  in
 service  at  the  earliest.

 The  railway  officials  at  Gorakhpur  are  corrupt  and  they  misuse  government  property.
 Their  behaviour  with  employees  is  not  very  cordial.  They  go  by  staff  car  to  nearby  stations

 instead  of  by  rail.  They  resort  to  nepotism  in  the  recruitment  of  personnel.  It  should  be

 checked.

 There  are  no  communication  in  the  entire  region  known  as  Noakhali  and  in  the  region
 of  Deoria.  If  a  railway  bridge  is  provided,  it  will  open  up  scope  for  introducing  road

 transport  there.

 There  are  often  conflicts  with  students  in  railway  compartments  because  they  do  not
 It  is,  therefore,  suggested!  that  on  the  basis  of  Principal’s  certi- purchase  railway  tickets.

 ficate,  students  should  be  allowed  to  travel  free  from  their  home-town  to  the  place  of

 educational  institution.

 It  is  learnt  that  trains  have  again  started  running  late.  The  Railway  Minister  should

 find  out  the  resons  for  it  and  improve  the  things.

 The  use  of  Hindi  shouild  be  encouraged  in  the  working  of  railways.

 188.0  Gorakhpur  is  connected  with  Badhalganj  and  Doharighat  by  a  rail  link,  the  entire

 region  will  be  connected  with  Mau.  Similarly,  if  Doharighat  is  connected  with  Suremanpur

 via  Sikanderpur  and  Bansdih,  it  will  more  closely  connect  the  States  of  Uttar  Pradesh  and

 Bihar.

 There  is  still  a  good  deat  of  overcrowding  in  trains.  In  order  to  avoid  overcrowding,

 more  coaches  should  be  attached  to  different  trains.

 There  is  no  train  between  Gorakhpur  and  Chupra  between  10  p.m.  and  12  noon  next

 day.  The  Janata  train  from  Gorakhpur  should  be  run  on  mail  line  instead  of  loop  line.
 The

 Then,  the  shuttle  train  between  Chupra  and  Siwan  should  be  extended  upto  Bhatni.

 local  trains  from  Varanasi  to  Bhatni  should  be  extended  upto  Siwan.

 Steps  should  be  taken  to  start  new  lines  in  backward  regions  with  a  view  to  bringing

 about  their  economic  development.

 sft  प्रो ०  ato  श्रलगशन  (ATH)  लाभ  बजट  प्रस्तुत  करने  के  लिये  मैं  रेल
 मंत्री  को  बधाई  देता हूं

 ।

 रेल  मंत्री  की  रेलों  की  वित्तीय  स्थिति  बहुत  भ्रच्छी  मिली  है  जिसका श्रेय  पिछली  सरकार
 को

 जाना  चाहिए
 ।

 गत
 वर्ष

 के
 बजट

 खाया  गया  था  जबकि  संश  rtf धत  लाभ  बढ़कर  35  .  67  करोड़  रुपये  हो  गया  था  |
 केवल  में  8.98  करोड़  स्पये

 का  लाभ
 दि

 बन७- शस  झनुमान  है  कि  जब  खाते  बन्द  किये  जायेंगे  तो  यह  लाभ  बढ़कर  रुपये  हो  जायेगा  ।  ऐसी  सस्तोषजनक  स्थिति

 को  देखते  हुए  रेल  मंत्री  को  न  केवल  सामान्य  राजस्व  का
 घाटा

 कम
 करना

 चा
 हिये  बत्कि  यात्रियों पर  पड़ने  वाले  भार  कम

 करके  उन्हें  कुछ  विशेष  राहत  देने  के  बारे  में  भी  विचार  करना  चाहिए
 |
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 ava  &  कि  रेलवे  में  प्नशासन  बना  रहेंगा  ।  परन्तु  हाल  ही  में  रेलों  की  fl  देखते  हुए  यह  सन्देह  होने  लगा

 हैं कि  क्या  उचित  अनुशासन  कायम  रखा  जा  रहा  है  श्रौर  क्या  कठोर  श्रनशासन बनाये  रखने  की  झोर  ध्यान  दिया  जा  रहा

 हमने  देखा  है  कि  विशेषकर  दक्षिण  रेलवे  में  एक  ही  स्थल  पर  दो  दुर्घटना यें  हुई  ।  यह  एक  ऐसा  मामला है  जिस  पर

 ध्यान  देने  की  है  |

 देश  के  दक्षिणी  भाग  में  हुए  श्रौद्योगिकीकरण  हो  रहे  श्रौद्योगिकीकरण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  क्षत्र  रेलवे

 का  सर्वागीण  विकास  करने  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  मै  Tevet  विकास  की  बात  कर  रहा  ह  खेद है  कि  wil तक
 दक्षिणी  भाग  की  पूर्ण  अपेक्षा  की  गई  है  ।  वहां  नई  लाइनें  बिछाने  प्रौर  श्रन्य  लाइनों  का  विद्यवीकरण  किया  जाना  चाहिये

 ।

 देश  के  दक्षिणी  भाग  में  हो  रहें  की  दृष्टि  में  इस  क्षेत्र  में  रेलों  का  विकास  करना  चाहिये  ।  सोचा  तो

 यह  जा  रहा  था  कि  दक्षिणी भाग  देश  के  कोयले  वाले  भाग  से  बहुत  दर  है  रेलों का  वहां  शीघ्र  विद्यतीकरण होगा  ।  पर

 इस  कार्य  पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  दक्षिण  में  रेलवे  के  बहुत  ही  छोटे  रेल  भाग--टम्बारम  से  विल्लपुरम  तक  के  विद्युतीकरण

 का  काम  20  वर्ष  पहले  श्रारम्भ  किया  गया  था  लेकिन  श्रभी  तक  एक  मीटर  लम्बे  रेल  ट्रैक  का  काम  भी  पुरा  नहीं  हुमा है

 मद्रास-विजयवाडा  रेल  लाइन  के  विद्यदीकरण  का  मामला  बहुत  समय  से  विचाराधीन  पड़ा  है  ।  मद्रास-बंगलौर रेल  लाइन

 के  विद्यतीकरण  के  मामले  की  भी  यही  स्थिति  है  ।  श्राशा  है  कि  रेल  मंत्री  इस  मामले  में  कुछ  कार्यवाही  ग्रवश्य  करेंगे  ।

 नई  रेल  लाइनें  बिछाने  के  बारे  में  भी  यही  स्थिति  है  ।  रेल  लाइन  के  निर्माण

 में  तेजी  लाई  जाये  ।  चिंगलपुट  ake  चीमा-सेलम  के  बीच  रेल  लाइन  का  सर्वेक्षण  कार्य  green  किया  गया  है  ।  इस  क्षेत्र में  मीटर

 गेज  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  के  बा  रे  में  बहुत  कुछ  करना  है  ।  इस  क्षेत्र  की  वतंमान  भावी  झावश्यकताओ्ों

 की  पूर्ति  के  लिए  कार्य  में  तेजी  लाई  जाये  ।  पुर्वी  समृद्री  क्षेत्र  के  समूद्र  में  तेल  मिलने  की  श्रच्छी  सम्भावनाएं हूँ  ।  इस  लिए

 मद्रास  से  ततीकोरन  तक  की  समस्त  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  की  अआवश्यकता  है  ।

 रेलों में  खान-पान की  व्यवस्था भी  संतोषजनक  नहीं  कही  जा  सकती  ।  पहले  यह  प्रथा  भी  थी  कि  तेज  चलने  वाली

 गाड़ियों के  साथ  भोजन  यान  लगा  होता  था  ।  अब  इस  प्रथा  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  इसे  दोबारा  चालू  किया  जाये

 रेल  मंत्री  (Sto mg  :  जहां  तक  उपरि  पुलों  का  सम्बन्ध  वह  राज्य  सरकार  का  उत्तरदायित्व  है  ।

 sit  प्रो ०  पी०  श्रलगेसन  :  में  भूमिगत  मागं  बहुत  पुराना  हो  गया है  ।  यह  बहुत  सकरा  भी  है  श्रौर  बढ़ती

 हुई  यातायात  की  श्रावश्यकताओं की  पति  नहीं  हो  सकती
 ।

 उसे  चौड़ा  किया  जाना  चाहिये
 ।  श्रराकोलनम में  एक  कमशाला

 बहुत  पुरानी  पड़  चुकी है  श्रौर  वहां  कायें  कुशलता  भी  घट
 गई  एक  विभागीय  तकनीकी  समिति  बनायी

 जानी

 चाहिये  जो  इस  की  कार्यकुशलता  में  सुधार  कर  अरथ  वा  इसके  क्रियाकलापों  का  विविधिकरण  करने  पर  बिचार  कर  ।

 कोवाई  एक्सप्रेस  गाड़ी  को  झराकोनस  स्टेशन  पर  रोका  जाना  चाहिये  ।  इसी प्रकार से  रेलवे  कऋरसिग  स्टेशन के  बिल्कुल

 निकट  बनाये  गये  हैं  ।  उन्हें  स्टेशन  से  थोड़ी  दूरी  पर  बनाया  जाना  चाहिये  था  |

 SHRI  RAM  PRASAD  DESHMUKH  (Hathras)  Sir,  I  want  to  draw  your  attention

 towards  certain  small  matters  The  hawkers  and  stall  holders  at  stations  fleece  the  passengers
 Second  class  passengers  are  very  much  harassed  by  them  and  they  charge  exorbitant  rates

 This  should  stop

 Pilferage  of  coal  is  going  on  for  a  long  time,  because  there  is  no  proper  arrangement  of

 any  shed  or  light  at  the  place  where  it  is  stored

 There  is  a  train  which  runs  between  Hathras  and  Hathras  Junction  a  distance  of  only
 four  miles  It  should  be  extended  upto  Aligarh  or  Delhi

 Gomati  Express  and  Vikramshila  Express  trains  should  stop  at  Aligarh  which  is  a  big

 city  and  an  educational  centre.  At  present,  Janta  Express  stops  at  Madrak  station  but  it

 Moreover  there is  learnt  that  it  will  not  stop  there  after  the  15th.  This  should  not  happen

 should  be  a  stoppage  of  this  train  at  Sasni  which  is  a  developing  industrial  town

 138



 27  1899  )
 2:  ह

 ग्रनूदान  की  1977-78

 The  monopoly  of  a  few  canteen  contractors  in 01  11895  should  be  brought  to  an  end.
 Only  then  there  could  be  an  improvement  in  the  quality  of  food  and  service  in  catering.
 The  punctuality  of  trains  should  be  strictly  maintained.

 There  have  been  instances  of  frequent  harassment  of  passengers  by  the  students  of
 Aligarh  University  These  things  should  be  put  down  with  a  strong  hand

 Service  conditions  as  well  as  the  pay  scales  of  sweepers  in  Railways  should  be  improved
 50  that  people  belonging  to  other  communities  be  attracted  to  this  work

 After  the  Lucknow  Express  has  been  extended  to  Varanasi,  it  has  become  difficult  for
 he  passengers  at  Lucknow  to  board  the  train  for  Delhi  A  separate  train  should  be  intro-

 duced  to  facilitate  the  Delhi  bound  passengers  at  Lucknow

 The  railway  porters  may  be  awarded  the  contract  to  load  and  unload  the  goods  in
 This  will  giv  them  additional  income Aligarh  Pilferage  from  goods  trains  should  be

 stopped

 Instead  of  an  overbridge  at  level  crossing,  an  under  ground  passage  should  have  been
 provided  for  it  is  difficult  for  many  people  to  climb  the  bridge  and  it  has  not  helped  in

 removing  the  traffic  jam

 There  is  lot  of  corruption  in  Railways,  specially  in  the  railway  police  The  R.P.F.  is

 totally  ineffective  It  has  failed  to  check  incidents  ण  pickpocketing,  lifting  of  goods  et
 The  porters  are  asked  to  carry  the  dead  bodies  of  persons  who  die  in  accidents  They  are
 not  paid  anything  for  this  work.  The  Government  should  make  some  proper  arrangement
 in  this  regard

 SHRI  CHHABIRAM  ARGAL  (Morena)  Sir,  I  support  the  Railway  छिप  Be  My

 constituency  is  a  dacoit-infested  area  and  transport  facilities  are  not  available  This  area

 has  remained  backward  because  of  dacoits  and  lack  of  other  facilities

 An  overbridge  should  be  constructed  in  Morena  In  the  absence  of  such  a  bridge,
 the  traffic  at  the  main  road  has  to  wait  for  long  hours  This  has  created  a  lot  of  difficulties

 for  passengers.  There  is  also  the  need  to  provide  a  tin-shed  at  the  railway  station.

 A  broad-gauge  railway  line  should  be  constructed  connecting  Sawai  Madhopur-Murena,
 Gwalior-Bhind  and  Etawah.  Many  industries  can  be  set  up  near  about  that  railway  line  and

 that  dacoit  infested  area  can  be  developed

 The  Railway  Board  has  outlived  its  utility.  Huge  expenditure  is  being  incurred  on
 establishment  It  should  be  abolished

 Government  has  been  indifferent  towards  Harijans  and  Adivasis  for  long.  Their

 interests  should  be  safe-guarded  All  the  employees  dismissed  from  service  during  emer-

 gency  should  be  taken  back.

 Chattisgerh  Express  should  stop  at  Morena.  Earlier,  Punjab  Mail  used  to  stop  at

 Morena.  Now  that  train  does  not  stop  there.  This  stoppage  should  be  restored.

 Railway  canteens  should  be  allotted  to  unemployed  educated  and  to  Scheduled  Castes

 and  Scheduled  Tribes  persons.  This  will  help  to  reduce  unemployment.  The  monopoly  of a
 few  contractors  who  usually  sell  their  stalls  to  sub-contractors  at  profit  should  be  brought

 to  an  end.

 Agra-Morena  shuttle  train  which  had  been  discontinued  should  be  reintroduced.

 The  people  have  to  face  a  lot  of  difficulty  in  absence  of  an  over-bridge  at  the

 crossing  at  Morena.

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  :
 मैं  मंत्री  जी  को  इस  रेल  बजट  के  लिए  बधाई  देता  हूँ  ।  पहली  बार

 रेलवे  में
 प्लेटफाम

 के  पैसे  कम  किये  गये  हैं  ?  रेलवे  में  नैमित्तिक  तथा  ठेके के  श्रमिक  भारी  संख्या  में  काम  करते  हैं  इनकी  सेवाओं को  शीघ्र
 ही  नियमत  किया  जाना  चाहिए  ।
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 आपात  काल  के  दौरान  कई  कर्मचारियों  की  पद-वृद्धि  रोकी  गई  तौर  चापिक  वेतन  बद्ध  नहीं  ह हई  ऐसे  सभी  मामलों

 को  सहानुभूतिपूर्ण  जांच  की  जानी  चाहिए  ।

 गाड़ियों  म  जो  लोग  खाना  खिलाते  हैं  उनकी  सेवाएं  भी  स्थायी  की  जानी  चाहिएं  |  उन्हें  वर्दियां  दी  जानी  चा

 बेहतर  सुविधाओं  की  व्यवस्था  कीं  जानी  चाहिए  जरूरी है  हावड़ा-झ्रागरा  और  हावड़ा-शिकशला  लाइनों  के  लिए  बहुत
 कम

 राशि  श्राबंटित  की  गई  है  ।  इस  गति  से  al  लाइनों को  पूरा  करने  में  ate  ad  लग  जायेंगे  ।  हुगली  श्रौर  बांकुरा के  बीच

 वत्तमान  रेल  लाइन  से  किसी  भी  प्रकार  का  कार्य  सिद्ध  नहीं  हो  रहा  ।  दिन  में  केवल  एक  ही  गाड़ी  चलती  है  ।  या  तो  श्राप

 इसे  बंद  करिये  या  लाइन  को  ब्राड  गेंज  में  परिवत्तित  किया  जाये  ।

 ae  कहा  गया  था  कि  भूमिगत रेलवे  1986  तक  बन  जायेगी  लेकिन  कार्य  बहुत  धीमी  गति  से  चल रहा  इससे

 यातायात  में  भी  बाधा  उत्पन्न  होती  है.श्रौर  लोगों  को  बहुत  कटिनाई  ग्रा  रही  है  ।  इस  विषय में  झ्रावश्यक  उपाय  किये  जाने
 चाहिएं

 कई  स्थानों  पर  रेलवे  लाइनों  पर  उपरि  पूलों  की  जरूरत  है  ।  हर  बार  रेलवे  प्रशासन  यह  कहता  है  कि  राज्य  सरकार
 50  प्रतिशत खच  वहन  करे  तभी  निर्माण  कार्य  किया  जा  सकता  है  ।  राज्य  सरकार  यह  खर्चा  वहन  नहीं  कर  सकती

 ।

 इन  श्रावश्यक  कार्यों  पर  रेलवे  प्रशासन  को  ही  पूरा  व्यय  करना  चाहिये  ।

 कुछ  भूमिगत माग  100  व्  पूवे  बनाये  गये  थे  |  उनकी  हालत  खराब  हो  चुकी  है  ।  वे  इतने  तंग  हैं  कि  उनमें से  वाहन

 निकालना कठिन  हो  जाता है  ।  इन्हें  चौड़ा करने  के  लिये  उपाय  किये  जाने  चाहिए

 कटवा-बांदेल  सैक्शन  पर  केवल  एक  ही  लाइन है  ।  ट ध्  दोहरा  किया  जाना  जरूरी  है  |  तारकेश्वर  सर्वशन  पर  भी  यह

 बात है  ।

 सेकड़ों  यूवकों  ने  अपना  प्रशिक्षु  पाठक्रम  पूरा  कर  लिया है  |  a  सभी  पिछले  15-20  वर्षों सं  रंलवें  में  कार्य कर

 कमंचारियो  सम्बन्धी हैं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  जिन्होंने  agar  कोर्स  पूरा  कर  लिया  है  उन्हें  रेलवे  मे

 लगा  लिया  जाये  ।  हावड़ा  डिवीजन में  सेकड़ों  कर्माशियल  क्लर्क  ऐसे  जिन्हें  मकान  नहीं  दिए  गये  र  ।  हर  श्रणी

 के  कमचारियों  के  मकान  दिलाने के  लिए  उचित  प्रबन्ध किये  जायें  ।

 श्री  बी०  पी०  मंडल  )  :.  मैँ  रेल  मंत्री  के  प्रगतिशील  बजट  पेश  करने  के  लिये  वधायी  देता  हूं  ।  मैं  मंत्नी  महोदय

 से  देश  में  वर्गहीन  रेलवे  प्रणाली  बनाने  का  श्रनुरोध  करता  हूं  क्योंकि  ऐसा  करना  ही  समाजवाद  की
 एक

 वास्तविक  कदम
 होंगा  |

 कोसी  नदीं  ने  इस  बार  बिहार  में  बहुत  नुकसान  किया  है  ।  सभी  सड़कों  श्रौर  रेलों  को  नुकसान  पहुंचा है  । स्वर्गीय श्री
 एल०  एन ०  मिश्रा  ने  इस  क्षेत्र  में  कुछ  नई  रेलवे  लाइन  बनाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  लेकिन  इस  विशेष  में  तक  कुछ  नहीं

 गया है

 रेल  मंत्री  को  इन  प्रस्तावित  लाईनों की  श्रोर  उचित  ध्यान  देना  जाहिए  ।  श्री  मिश्र  ने  बहुत  पहने  बाढ़

 खराब  हुई  निर्मली  झपतैही  लाईन  को  पुनः  चलाने  का  भी  प्रस्ताव  किया  था  ।  मंत्री  महोदय  फ़ाईल  देखें  कि

 श्री  मिश्र  ने  किन  किन  लाईनों  का  प्रस्ताव  किया  था  ।

 मंत्री  महोदय  को  ब्रांच  लाईनों  की  झोर  भी  उचित  ध्यान  देना  चाहिए  ।  इन  लाईनों पर  बहुत  भीड  होती है

 मैं  मंत्री  महोदय  से  aay  करता  ह  कि  मेथायी  रेलवे  स्टेशन  की  रेलवे  लाईन  पर  क्रासिंग  ब्रिज  बनाया  जाये  ।  मैं  मंत्री

 महोदय  से  रेलों में  पुलिस  गार्ड  तैनात  करने  का  भी  श्रनरोध  करता हूं
 ।

 रेलवे  में  जिंतनी  भी  कम  समितियां  होंगी  उतना  ही  ast  ।  मुझे  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  मेरे

 सुझावों  पर  उचित  ध्यान  दगें  ।

 CHOWDHRY  BALBIR  SINGH  (Hoshiarpur) :  I  congratulate  the  Hon.  Minister  for

 presenting  this  budget  The  railways  should  be  run  on  com  WL merci ial  b  asis  and  passengers

 should  be  dealt  with  by  the  railway  employees  xactly  in  a  way  customers  are  dealtwith
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 by  the  commercial  concerns.  The  trains  were  running  in  time  till  April  but  thereafter
 they  are  genrally  fate.  The  train  was  late  on  13th  also  by  24  hours  for  which  necessary
 enquiry  can

 be  conducted.

 Pilferages  in  the  railway  should  be  stopped  with  an  iron  hand.  We  should  lay  only
 those  railway  lines  which  are  economically  viable.  Now  railway  line  from  Ludhiana  to

 Chandigarh  will  be  economically  profitable.  All  the  uneconomic  lines  in  France,  England
 etc.  etc.  have  been  closed.

 Railway  Board  should  be  re-structure  and  so  that  railway  system  could  be  improved.

 We  should  also  try  to  bring  about  punctuality  in  the  running  of  trains.  We  should  try
 to  overhaul  the  entire  administrative  structures  with  a  view  to  bring  about  efficiency.

 SHRI  ARJUN  SINGH  BHADORIA  (Etawah):  A  number  of  accidents  have  taken
 place  during  the  last  30  years.  The  accident  which  took  place  in  Assam  recently  claimed
 more  than  80  lives.  There  had  been  a  demand  for  the  resignation  of  Railway  Minister
 whenever  any  accident  took  place  in  the  past.  I  here  and  now  demand  the  resignation  of
 Hon.  Railway  Minister.  (Jnterruptions)

 We  had  been  condemning  the  Railway  Board  as  a  white  elephant  but  today  our  Railway
 Minister  is  riding  over  this  white  elephant.  The  railway  saloons  and  railway  board  should
 be  abolished.

 Corruption  in  the  railway  is  not  showing  any  declining  trend.  Baroda  House  is  still
 a  hot  bed  of  corruption.  It  has  not  decreased  even  after  the  Janta  Government  came  to

 Steps  should  be  taken  for  its  eradication. power.

 सभापति  माननीय  सदस्य  का  समय  हो  चुका

 SHR]  ARJUN  SINGH  BHADORIA  :  Mr.  Chairman.  Let  me  express  my  ideals.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:  Five  more  minutes  may  be  given  to  Shri  Bhadoria.
 It  may  be  reduced  from  the  time  allotted  to  me.

 SHRI  ARJUN  SINGH  BHADORIA  :  There  was  a  shuttle  service  between  Tundla  and

 Kanpur.  A  number  of  poor  passengers  availed  of  that  service.  After  the  Lok  Sabha
 elections  that  service  has  been  discontinued.  That  should  be  restored  Agra-Allahabad  train
 has  also  been  discontinued.  This  service  should  also  be  restored.

 The  railway  contracts  should  not  be  given  to  the  persons  who  make  a  lot  of  money
 by  selling  them  to  other  parties.

 Railway  Line  connecting  Gwalior  with  Assam  should  be  provided  through  Bhind,
 Etadah.  Farrukhabad  and  Shahjahanpur.  Metre  gauge  line  from  Bhind  to  Gwalior  should

 be  converted  into  broad  gauge  and  then  extended  to  Shahjahanpur  and  Assam.

 First  class  and  Air  conditioned  coaches  should  be  abolished.  There  should  only  one
 class  in  our  railways.

 SHR]  NAWAB  SINGH  CHAUHAN  (Aligarh)  :  The  Railway  Minister  has  initiated

 certain  good  things,  one  of  which  is  the  referring  of  ad  hoc  appointments  to  the  Railway

 Service  Commission.  Instead  of  referring  to  the  Commission  these  appointments  should

 have  been  done  away  with.

 It  has  been  brought  to  our  notice  that  the  former  Railway  Minister  had  given  contracts

 to  the  people  of  a  particular  area  while  ignoring  the  deserving  poor  people  from  other

 areas.  My  submission  is  that  a  list  of  contracts  as  given  by  the  former  Minister  es  pecially

 during  the  emergency  should  be  placed  on  the  Table.
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 am  of  the  opinion  that  Janta  party  Members  should  first  practiced  then  much  morality
 and  austerity  to  the  people.  In  Railways  there  is  one  Indian  Railway  Convention  Association
 which  is  not  being  given  its  due.  This  should  be  treated  as  a  department  of  Indian  Rail-

 ways  and  its  employees  should  be  regarded  as  Government  employees.

 SHRI  ARIF  BEG  (Bhopal)  :  I  rise  to  support  the  demands  of  the  Railways.  was
 in  my  constituency  when  Railway  Budget  was  presented  in  this  House.  In  my  constituency
 I  got  an  opportunity  to  observe  that  people  welcomed  the  railway  budget.  The  abolition
 of  classes  in  the  trains  has  helped  a  lot  in  doing  away  with  the  feeling  of  disparity.  We  can

 hope  to  march  towards  true  socialism  under  the  leadership  of  a  socialist  leader.  1  welcome
 the  proposal  to  introduce  Janta  trains.  It  will  be  all  the  more  impressive  if  our  Ministers
 take  the  intiative  and  travel  in  second  class.  I  hope  they  will  set  new  examples  in  this

 regard  by  discarding  airconditioned  saloons  and  more  with  common  people.

 My  other  submission  is  that  effective  steps  should  be  taken  to  root  out  corruption  from

 the  Railways.  There  should  be  surprise  checks  by  Ministers.  Members  of  Parliament  and

 Railway  Officers  on  railway  stations.

 Lastly  I  want  to  draw  the  attention  of  the  House  towards  the  railway  book  stalls.  A.  H.

 Wheelar  and  Co.  is  having  a  monopoly  over  the  railway  book  stalls  for  the  last  so  many

 years.  This  should  be  looked  into  thoroughly  and  this  work  should  be  entrusted  to  other

 vendors  also.  With  these  words,  I  support  the  railway  budget.

 SHRI  ARJUN  SINGH  BHADORIA  (Etawah)  :  Sir,  with  your  due  permission  I  want

 to  add  something  to  my  speech  which  I  missed  at  that  time.  My  submission  is  that  pending

 the  receipt  of  report  from  the  Commission,  hon.  Minister  should  resign.  | ६  the  Railway

 Board  or  Railway  employees  are  responsible  for  it,  then  he  should  resign  for  ever  or  other-

 wise  his  resignation  should  be  taken  back.

 SHRI  KARPOORI  THAKUR  (Samastipur)  :  At  the  outside,  I  would  like to  congratu-

 late  the  Minister  for  not  imposing  any  new  burden  on  the  people  in  his  budget.  This  has  given

 ereat  relief  to  the  common  man.  At  the  same  time  I  welcome  the  decision  of  the  Minister

 for  giving  selection  grade  to  more  than  50,000  class  | है अ  employees  of  railways.  This  deserves

 ull  praise.

 Now  coming  to  the  demands  of  my  constituency,  I  want  to  submit  that  a  railway  line

 from  Sahivi  to  Hanuman  Road  via  Kusheshwar  Sthan  should  6e  constructed  at  the  earliest.
 f

 This  line  has  already  been  approved.  This  line  will  be  of  great  help  to  the  pilgrims  o  ol

 Kusheshwar  Sthan.  I  alsc  want  to  draw  the  attention  of  the  Government  towards  the

 Santhal  Pargana  area  which  is  the  most  backward  area  of  Bihar.  There  are  no  rail  facilities

 in  this  district.  A  definite  plan  for  providing  adequate  railway  facilities  in  this  area  should

 be  drawn  by  the  railway  authorities.  Similarly  Sahansa  is  also  a  very  backward  district.

 There  is  a  great  need  for  providing  a  railway  line  from  Bihariganj  to  Sahansa.  I  want  that

 a  quick  decision  should  be  taken  by  Railway  Ministry  in  this  regard.

 There  is  lot  of  corruption  in  the  matter  of  reservation  of  seats.  It  is  difficult  to  get
 ald

 railway  reservatio  n  without  paying  hush  money  to  the  clerk  concerned.  Stern  steps  shot

 be  taken  to  check  this  malpractice.

 en  to  end  class  distinction
 I  am  strongly  of  the  view  that  a  policy  decision  should  be  tak

 A  decision  in  this  regard
 in  the  railways.  There  should  be  only  one  class  in  the  trains.

 should  be  made  by  the  Minister  quickly,  so  that  s  ame  could  be  got  implemented  in  the

 next  few  years.
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 Lastly,  I  want  to  draw  the  attention  of  the  Minister  towards  the  unsufficiency  of  trains.
 Trains  in  Bihar  and  many  other  parts  of  the  country  are  badly  overcrowded.  There  is
 no  Satisfactory  arrangement  for  drinking  water  on  platforms.  Immediate  steps  should  be
 taken  to  provide  basic  amenities  to  the  passengers.  With  these  words,  I  support  the

 Railway  Budget.

 att  नाना  साहिब  बोंडे  (HATA)  :  हम  कांगेसी  सदस्यों  ने  रेल  दुर्घटनाओं  के  लिए  रेल  मन्त्री  से  aw
 की  मांग  इसलिए  नहीं  की  है  क्योंकि  ait  इस  नई  सरकार  को  कार्यभार  संभाने  केवल  ढो  ढाई  महीने  हो  gu

 हमने  इस  सम्बन्ध  में  जो  संयम  बरता  जनता  पार्टी  के  सदस्यों  को  हमे  इसके  लिए  धन्यवाद  देना  चाहिए

 था  परन्तु  यह  श्राश्वयं  की  बात  है  कि  उन्होंने  हमारी  झ्रालोचना  की

 इस  सदन  ने  अनेक  अवसरों  पर  हमें  यह  शभ्राश्वासन  दिया  जाता  रहा  है  कि  अ्रमरावती  को  मेन  लाइन  पर
 लाया  जायेगा  परन्तु  प्रभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भी  कारगर  कदम  नहीं  उठाया  गया  wa  wal  महोदय से
 में  यही  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  श्रमरावती-नारकेड  के  निर्माण  कार्य  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए

 SHRI  SURENDRA  JHA  SUMAN.  (Darbhanga)  :  I  oppose  the  cut-motions  moved
 against  this  railway  budget  and  extend  my  whole  hearted  support  to  this  budget.  We  are
 grateful  to  the  Railway  Minister  for  presenting  a  surplus  budget.  But  at  the  same  time  T
 want  to  make  following  submission.:

 Punctuality  must  be  observed  by  the  Railways.  Many  a  time  now  trains  are  made  to

 stop  for  uncalled  reasons  by  pulling  of  alarm  chains.  So  steps  should  either  be  taken  to
 There  should  be  some avoid  misuse  of  alarm  chains  or  these  should  be  done  away  with.

 other  device  for  informing  railway  officials  about  the  danger.

 My  other  request  is  that  all  lines  in  the  country  should  be  converted  into  broad  gauge
 lines.  Let  there  be  a  long  term  plan  for  the  same.  I  also  feel  that  there  is  a  strong  need

 for  converting  Samastipur-Darbhanga  line  into  a  broad  gauge  line.  Similarly  Savri-Hasan-

 A  survey  for  Muzaffar- pur  line  should  also  be  constructed  without  any  more  loss  of  time.

 pur  to  Darbhanga  line  has  already  been  carried  out.  It  should-also  be  laid  at  the  earliest.

 The  railway  facilities  should  also  be  provided  in  Nepal  Terai  area.  There  is  a  good
 I  am  also  of  the  opinion  that  the need  for  a  broad  gauge  line  upto  Ranaul  or  Jainagar.

 contracts  for  railway  canteens  and  book  stalls  should  be  given  to  the  unemployed  educated

 There  should  not  be
 people.  More  railway  facilities  should  be  provided  in  rural  areas.

 any  village  having  more  than  15  kilometers  distance  from  a  railway  station.  It  is  a  welcome

 measure  that  the  price  of  platform  ticket  has  been  brought  down  to  30  paise  from  50  paise.

 I  suggest  that  it  should  be  further  reduced  to  20  paise.

 Lastly  I  want  to  submit  that  the  casual  labour  whose  strength  at  present  is  about

 30  lakh  should  be  made  permanent.  Arrangement  should  be  made  to  provide  special

 travelling  facilities  to  journalists  and  handicapped  in  the  railways.  With  these  suggestions.

 I  once  again  thank  the  Minister  for  this  budget.

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  बजट  सम्बन्धी  चर्चा
 के

 बारे  में  मैंने  परसों  जो  उत्तर  दिया  था  उसमें  मैने  नीति  सम्बन्धी

 मामलों  को  स्पष्ट  कर  दिया  था  ।  श्रेणी  तीन  रेल  गाड़ियों  को  चलाये  जाने  के  बारे  में  भी  मैँने  स्थिति  स्पष्ट  कर
 77  में  भाड़े  में  वृद्धि  कर  के दी  चर्चा  के  दौरान  कुछ  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  c was ‘ a  सरकार  ने

 1976-

 दिखायी जा  सकी  ।  विरोधी
 87  करोड़  रुपया  इकट्ठा  कर  लिया  था  जिसके  फलस्वरूप

 65
 करोड़  रुपये  की  बचत

 पक्ष  के  सदस्यों  ने  यह  कहा  है  कि  चूंकि  पिछलें  सरकार  ने
 8  7  करोड़  रुपये  इकट्ठे  कर  लिये  इसीलिए  1977

 सम्बन्ध  में  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता 78  के  बजट  के  लिए  erat  श्राधार  तैयार  हो  गया  परन्तु में  इस
 ीं  कर  सकते  कि  किराये  में  वृद्धि

 हूं  कि  पिछने
 7

 वर्षों  के  श्रांकड़ों  के  आधार  पर  हम
 इस

 बात  को  स्वीकार  नहें
 करने  से  भ्रगले  बजट  के  लिए  श्राधार  तैयार  हो  गया  हो
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 उपाध्यक्ष महोदय  पीठासीन  हुए

 MR.  DEPUTY  SPEAKER  in  the  Chair  |

 वे  निरन्तर  माल  भाड़े  और  यात्री  किराये  में  वृद्धि  करके  बजट  में  लाभ  दिखाते  यहां  यह  बात  रोचक

 ह ैकि  1971-72  भ्ौर  1972-73  में  लाभ  का  कारण  रेलवे  श्रधिसमय  समिति  द्वारा  दी  गयी  लाभांश  राहत  थी

 वर्ष  1973-74  में  फिर  माल-भाड़े  किराये  में  वृद्धि  की  गई  जिससे  लाभ  43.  20  करोड़  दिखाया जा

 सका  लेकिन  वास्तव  में  उस  समय  116  करोड़  रुपये  का  घाटा  हो  चुका  था  |  वर्ष  1974-75 में  बजट
 at  मूल  बजट  को  मिलाकर हिसाब  लगाने से  114  करोड़  रुपये  का  घाटा  बेठता  1975-76  श्रौर  1976

 77.0  में  भी  यही  बात  सामने  श्राती  है  ।

 शी  Fto  ए०  पई  ;  वर्ष  1976-77  में  सरकार  ने  65  करोड़  रुपए  का  लाभ  दिखाया  था  जबकि  माल-भाड़े

 किराये  की  उसी  दर  पर  श्रापने  केवल  35  करोड़  रुपये  का  लाभ  दिखाया

 प्रो ०  ty  दण्डवते :  उसका  कारण  यह  है  कि  हमें  कुछ  श्रतिरिक्त  दायित्व  पड़े  हे  ।  पेंशन  निधि  में

 10  करोड़  रुपये  का  मूल्यह्लास  gar  और  हमें  15  करोड़  रुपये  का  श्रतिरिक्त  लाभांश  देना  पड़ा  है  ।  दन  दायित्वों

 के  बावजूद  हमने  32.5  करोड़  रुपये  का  लाभ  कमाया  ।  इसके  श्तिरिवत  हमने  प्लेटफाम॑  टिकट  का  मृत्य  भी

 घटाया  है  ।  में  कोई  राजनीतिक  बात  नहीं  कह  वित्तीय  दलीय  दे  रहा  gi  (=7aaTt )  |

 पहिए  और  एक्सल  बनाने  का  कारखाना  बंगलौर  में  ही  लगाया  जाना  है  ।  उसे  किसी  अन्य  स्थान  पर  ले

 जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  चतु  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  लिए  रेलवे  में  स्वीकृत  पदों  के
 20

 प्रतिशत  को  सलैक्शन
 ग्रेंड  बनाये  जाने  का  प्रस्ताव  इस  से  50,000  कर्मचारियों  को  होगा ।

 maar ay  को  रेलवे  में  बहुत  कष्ट  उठाने  पड़े  ग्रेड  के  कायरमंनों  के  लिए  पदोश्नति  के  श्रवसर
 मैंने  निश्वय  किया  है  fe  31-3-77  तक  फायरर्मन  ‘ve’  ग्रेड  के  सभी  frat  स्थान  भरे  जायें  श्रौर  वरीयता

 के  भ्राघार  पर  फायरमंनों  को  gata  ay  जाये
 |  उनकी  सीधी  भर्ती  तभी

 की
 जाये  जब

 कोई  उपयुक्त
 श्रौर  दसवीं

 पास  व्यक्ति उपलब्ध  न

 कुछ  सदस्यों  ने  भाप  चालित  गाड़ियों  की  गति  कम  होने  की  बात  कही  है  ।  लेकिन  यह  बात  नहीं  है  ।

 वास्तविकता यह  है  कि  भ्रब  भाप  से  केवल  32  प्रतिशत  गाड़ियां  ही  चलती  हैं  जबकि  1960-61  में  94  प्रतिशत

 गाड़ियां  भाप  से  चलती  32  प्रतिशत  गाड़ियों  में  ज्यादातर  तेज  चलने वाली  गाड़ियां  नहीं  हैं  axe  वे  प्रत्येक

 स्टेशन  पर  र्कती  इसलिए  उनकी  गति  कम  हुई

 डा०  सुशीला  नायर  ने  रेलवे  स्वास्थ्य  सेवा  श्रादि
 के

 बारे
 में  महत्वतूण  सुझाव  दिए

 हम  उनके  सुझावों  पर  विचार  करके  श्रावश्यक  कार्यवाही  करेंगे  ।

 सैलून  के  बारे  में  बहुत  स्पष्ट  निर्देश  दिए  जा  चुके  west  तो  क्या  कोई  श्रधिकारी  भी  दौरे पर  था

 निरीक्षण  काय  पर  जाते  समय  सैलून  का  प्रयोग  नहीं  करेगा  यदि  वहां  सामान्य  वाहन  द्वारा  जाया  जा  सकता  हो  ।

 सैलून  का  प्रयोग  तभी  किया  जा  सकेगा  जब  aga  दूर  जाना  हो  जहां  रहने  श्रथवा  ठहरने  का  प्रबन्ध  न  हो

 सकता  हो
 ।

 हमारे  पास  जो  सैलून  बच  जायेंगे  उन्हें  द्वितीय  श्रेणी  के  डिब्बों  में  परिवत्तित  किया  जायेगा
 ।

 माना  पास  के  बारे  में  मैंने  कुछ  समय  os  कड़ी  हिदायत  दी  थी  कि  उनकी  प्रवधि  समाप्त  हो  जाने  पर
 उन्हें रद  समझा  जाये

 ।  इन  पासों  के  बारे  में  विस्तृत  जानकारी  के  लिए  मैं  एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखूंगा ।

 पश्चिमी  तट  ak  एरणाकुलम  एल्नेप्पी  रेलवे  लाइन  के  बारे  में  मन्त्री  स्तर  पर  निर्णय  लिया  जा  चुका है  ।

 योजना  झायोग  की  स्वीकृति  मिलते  ही  इस  मामले  में  art  कार्य  किया

 शभीमती  पावती  कृष्णन  :  मन्त्री  जी  ने  सड़क  परिवहन के  बारे  में  कुछ  नहीं

 Mo  दण्डवते  :  हमारा यह  निरन्तर  प्रयास होगा  कि  सभी
 मन्त्रालयों के  सहयोग  श्रौर  समन्वय  से  यातायात

 सम्बन्धी  एक  एकीकृत  नीति  wears  जाये  |
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 के  ये  जी  &  जो  पुझाव  ए  है  ला  गर  सलोन  मे में  विचार  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  परब  हम  कटौती  प्रस्तावों  पर  विचार  सभी  पर  एक-साथ  विचार  किया  जा  सकता

 श्री  पी०के०  देव  से  सहमत  gt

 उपाध्यक्ष  महोदय  हारा  सभी  कटौती  eta  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  meatHa  हुए

 The  cut  motions  were  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  वर्ष  1977-78  के  लिये  श्रमुदानों  को  निम्नलिखित  मांगे  मतदान  के  लिए

 रखो  गई  तथा  स्वीकृत  हुई ।
 The  following  Demands  for  Grants  (Railways)  for  the  year  1977-78  were  put  and

 adopted
 rote ee:  eh a  eh  cA  NS  SERN  ENG  FUE  RE  ED  na  NR  ON  OO  estima

 माग  स०  शीर्षक  राशि
 विवि cash  te  ees  NT Co  साना  तिला a  tt

 3
 A  ाननााजागा ज  se  य दय वयन  TY  ONY  OD  ate  PE  mes  GH  nl

 1,  रेलवे  बोर्ड  1,67,64,000

 2.  विविध  व्यय  8,11,51,000

 3.  चालित  लाइनों  श्रौर  अन्य  को  भगतान  31,12,000

 4.  सचालन  ह  105,89,59,000

 5.  संचालन  व्यय--मरम्मत  और  446,09,88,006

 6.  संचालन  व्यय--परिचालनत  कर्मचारी  227,45,89,000

 224,99,88,000 7.  संचालन  व्यय--परिचालन  )

 8.  संचालन व्यय--परिचालन  श्रौर ईंधन  को  छोड़कर  )  74,57,52,000

 9.  संचालन  व्यय--विविध  व्यय  39,17,12,000

 10.  संचालन व्यय--कर्मचारी  कल्याण  8,21,06,000

 11.  संचालन  व्यय--मूल्यह्लास श्राक्षित  निधि  में  afta योग  93.33,  53,000

 संचालन  व्यय--पेंशन  निधि में  विनियोग  26,66,67,000

 12.  सामान्य  राजस्व  को  लाभांश  आर  यात्री  किराया  कर  के  बदले  राज्यों  को  श्रंशदान  2,19,30,21,000

 13.  चालू  लाइन  राजस्व  )

 14  नई  लाइनों  का  निर्माण--पंजी  मृत्यह्लास  भ्रारक्षित  निधि

 15.  चालू  लाइन  निर्माण--पूंजी  मूल्यह्वास  श्रारक्षित  निधि  site  विकास  निधि  81 6,060, 58,000

 16.  पेंशन  प्रभार--पेंशन  निधि  25,60,64,000

 17.  सामान्य  राजस्व  से  लिए  गए  aire  उसके  ब्य ब्याज  की  srarerit—frara  निधि
 8,  38,  96,000

 18  विकास  निधि  में  विनियोग  26,65,66,000

 19  राजस्व  ग्रारक्षित  निधि  में  विनियोग  5,84,02,000

 20  श्रतिपूंजीकरण  के  परिशोधन  के  लिए  भुगतान--सामान्य  राजस्व  a  लिए

 ग

 गए  क्ण  प्रौर

 उसके  ब्याज  की  श्रदायगी--राजस्व  श्रारक्षित  निधि  180,55,28,000

 21.  दुर्घटना  संरक्षा  शौर  यात्री  सुविधा  निधि  में  विनियोग  15.0  23,000

 22.  दुघेटना  सं  रक्षा  श्र  यात्री  सुविधा निधि
 3,90,67,000

 जवान

 145
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 ...
 विनियोग  (tara)  seer

 2  Se ee, _ fadae, 197  1977.

 APPROPRIATION  (RAILWAYS)  NO.  2  BILL,  1977

 रेल  मंत्रो
 मधु

 :  में  प्रस्ताव  करता  हं  कि  रेलों  |  प्रयोजनाथ  वित्तीय  वर्ष  1977-78  की

 सेवाझ्ों  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  संदाय  श्रौर  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रणन  यह  है  :

 कि  रेलों  के  प्रयोजनाथ  वित्तीय  वर्ष  1977-78  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 कतिपय  राशियों  के  संदाय  श्रौर  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 =

 दी
 जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्ञ्रा  q |  ह

 The  moron  was  adopted

 थ्रो ०  मधु  x avsdd  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं

 रेल  मंत्री  मधु
 :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 :

 रेलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  1977-78  की  सेवाझ्रों  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 कतलिपय  राशियों  के  संदाय  अर  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हम्ना ः

 रेलों  के  प्रयोजनाथें  वित्तोय  वर्ष  1977-78  की  सेवाझ्रों  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 कतिपय  राशियों  के  संदाय  ate  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  faa  किया

 जाये  15.0

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुद

 The  motion  wae ae  hy  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 हम  खण्डवार  विचार  करेंगे
 |

 प्रश्न यह  है  :

 खंड  2  att  3,  खंड  1,  श्रधिनियमन  qa  और  विधेयक  का  पुरा  नाम  विधेयक  का

 अंग  बने पै

 प्रस्ताव  स्वोकृत  ह्श्वा

 The  motion  was  adopted.
 ~

 2  श्रौर  3.0  खंड  1,  श्रधिनियमन  qa  श्र  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 Clause  2  and  3,  the  Schedule,  Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added
 to  the  Bill.

 रेल  मंत्री  (sto मधु  :  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was
 adopted. a  a

 उपाध्यक्ष महोदय  :  हम  गेर  सरकारी  सदस्यों के  विधेयकों  पर  विचार  करेंगे  ।
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 27.0  1899
 ee  उडा
 संविधान  विधयक

 लोकपाल  विधेयक

 LOKPAL  BILL PrAnk  Dil

 श्रो  पी०  के के  ०  देव  )  :  a  प्रस्ताव  करता  ह  कि  कतिपय  मामलों  में  की  गयी  प्रशासनिक

 वाहियों  के  ग्रन्वेषण  के  लिए  लोकपाल  नाम  के  एक  प्राधिकारी  की  नियुक्ति  तथा  उसके  कृत्यों  का  श्र  तत्संसवत

 विपयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  greats  करने  की  saat °  दी  जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 कतिपय  मामलों  में  की  गई  प्रशासनिक  कार्यवाहियों  के  भ्रन्वेषण  के  लिए  लोकपाल  नाम  के  एक

 प्राधिकारी  की  नियक्ति  तथा  उसके  क््त्या  का  शौर  तत्संसवत  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक

 को  पर:स्थापित  करने  की  अनमति  दी  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वोकृत  EAT  |

 The  motion  was  adopted

 श्री पी० के ० देव के०  देव  :  म  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 ee

 संविधान  विधेयक

 (maeee  16  का

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 (AMENDMENT  OF  ARTICLE  16)

 श्री  पी०  के०  देव  में  प्रस्ताव  करता  कि  भारत  के  संविधान  का  श्रौर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति दी  जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 भारत  के  संविधान  का  अर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  को  अनुमति

 दी  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत AT  |

 The  motion  was  adopted.

 श्री  पी०  देव  :  मै  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 संविधान  विधेयक

 156  आदि  का

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 (SUBSTITUTION  OF  ARTICLE  156  ETC.)

 श्री  पी०  के ०  देव  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक को  पुरःस्थापित  करने  की  sana et aa 1 दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह

 भारत  के  संविधान  का  श्रौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी

 जाय |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted

 श्री  पी०  के०  देव  :  मे  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं
 —
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 fader  स्वामित्वाधीन  बागान  )  विधेयक

 FOREIGN  OWNED  PLANTATION  (NATIONALISATION)  BILL

 श्री  Ato  Ro  च्द्प्पन  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  में  विदेशी  स्वामित्वाधीन  सभी  बागानों  के

 राष्ट्रीयकरण  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  च्च्  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 कि  भारत  में  विदेशी  स्वासित्वाधीन  सभी  बागानों  के  राष्ट्रीयकरण  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक
 भ को  पुरःस्थापित करने  की  झनमति  दी  ज

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्रा  |

 The  motion  was  adopted

 श्री  सी  ०  Fo  चन्द्रप्पन  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 ee

 अनिवार्य  प्रोढ़  शिक्षा  विधेयक

 COMPULSORY  ADULT  EDUCATION  BILL

 श्री सी  ०  Ro  चन्द्रप्पन  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  में  प्रौढ़  शिक्षा  सुनिश्चित करने  के
 लिए  निधियों  श्रौर  सुविधाओं का  तथा  श्रावश्यक  निकायों  की  स्थापना  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  अझ्रनमति दी  जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 कि  भारत  में  भ्रनिवाये  प्रौढ़  शिक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विधियों  श्र  सुविधाओं  का  तथा

 यावश्यक  निकायों  की  स्थापना  का  उपबन्ध  व करने  वाले नाग  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति

 दी  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  |

 The  motion  was  adopted.

 श्वी
 सी  ०

 Ho  चन्द्रप्पन  :  विधेयक  को  पुर:स्थाण्ति  करता

 नाका  न्  2.  क

 संविधान  विधेयक

 (Masse  74  163  का  संशोधन )

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 (AMENDMENT  OF  ARTICLES  74  AND  163)

 श्री  सी ०  के०  चन्द्र्पन  मे  प्रस्तात  करता  हं  कि  भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने  वाले
 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्रनूमति  दौ  जाने

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह

 भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पर:स्थापित  करने  की  अनमति

 दी  जाय े।
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 17.0
 1977

 राज्यपालों
 की  नियुक्ति

 विधेयक

 क एच ब ददा १ ह

 The  motion  was  adopted.

 श्री  सी०  के०  म  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 बैंककारी  कम्पनी  STA  तथा  संशोधन  विधेयक  3,  4  श्रादि  का

 BANKING  COMPANIES  (ACQUISITION  AND  TRANSFER  OF  UNDERTAKINGS)
 AMENDMENT  BILL  (AMENDMENT  OF  SECTIONS  3,  4,  ETC.)

 श्री  सी०  Fo  mT  :  मं  प्रस्ताव  करता  हं  कि  बैंककारी  कम्पनी  का  तथा

 1970  का  संशोधन करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाये

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह

 बैंककारी  कम्पनी  (sreRt ST NTT का  थ  तथा  1970 का  संशोधन  करने  वाले

 a
 x

 विधेयक  को  gears  करने  की  दी  जा

 प्रस्ताव  स्वोकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन :  विधेयक को  पुरःस्थापित  करता हूं
 oat  me

 भारत में  विदेशी  मिशनों  हारा  राजनीतिक  साहित्य का  प्रकाशन  तथा  श्रायात  विधेयक

 PUBLICATION  AND  IMPORT  OF  POLITICAL  LITERATURE  BY  FOREIGN
 MISSIONS  IN  INDIA  (REGULATION)  BILL

 श्री  समर  Te  (HITS)  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  स्थित  विदेशी  मिशनों  हारा  राजनीतिक  साहित्य
 का  प्रकाशन  तथा  श्रायात  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 भारत  स्थित  विदेशी  राजनीतिक  मिशनों  द्वारा  राजनीतिक  साहित्य  का  प्रकाशन  तथा  श्रायात

 )  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाये  ।”'

 The  motion  was  adopted.

 श्री  समर  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता

 re

 राज्यपालों  की  नियुवित  विधेयक

 APPOINTMENT  OF  GOVERNORS  BILL

 श्री  समर  Te  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  राज्यों  के  राज्यपालों  के  रूप  में  नियुक्ति  करने  हत

 उम्मीदवारों  का  एक  पेनल  गठित  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनूमति  दी
 जाय े|

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 राज्यों  के  राज्यपालों  के  रुप  में  नियुक्ति  करने  हेतु  उम्मीदवारों  ar  एक  पेनल  गठित  करने

 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाये  ।''
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 प्रस्ताव  स्वोकृत  BHT  ।

 The  motion  was  adopted.
 श्री

 समर  गुह
 :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 भारत
 में

 विदेशी  प्रचार  विनियमन  श्रौर  विधेयक

 FOREIGN  PROPAGANDA  IN  INDIA  (REGULATION  AND  CONTROL)  BILL

 श्री समर  गुह  :  म  प्रस्ताव  करता  हं  कि  भारत  में  विदेशों  के  सहेतुक  राजनीतिक  प्रचार  को  निर्बंधित

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 भारत  में  विदेशों  के  सहेतुक  राजनीतिक  प्रचार  को  निर्वेन्धित  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने  की  श्रतुमति  दी  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 श्री
 समर  गृह  म॑  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 राष्ट्रीय रक्षा  श्रकादमी ,  खड़कवासला  शौर  भारतीय  सेनिक  WHA,  देहरादून  विधेयक

 NATIONAL  DEFENCE  ACADEMY,  KHADAKVASALA  AND  THE  INDIAN

 MILITARY  ACADEMY,  DEHRADUN  (RE-NAMING)  BILL

 att  समर  गह  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि  राष्ट्रीय  रक्षा  खड़कवासला  श्रौर  भारतीय

 सैनिक  देहराद्रन  का  पुनर्नामांकन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन यह  है  :

 राष्ट्रीय  रक्षा  खड़कवासला  श्रौर  भारतीय  सैनिक  देहरादून  का  पुनर्नामांकन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted.

 श्री
 समर  गुह

 :  मं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 संविधान  faa  (waSSe  370 का

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 (OMISSION  OF  ARTICLE  370)

 श्री  पी०  Fo  देव  )  q  प्रस्ताव  करता  हं  कि  भारत  के  संविधान  का  श्रौर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाये

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  करने  की  अनुमति  दी

 ज्ञाये  ।'

 150



 27  ज्येष्ठ  1899
 (3)

 आयुध  विधेयक

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gm  \

 The  motion  was  adopted.

 श्री  पी०  के०  देव  :  मे  विधेयक  को  पूरस्थापित  करता  हूं  ।

 क

 बोनस  संदाय  विधेयक  10  का  संशोधन  श्रौर  धारा  20

 श्रादि  का  प्रतिस्थापन )

 PAYMENT  OF  BONUS  (AMENDMENT)  BILL  (AMENDMENT  OF  SECTION  10

 AND  SUBSTITUTION  OF  SECTION  20  ETC.)

 श्री  चिन्त बसु  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  बोनस  संदाय  1965  का  श्रौर  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जाय े।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 बोनस  संदाय  1965  का  शौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 भ्रनमसति  दी  जाये  1.0 ष्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुद्रा  ।

 The  motion  was  adopted.

 श्री  चित्त बसु  :  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हुं  ।

 तता ed  me  te

 विधेयक  ( wars  19  att  326  का  संशोधन )
 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL  (AMENDMENT  OF  ARTICLES  19  &  326)

 DR.  LAXMI  NARAYAN  PANDEYA  (Mandsour):  1  beg  to  move  for  leave  to
 introduce  a  Bill  further  to  amend  the  Constitution  of  India.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  a  :

 भारत  के  संविधान  का  ak  संशोधन  करने  वाले  एक  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 पति  ढी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 DR.  LAXMI  NARAYAN  PANDEYA  :  I  introduce  the  Bill.

 ee  ee

 झायुध  )  विधेयक  2  का  संशोधन )

 ARMS  (AMENDMENT)  BILL  (AMENDMENT  OF  SECTION  2)

 for  leave  to DR.  LAXMI  NARAYAN  PANDEYA  (Mandsaur):  1  beg  to  move

 introduce.  a  Bill  further  to  amend  the  Arms  Act,  1959,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 oa  1959  का  शौर  संशोधन  करने  art  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 भ्रनुमति  दी  जाये  0.0
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 Providing  of  employment,  payment  of  unemployment  Jyaistha  27,  1899  (Saka)
 Schem  e  Bill

 Allowance  ant
 unemployment

 ee  =

 प्रस्ताव  स्वीकृत  BAT  ।

 The  motion  was  adopted.
 DR.  LAXMI  NARAYAN  PANDEYA  I  introduce  the  Bill.

 संविधान  विधेयक

 ( TACOS  352  का  संशोधन )
 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 (AMENDMENT  OF  ARTICLE  352)

 श्री  हरि  विष्णु कामत  :  मैं  बड़ी  विनम्रतापूर्वक  भारत  के  संविधान  का  श्रौर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  चाहता हूं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 :

 भारत  के  संविधान  का  श्रौर  संशोधन  करने  वाले  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति

 दी  जाये  11.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुभ्ना

 The  motion  was  adopted.

 श्री  हरि  विष्ण  कामत  :  म  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हुं  ।

 संविधान  विधेयक

 (maser  74  का  संशो धन  )

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 (AMENDMENT  OF  ARTICLE  74)

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA  (Delhi  Sadar)  :  I  beg  to  move  for  leave  to  introduce

 a  Bill  further  to  amend  the  Constitution  of  India.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी

 जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ् 1: |  ।

 The  motion  was  adopted.

 SHRI  KANWAR  LAL  GUPTA:  I  introduce  the  Bill.

 re  peer  ne

 रोजगार  का  बेरोजगारों  भत्ते  का  संदाय  श्रौर  सेरोजगारी  बीमा  fas

 PROVIDING  OF  EMPLOYMENT,  PAYMENT  OF  UNEMPLOYMENT  ALLOWANCE
 AND  UNEMPLOYMENT  INSURANCE  SCHEME  BILL

 ait  प्रसन्नभाई  मेहता  MTTTTR  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हं  कि  15  at  से  श्रन्यून  के  सभी  नागरिकों  को

 बेरोजगारी  भत्ते  के
 संदाय  ्नौर

 बेरोजगारी  बीमा  स्कीम  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  श्रनुमति दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 15  वर्ष  से  wea  झायु के  सभी  नागरिकों  को  रोजगार  बेरोजगारी  भत्ते  के  संदाय  ak

 बेरोजगारी बीमा  स्कीम  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  श्रनुमति दी
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 1977

 सामान्य
 बर्जेट, ् लाड

 1977-78

 प्रस्ताव  स्वीकृत  BRT

 The  motion  was  adopted.

 मं  विध॑यक  को v  थापित श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  :  aes  त  करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  झाज  5  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  अज  17  1977/27  1899  (TH)  के  5-00  प०  तक  के  लिए
 स्थगित  हुई  ।

 Phe  Lok  Sabha  then  adjourned  till  17.00  hours  of  the  Clock  today,  17th  June,  1977/
 Jyaistha  27,  1899  (Saka).

 लोक  सभा  5-00  बजे  Ho  Go  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  reassembled  at  Seventeen  of  the  Clock.

 ग्रध्यक्ष  सहोदय  पीठासीन  av

 |  Mr.  SPEAKER  (112  the  Chair
 He  et  TE  eee

 सामान्य  1977-78

 GENERAL  BUDGET,  1977-78

 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बैकिंग  मंत्री  एच०  Ho  :

 1.  मैं  1977-78  का  बजट  पेश  करने  के  लिए  उपस्थित  यह  पहला  बजट  है  जो  यह  जनता

 सरकार पेश  कर  रही  है

 2.  इस  वर्ष  माचं  के  महीने  में  भारत  के  लोगों  ने  जनता  पार्टी  को  जो  ara  झधिदेश  दिया था

 वह  निरंकुशता  के  विरुद्ध  मतदान  मात्न  नहीं  था  बल्कि  वह  हमारे  लोगों  की  इस  इच्छा  की  अभिव्यक्ति  भी  था

 कि  हमारी  श्राथिक  नीतियों  को  नई  दिशा  भ्र  नया  रूप  दिया  जाए  जिससे  कि  गरीबी  श्रौर  निराश्रयता  को  जल्दी

 से  खत्म  किया  जा  सके  ।  पिछने  कुछ  सप्ताहों  हमारी  सरकार  ने  उस  निरंकुश  श्रौर  दमनकारी  ढांचे  को  तोड़ने
 के  लिए  कई  कदम  उठाए  हूँ  जो  के  काले  दिनों  में  बताया  गया  हमारा  पवका  विश्वास  है  कि  जिस

 खुले  समाज  की  हम  कामना  करते  हैं  वह  तब  तक  aged  रहेगा  जब  तक  कि  हम  अपनी  इस  पुरातन  भूमि  में

 से  श्रज्ञान  ate  बीमारी  को  निकाल  बाहर  करने  के  लिए  हिम्मत  ah  सच्चे  मन  से  श्रागे  नहीं  बढ़  सकते  ।

 हमारी  पार्टी  के  चुनाव  घोषणा  पत्न  में  एक  सामंजस्यपूर्ण  erat  बताई गई  है  जिसमें  रोटी  ake  श्राजादी  दोनों पर

 जोर  दिया  गया  हम  श्राथिक  प्रगति  की  रफतार  को  तेज  करना  चाहते  हैं  शौर  उसके  फलों  लोकतन्त्र
 झर  वैयक्तिक  स्वतन्त्रता  के  ढांचे  में  रहते  हुए  सबको  समान  रूप  से  बांटना  चाहते  पुराने  ऐतिहासिक  उदाहरणों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  विचार  किया  जाए  तो  यह  निस्सन्देह  एक  बहुत  ही  चुनौतीभरा  काम  है  ।  सदन  श्राश्वस्त

 रह  कि  हमने  अपनी  जनता  को  जो  वचन  दिए  हैं  उन्हें  पूरा  करने  के  लिए  काम  करने  के  हमारे  सच्चे  इरादे  को

 किसी  प्रकार  कमजोर  नहीं  होने  दिया  जाएगा

 3.  केश्द्रीय  सरकार  का  बजट  देश  की  सामाजिक  ale  शभ्राधिक  नीतियों  को  रूप  देने  का  एक  बड़ा  साधन

 समय  की  कमी  के  कारण  ae  चालू  परियोजनाओं  पर  भारी  खर्चा  करने  की  वचनब्रद्धताश्रों  की  वजह  मेरे

 लिए  यह  सम्भव  नहीं  हुआ  है  कि  मेँ  राजकोषीय  ढांचे  को  हमारी  घोषित  प्राथमिकताओं  के  भ्रनुरूप फिर  से  ढाल

 सकूं  ।  इसके  मुझे  योजना  श्रायोग  जिसका  पुनर्गठन  ait  हाल  ही  में  हुआ  परामर्श  करने  का  भी

 सुयोग  नहीं  मिला  हमारी  पार्टी  के  सामाजिक  are  आर्थिक  कार्यत्रम  में  ग्रामीण  भ्रादिवासियों

 झ्र  aa  पददलित  वर्गों  की  दशा  में  सुधार  ,  बेरोजगारी  की  समाप्ति  गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  सहित
 सामाजिक  सेवाओं  के  विस्तार पर  बहुत  जोर  दिया  गया  है  इन  कार्यक्षेत्रों  की  श्रधिकतर  परियोजनाएं  राज्यों  की
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 General
 Budget,

 1977-78
 Fune

 17,  1977
 eee  eee  a  ह

 —-. — AaATAA
 गाओं  mean

 आती  उन  कारणों  से  1,  जिनका  इस  र  भली  भांति  पता 2,  मरे  लिए  यह  qa

 नहीं  हुआ है है  कि  में राज्य  सरकारों  के  साथ  परामर्श  करता  श्रौर  उनको  हमारी  srafaaarat  के  प्रनुसार  उनके
 विकास  कार्यक्रमों  को  नई  दिशा  देने  के  लिए  तैयार  कर  लेता  ।  फिर  भी  मेरे  सामने  जो  सीमित-से  विकत्प |

 हूँ  उनकी  परिधि  में  रहते  हुए  मैने  अपन  बजट  प्रस्तावों  को  इस  प्रकार  बनाने  की  कोशिश  की  है  कि  उनसे  हमारे
 चनाव  घोषणा-पत्न  में  निर्दिप्ट  सिद्धान्तों  कार्यक्रमों  और  प्राथमिकताओं  को  सही-सही  प्रतिविग्बित  fear  जा

 सक

 1.  इससे  पहने  कि  में  श्रपनाई  गई  नीति  की  रूपरेखा  को  मोटे  तौर  पर  प्रस्तुत  में  सदन  को  श्रथव्यवस्था

 की  वतेमान  स्थिति  att  संभावनाओं  के  बारे  में  ama  विचार  बतलाना  चाहूंगा  ।  झ्राधिक  समीक्षा में
 इस  विपय

 पर  काफी  विस्तार  से  चर्चा  की  गई  इसलिए  में  यहां  पर  संक्षेप  में  ही  अपने  विचार  प्रकट  करूंगा ।

 भारतीय  श्रर्थव्यवस्था  की  सबसे  मूलभूत  समस्या  यहीं  बनी  हुई  है  कि  ऑ्राथिक  बृद्धि  BY  दर  अपयरप्त

 रही  1976-77  में  अ्राथिक  afe  की  दर  2  प्रतिशत  से  कम  थी  ।  wed  दशक  में  wa  तक  श्राथिक वद्धि

 की  वार्षिक  दर  लगभग  3  5  प्रतिशत  रही  है  जो  कि  आयोजना  के  लक्ष्य  से  काफी  कम है  ।  श्रौर  यद्यपि

 यह  कहना  गलत  होगा  कि  स्वतन्त्र  होने  के  बाद  से  हमारे  देश  ने  कोई  खास  प्रगति  नहीं  की  है  फिर भी  तथ्य

 यही  है  कि  पच्चीस  वर्ष  की  योजनाझों  बाद  भी  5  प्रतिशत  की  श्रौसत  वृद्धि  को  बराबर  बनाए  नहीं

 रख  सकते  ।  स्पष्ट  है  कि  हमें  अपनी  श्राथोजना  सम्बन्धी  प्राथमिकताओं  श्रौर  तकनीकों  को  नए  सिरे से  जांच

 करनी  होगी  |

 6.  झ्ाधिक  स्थिति  के  बारे  में
 दुसरी

 परेशान  करने  वाली  बात  यह  है  कि  वृद्धि  सब  जगह  एक-जेसी  नहीं

 हं  है  जिसके  कारण  विकास  के  स्तर  में में  क्षेत्रीय  विषमताएं  बढ़  गई  पिछने  पंद्रह  सालों  में  कई  राज्यों में  वृद्ध

 की  दर  बढ़िया  रही है  ,  तथापि  यह  सच  है  कि  इसी  भ्रवधि  में  लगभग  एक-तिहाई  जिलों  में  वास्तव  में  पैदावार  में

 कोई  ara  वद्ध  नहीं  हई  बल्कि  कहीं  कहीं  तो  पंदावार  पहने  से  भी  कम  हई  यह  एक  गम्भीर  चिन्ता  का

 विषय  है  ।  इन  जिलों  में  पैदावार  कम  होने  से  राष्ट्रीय  वृद्धि  की  दर  नीची  हो  गई  है  ome  विकास  के  स्तर में

 विषमता  आर  ज्यादा  बढ़  गई  यह  एक  एसा  तत्व  है  जिसके  कारण  हमारे  संघात्मक  राज्यतंत्र के  लिए  सफलता

 पव्रक  कार्य  करने में  बाधक  उलझनें  पदा  हो  गई

 स्तर  से  नीचे  का 7.  कम  र  श्रसमान  वृद्धि  होने  का  एक  खास  परिणाम  यह  gat  है  कि  गरीबी

 जीवनयापन  करने  वाने  लोगों  का  अनुपात  ATH  1960-61  के  ASTaT  ऊंचा  उपलब्ध  श्रांकड़ों  से  पता  चलता

 है  कि  यह  |  1968-69 से  1973-74 तक  घटता  गया  किन्तु  उसके  बाद  से  तो  यह  हालत  हर  तरह

 से  बिगड़ती  गई  समस्या  की  विशालता  का  तो  इसी  बात  से  लगाया  जा  सकता  है  कि  1975-76  में

 अर्थ-व्यवस्था  में  इतनी  क्षमता  नहीं  थी  कि  वह  12  करोड़  मेट्रिक  टन  श्रनाज  के  उत्पादन  को  भी  खपा  सके  ।

 क्रय-शक्ति  के  निम्नस्तर  से  कम-रोजगारी  शभ्रौर  बेरोजगारी  की  उस  पुरानी  हालत  का  पता  चलता  है  जिसमें  से

 भारी  संख्या  में  भूमिहीन  कामगार  श्रौर  छोटे  तथा  सीमान्तिक  किसान  गुजर  रह  इस  तथ्य  से  कि  गरीबी  के

 स्तर  से  नीचे  का  जीवनयापन  करने  वाले  लोगों  का  प्रनुपात  1960-61  के  मुकाबने  ऊंचा  मेरे  इस

 विश्वास  की  पुष्टि  होती  है  कि  हमारी  श्राथिक  नीतियों  कार्यक्रमों  में में  मूलभूत  परिवर्तन  लाने  की  जरूरत है  ।

 झगर  स्थिति  ज्यों  की  त्यों  रही  तो  हमारे  भविष्य  के  लिए  उसके  भीषण  परिणाम  होंगे  हमारे  लोग  जौ  हमारी
 नीतियों  को  दूसरी  दिशा  देने  के  लिए  शोर-शराबा कर  वे  ठीक  ही  यह  काम  करने  के  लिए  यह  सरकार

 पूरी  तरह  वचनबद्ध

 8.  बढ़ती  हुई  कीमतों ने  झाम  आदमी की  तकलीफों  को  शौर  ज्यादा  बढ़ा  दिया  जैसा  कि  सदन  को
 मालूम  1976-77  में

 थोक  कीमतों
 का  सूचक  शर्क  लगभग  12  प्रतिशत  बढ़  गया  यह  वृद्धि  बहुत हद  तक

 स  कारण  हुई  थी  कि  fror  साल  मुद्रा  उपलब्धि  में  बहुत  ज्यादा  बढ़ौतरी  हुई  जिसके  बचे  हुए  परिणाम श्राज
 भी  श्र्थव्यवस्था  में  श्रपना  wat  दिखा  ws  हालांकि  1976-77  प्रस्तुत  विकारों  से  उत्पन्न  एक  कठिन  मूल्य

 स्थिति  हमें  विरासत  में  मिली  है  फिर  भी  हम  इस  स्थिति  को  पुरी  तरह  काब  में  लाने  के  लिए  कृतसंकल्प  हैं  ।

 उचित  स्तर  पर  कीमतों  को  स्थिर  रखने  के  लिए  संकल्पशक्ति  झौर  झावश्यक  साधन  भी  हमारे  पास  मौजद  हैं  ।
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 9.  यह  एक  सिद्ध  तथ्य  है  कि  ७ द रड  देश  A  जहां  राष्ट्रीय  प्राय  का  लगभग  50  प्रतिशत भाग  खेती

 से  प्राप्त होता  वहां  की  समग्रवृद्धि  दर  श्रवश्य  ही  कृषि  क्षेत्र  के  उत्पादन  से  जड़ी  197
 77

 में  श्रथव्यवस्था  की  जो  घटिया  स्थिति  रही  वह  ज्यादातर  खेती  की  पैदावार  में  कमी  होने  के  कारण  थी  ।

 10.  सातवें  दशक  के  बाद  वाले  वर्षों  में  भारतीय  कृषि  ने  aa  ही  नई  गतिशीलता  के  संकेत  दिखाए  थे  ।

 दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हमारी  खेती  सम्बन्धी  भ्र्थव्यवस्था  पर  WreatrHry coy  की  प्रेरणाश्नों का  भ्रसर  सीमित ही  रहा

 यह  इस  तथ्य  से  स्पष्ट  है  कि  med  दशक  में  कृषि  उत्पादन  में  वद्धि  की  सातवें दशक  के  ऊंची

 नहीं  थी  ।  गेहूं  ही  सिफ॑  ऐसी  फसल  है  जिसकी  पैदावार  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई  है  we  इसमें  भी  हाल  के  वर्षों

 में  उत्पादकता  की  वृद्धि  की  दर  बहुत  धीमी  पड़  गई  चावल  के  मामने  अपारम्परिक  राज्यों  में  बहुत  बढ़िया

 लाभ  मिला  है  लेकिन  धात  उगाने  वाले  बड़े  राज्यों  में  पैदावार  में  प्रगति  नहीं  हुई  कपास  जैसी

 फसलों  में  गतिरोध  की  प्रवृत्ति  दिखाई  देती  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  यदि  हमें  कृषि  के  क्षेत्र  में  वृद्धि  की  दर  को

 कम  से
 कम  4

 प्रतिशत  प्रतिवर्ष  तक  बढाना  है
 तो

 झपनी  खेती  सम्बन्धी  अव्यवस्था  में  वृद्धि  के  लिए
 कुछ

 नए
 प्रेरक  तत्व  लाने  होंगे  ।

 11.  हमारी  विकास  योजनाओं  में  wa  तक  सोच  समझकर  श्रौद्योगीकरण  पर  जोर  दिया  गया  था  ।  शौर

 हमने  श्रौद्योगिक  ढांच  में  विविधता  लाने  की  दिशा  म  उल्लेखनीय  प्रगति  भी  की  फिर  भी  इस  के  हारा

 जांच  करने पर  कि  1965  से  श्रौद्योगिक वद्धि  की  1956  से  1964  तक  के  वर्षों  की  8  प्रतिशत  की  वार्षिक

 वृद्धि  की  श्रौसत  दर  की  तुलना  केवल  4  प्रतिशत  रही  1965  से  प्रारम्भ  होने  वाले  दशक  को  श्रौद्योगीकरण

 में  प्रगति  का  दशक  मपिकल  से  ही  कहा  जा  सकता  जब  पर  श्रधिकाधिक  जोर  दिया  जा  रहा  हो

 उसी  समय  श्रौद्योगिक  वृद्धि  की  दर  में  गिरावट  are  तो  यह  एक  ऐसी  घटना  होगी  जिसकी  सावधानीपूर्वक  जांच

 की  जानी  1976-77 में  भरौद्योगिक  वद्धि  की  दर  10  प्रतिशत तो  यह  बताने के  लिए

 पर्याप्त  प्रमाण  है  कि  ण्सा ॥  कई  श्राकस्मिक  परिस्थितयों  के  कारण  gat  जिससे  1976-77  के  wane  परिणामों

 को  अ्रधिक  sire  प्रवृत्ति  का  सुचक  नहीं  माना  जा  सकता  ।

 12.  श्रपर्याप्त  वृद्धि  की  दर  के  कारण  ate  उद्योग  में  पंजी  की  प्रधानता  बन  जाने  की  वजह  भारत के
 औद्योगिक  ढांचे  में  रोजगार  के  अवसरों  का  काफी  तेजी  से  विस्तार  करने  की  क्षमता  नहीं  रही  इसके

 रोजगार  कार्यालयों के  चाल॑  रजिस्टरों  में  दर्ज  बेरोजगार  लोगों  संख्या  में  तेजी  से  वृद्धि  हुई  है  ।

 भ्रत्याधिक  परिरक्षित  घरेल  बाजार  की  शभ्रावश्यकताओओं  को  पुरा  करने  वाले  ऊंची  लागत  के  arathrar  sis

 सीमित  घरेलू  बाजार  की  बाध्यता  के  अरपना  विस्तार  करने  में  ways  ही  प्रधिकाधिक  कठिनाइयों  का  सामना

 करना  पड़ेगा  |

 13.  fret दो  सालों  में  ,  जबकि  भारत  का  निर्यात  तेजी  a  बढ़ा  है  1976-77  म  ग्रायात  1975-76

 की  भरपर  फसल  के  कारण  और  उर्वरकों  जैसी  आवश्यक  वस्त्रों  के  ata  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  जाने  की  बजह

 सीमित रहा  विदेशों  से  भेजी  गई  रकमों  में  तेजी  से  बढ़ोतरी  हो  जाने के  भारत  के  भगतान-श्ष  की

 बढी  है  श्रौर  हमारी  प्रारक्षित  निधियों  में  भी  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  फिर  हम  नासमझ होंगे  यदि  हम

 इस  तथ्य  को  ध्यान  में  नहीं  रखेंगे  कि  हमारा  भुगतान-शेष  फसल  की  घटबढ़  जैसे  झ्ाकस्मिक  धवकों  के  प्रसर
 को

 सहने  के  लिए  wa  भी  कमजोर  है  इस  समय  हमारे  पास  जितना  खाद्य  भंडार  है  श्रौर  जितनी  विदेशी  मुद्रा

 प्रारक्षित निधियों  में  मौजद  उससे  हमें  श्रवश्य  ही  झ्पनी  झर्थव्यवस्था  का  प्रबन्ध  करने  में  पहले  की  war
 व्यापक  विकल्प  प्राप्त  है  बिदेशी  मद्रा  प्रारक्षित  निधियों  को  इस  प्रकार  काम  में  लाना  होगा  कि  उनसे  कीमतों

 को  स्थिर  रखने  में  सहायता  fay  और  वृद्धि  की  प्रक्रिया  में  तेजी  are

 14.  प्रब  हमारा  काम  यह  है  कि  हम  एक  ऐसी  प्रभावोत्पादक कार्य  नीति  बनाए  जिसके  जरिये  श्रपर्याप्त

 कुचल  डालने  वाली  बढते  हुए  क्षेत्रीय  श्रसंतुलनों  श्रौर  बढ़ती  हुई  कीमतों  की  समस्याश्ों  से

 निपटा  जा  ये  समस्याएं  एक  दूसरी  से  सम्बधित  हैं  श्रौर  उन  पर  एक  साथ  कारवाई  करनी  हालांकि

 इन  पर  जों  जोर  दिया  जाएगा  मात्रां  किंसी  खास  श्रवधि  में  कम  या  ज्यादा  हो  सकती
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 बल  देना 15.  यह  कहने की  ग्रावश्यकता  नहीं  कि  हम  जो  भी  कार्यनीति  बनाए  उसमें  कृषि  की  प्रमखता  प

 ही  होगा  ।  जिस  देश  में  लगभग  80  प्रतिशत  लोग  देहाती  इलाकों  में  रहते  वहां  गरीबी  को  हटाने  ,  रोजगार

 के  भ्रवसरों  को  श्रावश्यक  वस्त्रों  की  कीमतों  को  स्थिर  रखने  शौर  निर्मित  वस्त्रों  के  लिए  घरेल  बाजार

 का  विस्तार  के  किसी  भी  arian  को  सफल  बनाने  के  लिए  कृषि की  उत्पादकता  को  श्रपेक्षाकृत  श्रधिक  तेजी

 से  बढाना  लगभग  एक  ऐसी  mt  जिससे  पहने  करना  होगा  कृषि  की  प्रमख्ता  का  मतलब  यह

 कि  कृषि  की  पूंजी  निवेश  सम्बन्धी  जरूरतों  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जाएगी  कृषि  के  महत्व  को  जानते  हुए

 भी  श्रौर  ग्रामीण  भारत  की  हालत  को  सुधारने  की  भ्रावश्यकता  को  बार  बार  स्वीकार  करने  के  बावजूद  पहने के
 वर्षों  में  ग्रामीण  क्षेत्र  को  कुल  निवेशयोग्य  साधनों  में  से  उचित  हिस्सा  नहीं  मिला  इस  स्थिति  को  सही  करने  की

 जरूरत  इस  सिचाई की  क्षमता  लगभग  20  लाख  हैक्टेयर  की  वार्षिक  दर  से  बढ़  रही  है  ।  हमें  अगले

 कुछ  वर्षों में  इस  दर  को  दो  गना  कर  सकने  के  लिए  एक  योजना  बनानी  as  प्रौर  मध्यम  तथा  छोटे  सिचाई

 कार्यों  पानी  के  इष्टतम  उपयोग  की  राष्टरीय  कार्यनीति  के  अंग  के  रूप  में  श्रायोजित  भ्र  संप  करना

 इसी  ग्रामीण  श्राधारभत  ढांचे  के  महत्वपण  जैसे  बाजारों  शौर  ys  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था

 मे  पहले  से  अधिक  पूजी  लगाने  की  तत्काल  श्रावश्यकता

 16.  कृषि  के  विकास  के  कार्यक्रम  को  कृषि  की  उत्पादकता  में ब्द्ध  लाने  के  लिए  नहीं  बत्कि  कृषि

 aa  के  सभी  घर-परिवारों  को  न्यनाधिक  रूप  में  सक्षम  बनाने  के  उदेश्य  से  भी  तैयार  करना  होगा  ।  इसके  लिए

 साथ  मर्गीपालन  ak  डेयरी  मीन  फाम  वन  उद्योग  आदि  जसे  सहायक  कार्यकलापों  के  विकास

 के  लिए  भी  योजनाएं  बनानी  होंगी  ।  इसके  लिए  श्रावश्यक  सामझ्रियों  की  व्यवस्था  तो  करनी  ही  साथ  ही

 ऐसे  संगठनों  का  विकास  भी  करना  होगा  जो  उपज  को  इकट्ठा  भंडार  में  रखें  श्रौर  बाजार  में  क्योंकि

 इन  विभिन्न  कार्यकलापों  की  सफलता  के  लिए  बिक्री  की  कुशलतापूर्णे  व्यवस्था  mata  हमें  देहाती  इलाकों

 में  रोजगार  के  काफी  बड़े  ग्रवसर  पैदा  करने  होंगे  जिससे  कि  गांव  छोड़कर  शहरों  में  त्राने  की  को  रोका जा
 सके  ।  यह  उद्देश्य  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  के  aa-afeea  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  भलीभांति  प्राप्त  कपि  जा

 सकता  जिसमें  छोटे  श्र  सीमान्तिक  किसानों  श्रौर  मजदूरों  की  जरूरतों  पर  प्राथमिकता  के  साथ  ध्यान

 दिया  जाए  ।

 17.  साधनों  की  व्यवस्था  कर  देने  मात्र  से  भले  ही  वह  कितनी  ही  महत्वपूर्ण  उद्देश्य की
 प्राप्ति  नहीं  होगी  ।  इन  साधनों  को  उपयोग  में  लाने  के  लिए  संपूर्ण  aa  प्रभावोत्पादतंता  में  वृद्धि  करने  के

 उद्देश्य  पुरी  तरह  नया  रूप  देना  होगा  ।  इसके  लिए  योजना  बनाने  WK  उस  पर  प्रमल  करने  वाले  संगठन  में

 परिवर्तन  करने  कृषि  की  प्रौद्योगिकी  को  सुधार  करने  के  लिए  भ्रधिक  गहन  प्रयत्न  करने  होंगे

 are  विस्तार  कार्यों  को  भी  बहुत  ज्यादा  बढाना  इसके  लिए  जल्दी  से  कुएं  प्रौर  नहर-नाले बनाने
 ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  कार्यत्रम  को तेजी से  श्रौर  कुशलतापूर्वक पूरा  करना  पानी  ate  जमीन  का  पहले

 से  प्रच्छा  प्रबन्ध  करना  उर्वरकों  we  कीटनाशक  दवाओं  की  पूर्ति  समय  पर  करने  की  पहले  से  Tet

 व्यवस्था  करनी  बीजों  की  श्रधिक  सुव्यवस्थित  करनी  होगी  आर  संग्रह  करने  झर  बेचने  की  बेहतर

 सुविधाएं  प्रदान  करनी  होंगी  ।  देश  के  कई  हिस्सों  में  इन  seal  को  प्राप्त  कर  गया  जरूरत इस  बात

 की  है  कि  ऐसे  संगठनों  भ्रपेक्षित  साधनों  के  उन  हिस्सों  तक  फैलाया  जाए  जो  श्रभी  इस  काम  में  पीछे

 रह  गए  हूं  ऐसा  यत्न  करने  की  जरूरत  है  जिससे  उन  श्रभिकरणों  का  पुरा  कायापलट  हो  जाएं  जिनका  इस

 समय  कृषि  विकास  से  सम्बन्ध  है  ।

 18.  कृषि  को  प्रमुखता  देने  का  ag  मतलब  नहीं  है  कि  झाधुनिक  उद्योग  के  प्रति  उदासीनता  या  उपेक्षा

 दिखलाई  इसका  पुरा  मतलब  इतना  ही  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  उपलब्ध  निवेशयोग्य  साधनों  का  पहने

 से  बड़ा  भाग  कृषि  विकास  के  लिए  नियत  किया  श्रौर  उद्यम  झ्रौद्योगिक  वृद्धि  के  लिए  श्रावश्यक  साधनों  को

 श्रधिकाधिक  मात्रा  में  खुद  जुटाएं  जिसके  लिए  वे  शभ्रधिक  कुशलतापूर्ण  कारे  चालन  के  द्वारा  atk  कीमत  निर्धारण की

 अधिक  कारगर  नीतियों  के  जरिये  श्रपने  खद  के  अ्रंतरिक  साधनों  को  ofan  मात्रा  में  पैदा  करें  ।  सरकार भी
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 उबे  कीटनाशक  ee zaru,  सी  बिजली  sik  बैद्रोलियम  जैसे  उद्यमों  के  विकास  जिनका  कृषि  की

 कता  में  महत्वपूर्ण  योगदान  होता  विशेष  ध्यान  देती  रहेंगी  ।  भारतीय  उद्योग  में  लागत  के  प्रति  झ्रधिक
 रूकता  पैदा  करने  के  लिए  हमारा  इरादा  है  कि  अधिक  उदार  ora  नीति  के  धीरे-धीरे  श्रधिक

 लागू  की  जाए  ।  इसके  मौजूदा  क्षमता  का  यथासंभव  इष्टतम  उपयोग  करने  के  लिए  अ्रथोपाय

 ढूढ़ने  साथ  नई  परियोजनाग्रों  को  कार्यान्वित  करने  में  हमें  देरी  नहीं  होने  देनी  चाहिए  जिसके  कारण

 पूंजीगत  लागत
 बढ़  जाया

 करती  श्रामतौर  पर  यह  महसूस  नहीं  किया  जाता  कि  देरी  हो  जाने  के  कारण  कितना
 ज्यादा  खर्च

 बढ़  जाता
 जिन  18  परियोजनाओं  ने  1976-77  में  पब्लिक  इ-वेस्टमेंट  बोर्ड  का  भ्रनमोदन ्य  प्राप्त

 किया  था  उनमें  लागत  वृद्धि  के  विश्लेषण  से  पता  चलता  है  कि  इन  योजनाओं  में  निवेश  की  लागत  बढ़कर  555

 करोड़  रुपए  हो  गई  जब
 कि  मूल  श्रनुमान  255  करोड़  रुपए  के  श्रास-पास  इससे  इस  तथ्य  के  महत्व का  पता

 चलता  है  कि  परियोजनाओं  को
 समय  पर  कार्यान्वित  करना  कितना  जरूरी  है  श्रौर  देरी  होने  से  समाज  को  कितना

 aaa खचे  उठाना  पड़ता  है  ।

 19.  हमारे  कुछ  बड़े  उद्योग  जैसे  कपड़ा  उद्योग  ary  गम्भीर  कठिनाई  में  हैं  श्रौर  उन्हें  खासतौर  से

 पुर्जों  बदलाव  ate  ग्राधनिकीकरण  की  जरूरत  है  ।  इसलिए  इन  क्षेत्रों  में  निवेश  के  लिए  पर्याप्त  साधनों  की

 व्यवस्था  करनी  होगी  ।  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  और  ora  श्रावधिक  ऋणदाता  संस्थाएं  इस  प्रयोजन  के

 लिए  इस  समय  जो  व्यवस्थाएं  कर  रही  है  उन्हें  ५ प्राग  भी  जारी  रखना  इसके  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  भी  प्रयत्न  करने  होंगे  कि  ये  उद्योग  श्रांतरिक  रूप  से  श्रौर  ज्यादा  ताधन  पैदा  करें  शर  ऐसी  स्थिति  में
 न

 जाएं  जिससे  श्राखिरकार  वे  रूग्ण  हो  जाते gt  मैं  समझता  हूं  यह  एक  ग्रच्छा  विचार  होगा  कि  अधिक  कुशल  मिलों

 के  प्रबन्धकवर्ग  को  इस  बात  के  लिए  राजी  कर  लिया  जाए  कि  वे  एक  सामाजिक  जिम्मेदारी  के  रूप  कुछ
 रूण  एककों  को  अपने  हाथ  में  ले  लें  a  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  जाने  वाली  शर्तों  के  श्रन्तंगत  उनकी

 दारी  करके  उन्हें  फिर  से  स्वस्थ  बना  दें  ।

 20.  बिजली  का  श्रपेक्षाकृत  श्रधिक  तेजी  से  अर  ठीक  समय  पर  विकास  तीव्र  आर्थिक  प्रगति  के

 लिए  एक  श्रत्यावश्यक  शर्त  है  यदि  हम  बिजली  की  बार-बार  होने  वाली  भारी  कमी  का  फिर  से  सामना  नहीं

 करना  चाहते  तो  मुझे  पक्का  विश्वास  है  कि  बिजली  के  श्रायोजन  we  विकास  दोनों  के  बारे  में  बहुत  कुछ

 करना  बाकी  wa  बिजली  को  कृषि  के  लिए  भी  उतना  ही  जरूरी  समझा  जाता  है  जितना  कि  उद्योग  के

 are  बिजली  की  कमी  wart  के  उत्पादन  को  कपड़े  के  उत्पादन  जितना  गड़बड़ा सकती  इसलिए

 हम  mat  वाने  वर्षों  में  बिजली  के  विस्तार  की  गति  को  बढ़ने  के  लिए  हर  संभव  प्रयास  करेंगे  ।

 21.  एक  क्षेत्र और  भी  है  जिसमें  ग्राधुनिक  उद्योग  को  ale  श्रागे  विकसित  करने  की  जरूरत
 है  भ्ौर  वह

 क्षेत्र  है  निर्यात का  ।  अब  aaa  प्रकार  की  निर्मित  खासतौर  इंजीनियरी  सामान  को  विदेशी  मंडियों  में

 बेचने  का  हमें  प्राप्त  हो  गया  चूंकि  यही  वह  क्षेत्र  है  जिसमें  विश्व  व्यापार  सबसे  श्रधिक  तेजी  से  बढ़

 रहा  हमें  इस  इलाके  में  भी  ara  बढ़ना  चाहिए  ।  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  हम  श्रधिक  क्षमता

 युक्त  जानकारी प्राप्त  करें  श्रौर  बिक्री की  बेहतर  तकनीकें भी  जबकि  मैं  निर्यात-प्रधान वृद्धि  को  भारतीय

 परिस्थितियों  में  सफल  हो  सकने  वाली  बात  नहीं  तो  भी  यह  श्रावश्यक  है
 कि

 निर्यात  उस  दर  से  बढ़ते

 रहने  चाहिएं  जिस  दर  से  पिछले  दो  वर्षों  में  बढ़ते  रहें  हैं  ।  ्राथिक  प्रबन्ध  के  सम्बन्ध  में  श्रधिक  क्षमता  प्राप्त  करने

 के  लिए  यह  बढ़ौतरी  श्रावश्यक  सरकार  स्थायी  नीति  के  ऐसे  ढांचे  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  वचनबद्ध  है
 जो

 कि  निर्यात  को  लगातार बढ़ाने  के  लिए  सहायक at  साथ  हमने  सत्यनिष्ठा  के  साथ  यह  संकल्प  किया  है  कि

 हम  तस्करों  शौर  उन  समाजविरोधी  तत्वों  के  साथ  कड़ाई  से  निपटेंगे  जो  विदेशी  मुद्रा  का  अवैध  धन्धा  करते  हैं
 ।

 विदेशों  से  भेजी  जाने  वाली  रकमों  से  सम्बन्धित  हाल  के  से  पता  चलता  है  कि  तस्करी  का

 धन्धा  बड़े  पैमाने  पर  फिर  से  नहीं  चल  पाया  लगता  हैं  हम  इस  मामले  में  रहेंगे
 ।

 22  चूकि  बेरोज़गारी  हमारी  एक  सबसे  ज्यादा  दबाव  डालने  वाली  समस्या  इसलिए  इसके  हल  के  लिए

 सबसे  ज्यादा  ध्यानਂ  देने  की  जरूरत  ga  तक  यह  स्पष्ट  हो  गया  है  कि  यह  समस्या  केवल  श्रौद्योगेकरण  पर
 निर्भर  रहकर ही  नहीं  सुलझाई  जा  इसलिए  गामीण  क्षेत्रों  में  ही  बड़े  पैमाने पर  लाभपूर्ण  रोजगार  देने

 के
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 लिए  नई  कार्य-नीतियां  बनानी  पढ़ेंगी ।  कृषि  उत्पादन  में  तेजी  से  वृद्धि  करने से  गामीण  aial  में  भ्रपने  श्राप  ही
 रोजगार  की  गुंजाइश  बढ़  जाएगी  qe  जानने  दिलचस्प  बात  है  कि  जापान  में  प्रति  एकड़
 नम  का

 भारत  में  तदनुरूप  स्तर  की  तुलना  में  चार  गुना  इससे  यह  संकेत  मिलता  है  कि  हमारी  कृषि

 के  आराधुनिकीकरण  की  प्रक्रिया  में  नए  रोजगार  के  श्रवसरों
 को

 पैदा  करने  की  कितनी  ज्यादा  गुंजाइश  है  ।  श्रधिक
 बेहतर  कृषि  दोहरी  उर्वरकों  के  बढ़  हुए  इस्तेमाल  ake  खरपतवार  की  निराई  से  श्रवश्य

 ही  afer  रोजगार  के  श्रवसर  पैदा  होंगे  ।  लेकिन  इस  बात  का  ध्यान  रखना  होगा  कि  समय  से  पहले  मशीनीकरण

 से  कहीं  इस  प्रक्रिया पर  प्रतिकूल  प्रभाव न  पड़े  ।  कृषि  की  वृद्धि  तेजी  से  होने  परिवहन
 प्रादि  सहायक  कार्यकलापों  में  रोजगार  की  वृद्धि  साथ  ग्रामीण  झाधारभूत  ढाँचे  के  विकास  खास

 तौर  ग्रामीण  सड़कों  के  निर्माण  पर  प्रधिक  ध्यान  देना  कृषि  की  उपज  की  बिक्री  के  लिए  उचित  व्यवस्था

 नहीं  की  जा  सकेगी  ।  यदि  निकटतम  मंडियों  के  साथ  हमारे  गांवों  को  जोड़ने  के  लिए  सड़कों  की  पर्याप्त  व्यवस्था

 नहीं  होगी  ।  स्थानीय  उपज  के  परिष्करण  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  सोच-विचार  कर  कदम  उठाने  होंगे  जिससे
 कि  क्षेत्रों  में  ज्यादा  रोजगार  दिया  जा  सक े।  यदि  बेरोजगारी  की  समस्या  का  कारगर  हल  हमें  ढूंढ़
 निकालना  है  तो

 गांधीजी  के  ग्रात्मनिभें र  समूदायों  के  विचार  को  ठोस  रूप  देना  होगा

 23.  लघु  उद्योग  के  विकास  से  भी  हम  बेरोजगारी  की  समस्या  को  सुलझाने  की  दिशा  में  महत्वपूर्ण  कदम

 उठा  सकते  हैं  ।  लघु  उद्योग  बड़े  उद्योग  का  छोटा  रुपान्तर  नहीं  होना  चाहिए  बल्कि  वह  एक  ऐसा  उद्योग होना

 चाहिए  जो  उस  प्रौद्योगिकी  का  इस्तेमाल  करता  हो  जो  हमारे  फालतू  श्रम  श्रौर  दुर्लभ  पूंजी  की  परिस्थितियों के

 अनुकूल  हो  ।  यद्यपि  समूचित  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  काफी  चर्चा  होती  रही  किन्तु  ae  may  की  बात

 कि  हमने  उसके  विकास  के  लिए  कितनी  कम  कोशिश  की  है  :  उदाहरण  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेलगाड़ी

 परिवहन  का  महत्वपूर्ण  साधन  है भ्ौर  शाने  वाले  कई  वर्षों  तक  रहेगी  भी  ।  तो  भी  wi  कुछ  समय  पहने  ही

 हमने  इसकी  प्रभावोत्पादकता  को  सुधारने  के  बारे  में  सोचना  शुरु  किया  sl  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  समपर्यक्त

 प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  लिए  पर्याप्त  साधनों  का  इस्तेमाल  नहीं  किया  गया  है  |  हम  सदा  सबसे  श्राधुनिक

 प्रौद्योगिकी  के  पीछे  पढ़े  रहे  भले  ही  वह  निश्चित  रुप  से  हमारे  लिए  बहुत  उपयोगी
 न

 रही  इस waft
 को  विपरीत  दिशा  में  बदलना  होगा  ।

 24.  किन्तु  हमें  इस  क्षेत्र  में  शुरुप्नात  करने  के  लिए  समुचित  प्रौद्योगिकी  का  इन्ताजार  करने  की  जरुरत

 नहीं है  ।  हंडलूमों  शर  पावरलुमों  के  अनुभव  ने  यह  दिखला  दिया  है  कि  श्राधुनिक  संगठन  ate  बिक्री  के  तरीकों

 से  श्रमप्रधान  उद्योग  में  जीवन  का  संचार  क्र्से  हो  सकता  है  ।  कुशलता  के  साथ  शभ्रधिक  रोजगार के  अवसरों को

 पैदा  करने  के  लिए  दूसरे  ate  कुटीर  शौर  ग्राम  उद्योगों  में  भी  इसी  तरीके  से  काम  करना  चाहिए  ।

 25.  शहरी  इलाकों  में  खासतौर से  शिक्षित  लोगों  में  बैरोजगारी की  समस्या  कम  गम्भीर  नहीं  सदन को

 यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  हम  इस  समय  एक  ऐसी  योजना  के  ब्योरों  पर  काम  कर  रहे  हैं  जो  खासतौर  से

 शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  पैदा  करने  के  लिए  बनाई  गई  है  ।  इस  योजना  के  ज अन्तगत  हम

 उन  उद्यमी  युवकों  को  जो  सहायता  पाने  के  पात्र  समझे  ब्याज की  Mea -HA  श्राकषंक  दरों  पर  बैंकों से
 धन  श्र  wea  उपलब्ध  कराएंगे  ।

 26.  श्राधिक  वृद्धि  की  ऊंची  दर  के  लाभकारी  प्रभाव  जनसंख्या  में  वृद्धि  होने  से  श्रासाती  से  व्यर्थ  हो

 सकते  हैं  ।  इसलिए  जनसंख्या  के  नियंत्रण  जन  साधारण  के  जीवन  स्तर  को  ऊंचां  उठाने  के  हमारे  कार्यक्रम

 का  एक  अभिन्न  aa  बनाना  होगा  ।  दुर्भाग्यवश  पिछले  दो  वर्षों  की  घटनाओं  ने  परिवार  friar  के  कार्यक्रम  को

 ठीक  उस  समय  एक  जोरदार  धक्का  पहुंचाया  जबकि  वह  पिछड़े  हुए  इलाकों  में  भी  श्रामतौर  से  स्वीकार  किया

 जाने  art  हमारी  प्राधिक  प्रगति  श्रौर  कल्याण  के  लिए  यह  कार्यक्रम  इतना  ज्यादा  महत्वपूर्ण  है  कि  लोगों  को

 छोटे  परिवार  का  मानदण्ड  स्वीकार  करने के  लिए  तैयार  करने  के
 वास्ते  लगातार

 सभी  सम्भव  प्रयत्न  करने  होंगे  ।

 लिए  इस  प्रयोजन  के  लिए  जो भी  निवेश  जरुरी  बिना  किसी  हिचकिचाहट  करना  चाहिए  ।.  और  चूंकि  हमारा

 दूढ़  लिश्चय  है  कि  हम  mat  उद्देश्यों  दबाव  की  लोगों
 को  समझा-बुझाकर ही  प्राप्त  इसलिए

 हमें  इस  विषय  में  पहले  की  अपेक्षा  ज्यादा  प्रयत्न  करने  होंगे  शौर  उन्हें  लगांतार  जारी  रखना  होगा  |
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 27.  जिन  कार्यक्रमों  की  मैंने  चर्चा  की  हैं  वे  तभी  सफल  होंगे  जबकि  उनके  लिए  पर्याप्त  साधन  उपलब्ध  होंगे  जिन

 दूसरे  देशों  ने  वृद्धि  की  ऊंची  दर  प्राप्त  कर  ली  है  वे  श्रपनी  राष्ट्रीय  भराय का  30  प्रतिशत तक  भाग  लगा  सके  हैं  क्योंकि

 उन्होंने  काफी  श्रधिक  मात्रा  में  बचत  की  है  ।  नेकिन  भारत  का  WA  दूसरी  तरह  का  है  ।  thon  ५  अपर्याप्त रही  हैं  ।

 निमित  धन  शौर  घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  के  जरिए  घरेलू  बचतों  की  दर  को  ऊंचा  करने  की  कोशिशों  से  स्फीतिकारी  दबाव

 तो  बढ़  गए  हैं  परन्तु  उनसे  बचतों  की  दर  को  बढ़ाने  में  कोई  सफलता  नहीं  मिली  है
 ।

 इसलिए  weather  तरीके से  राष्ट्रीय

 बचतों  की  राशि  को  बढ़ाने  के  उपाय  खोजने  के  लिए  कुछ  नए  तरीके  से  विचार  करना  जरूरी  है  ।

 28.  यह  संदेहपूर्ण  है  कि  केवल  कराधान  से  ही  यह  बढ़ोत्तरी  की  जा  सकती  है  ।  प्रत्यक्ष  करों  की  ऊंची दरें  उनके

 परिणामस्वरूप  होने  वाले  श्रपवंचन  के  कारण  उत्पादन-विरोधी  पाई  गई  हैं  ate  किसी  भी  qt  प्रत्यक्ष करों  की  परिधि

 में  झ्ाने  वाले  लोगों  की  संख्या  इतनी  कम  होती  है  कि  राजस्व  वसूली  अ्रावश्यकताओओं  के  श्रनुरूप  नहीं हो  सकती  waar
 कराधान  भी  श्रपनी  सीमा  तक  पहुंच  गया  लगता  है

 ।

 29.  करों  के  जरिए  सरकार  द्वारा  जुटाए  गए  साधन  पिछले  वर्षों  सें  लगातार  बढ़ते गए  हैं  ah इस  समय

 राजस्व  राष्ट्रीय  am  के  झनुपात  में  18.9  प्रतिशत  तक  पहुंचा है  |  किन्तु  सरकारी बचत  नहीं  बढ़ी है  क्योंकि  विकास
 fara  जैसे  वेतन  भ्रौर  कर्मचारियों  का  महंगाई  रक्षा  व्यय  अझर  राज-सहायता

 अनुपान  से  भी  ज्यादा बढ़  गए  हैं  ।  इसके  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उद्यम  प्रबन्धकवर्ग  की  त्रुटियों  ae  कीमतें

 तय  करने  की  भ्रनुचित  नीतियों  के  श्रभी  पिछले  दिनों  तक  पर्याप्त  कमाई  नहीं  कर  रहे  थे  ।  यदि  सरक।री  बचत

 को  बढ़ाना  है  शौर  उससे  बड़े  निवेश  सें  योगदान  प्राप्त  करना है  तो  उनमें  से  कुछ  कमियों  को  दूर  करना  होगा  ।

 30.  वैयक्तिक बचत  को  अ्रधिक  बढ़ावा  दिया  जा  सकता है  यदि  सादगी  शौर  ग्रधिक  कारगर  तरीके  से  बरती

 जाए  ।  हमारे  समाज  सें  उपभोग  सें  प्रधिकांश  वृद्धि  धनवान  श्रौर  सम्पन्न  लोगों  के  जीवन-यापन  वे  ऊंचे  स्तर  के

 कारी  प्रभाव  के  कारण  होती  है  |  इस  सबको  प्रभाव-शून्य  करने  के  लिए  उपभोग  में  अधिक  समतावाद  का  पालन  करना

 होगा  ।  हमारी  पद्धति  को  इस  प्रकार  नई  दिशा  प्रदान  करनी  होगी  कि  उससे  श्राडंबरपुर्ण  जीवन-यापन  को

 त्साहित  किया  जाए  श्रौर  बचत  की  श्रादत  को  प्रोत्साहन  मिले  ।  किन्तु  कराधान  सें  सुधार  कर  देने  मात्र से  ही  सादगी

 नहीं ATi  सकती  |  हसें  उस  प्रकार  की  जीवन-शैली  के  विरूद्ध  जनमत  जागृत  करना  होगा  जो  हमारे  जैसे  गरीब  देश  की

 कठोर  भ्राधिक  वास्तविकताओं  के  संदर्भ  सें  है  |

 31.  कार्यभार  संभालने के  समय  से  ही  सरकार  कीमतों  की  स्थिति  के  बारे  सें  बहुत  ज्यादा  चिन्तित  है  ।  पिछले

 कुछ  सप्ताहों  सें  कीमतों  में  बराबर  बढ़ने  का  जो  रुख  दिखाई  दिया है  वह  कुछ  तो  faa  साल  के  झसंतुलनों  के  संचित

 प्रभाव  के  कारण  श्रौर  कुछ  मौसमी  दबाव  के  कारण  है  जिससे  वर्ष  के  इस  भाग  में  नहीं  बचा  जा  सकता  |  मैं  यह
 वायदा  नहीं  कर  सकता  कि  सरकार  हर  कीमत  को  स्थिर  कर  देगी  क्योंकि  मांग  या  पूर्ति  में  घट-बढ़  होती  रहती  है  शरर

 इस  घट-बढ़  को  रोका  नहीं  जा  सकता  फिर भी  में  सदन  को  यह  झ्राश्वासन दे  सकता  कि  श्राम  उपभोग की  बुनियादी
 चीजों  के  मामने  सें  कीमतों  सें  उचित  स्थिरता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  हमने  कदम  उठाए  हैं  अर झ्रागे स्नो  भी  उठाते  रहेंगे  ।

 स्थिर  कीमतों  पर  सभी  प्रकार  की  असली  जरूरतों  को  पुरा  करने  के  लिए  हमारे  पास  श्रनाज  का  पर्याप्त  भंडार

 वनस्पति  तेलों  के  बारे  में  हमें  कटिन  स्थिति  विरासत  सें  मिली  है  |  जैसा  कि  सदन  को  मालम  पिछने  साल  मूंगफली

 के  उत्पादन सें  apa  कमी  हो  जाने  के  वनस्पति  तेलों  की  कीमतें  काफी  कुछ  समय  से  बढ़ती  रही  हैं  ।

 मूंगफली  का  तेल  तत्काल  विदेशों  से  नहीं  मंगाया  जा  सकता  इसलिए  इस  तेल  की  पूर्ति  के  बारे  सें  सीधे  कार्रवाई

 करने  की  हमारी  क्षमता  सीमित  है  ।  किन्तु  हमने  दूसरे  वनस्पति  तेलों  का  पर्याप्त  श्रायात  करने  का  इन्तजाम  कर

 लिया है  ।  इससे  खाना  पकाने  के  काम  श्राने  वाले  तेलों  की  कीसत  को  स्थिर  रखने  सें  सहायता मिलनी  चाहिए
 वनास्पति  श्र  सीधे  इस्तेमाल  के  लिए  साफ  किए  गए  तोरिया  के  तेल  के  झधिक  मात्रा  सें  उपलब्ध  हो  जाने  से
 फली  के  तेल  की  कीमतों  पर  जो  दबाव  पड़  रहा  है  वह  श्रप्रत्यक्ष रुप  से  कम  हो  जाएगा  |  हमारे पास  चीनी  का

 पर्याप्त  भंडार  है  उससे हम  स्थिर  कीमतों  पर  सभी  उचित  मांगों  को  पुरा  कर  सकते  हैं  |  इस  समय  हम  एक  नई

 rae  नीति  के  व्योरों  पर  काम  कर  रहे  हैं  जी  राम  grad  की  पहुंच  के  भीतर  रहने  वाली  कीमतों  पर  ग्रच्छा  कपड़ा

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  बनाई  गई  है  ।  यदि  यह  नीति  सफल  हो  गई  तो  इससे  एक  श्रौर  लाभ  यह  होगा  कि  भारत  के

 इस  सबसे  बड़े  उद्योग  के  सभी  खण्ड  फिर  से  स्वस्थ  हो  जाएंगे  ।
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 बजट  अन समात

 32.  झ्ब  में बजट  अझतुमानी  की  आर ऊ अ नता हु  | ज  बजटपन्न  श्नाज  रग न  पश  द  अंस  डी
 शा  नम  1976-77

 के  संशोधित  अनुमान  जो  अन्तरिम  बजट  से ंदिए  गए  qa,  दोबारा  दिए  गए  वयोंकि  अधिकतर  मामलों  सें  वारतविक

 wine  अभी  उपलब्ध  नहीं a  हैं  ।

 33.  जहां  तक  चाल  ag  के  लिए  बजट  ग्रनमानों  का  सम्बन्ध  >
 @)  ग्राशा  fe  कराधान  की  मौजदा  दरों  पर

 THA  क्र  राजस्व  (७  579.0  करोड़  रुपए  होगा  त्रौर  इस  प्रकार  1976-77  के  संशोधित  श्रतुमानों  की  तुलना  में

 798  करोड़  रुपए  कीर्वा al  होगी  |  इस  वृद्धि  की  राशि  में  से  101  करोड़  रुपए  राज्यों  को  करों  सें  उनके  हिस्से

 के  रूप  में  मिलेंगे  ।  संघीय  उत्पाद  शल्कों  से  4,550  करोड़  रुपए  प्राप्त  होने  alarm  है  जो  frear  साल  के
 faa  अनुमानों  से  373  करोड़  रुपए  श्रघिक  भ्रनुमान  है  कि  ara और  निगम  करों  से  2,258  करोड़  की

 प्राप्ति  होगी  न्नौर इम  प्रकार  इस  मद  में  150  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  होगी  ।  सीमा  शुल्कों  से  1,734  करोड़  रुपए

 की  प्राप्ति  होने  का  प्रनमान  जी  कि  पिछने  साल  की  तलना  में  243  करोड़ रुपए  ज्यादा  है  |

 34.  बाजार  ऋणों  गत  वर्ष  के  849  करोड़  रुपए  कीं  तलना  1000  करोड़  रुपए  प्राप्त  होने  की  झाशा

 है  ।  इसके  भ्रति  सरकार  विदेशी  मृद्रा  प्रारक्षित  निधियों  से  की  जाने  वाली  '  निकासी  के  झ्राधार पर  800  करोड़

 रुपए  उधार  लेने  का  प्रस्ताव  करती  है  ।

 35.  waar  है  कि  मूलधन  की  वापसी  श्रौर  ब्याज  की  अ्रदायगी  के  लिए  व्यवस्था  करने  के  बाद  1,052  करोड़

 रुपए
 की  निवल  विदेशी  सहायता  प्राप्त  इसमें  नए  ऋणों  के  wave  मिलने  वाले  भगतान  भी  शामिल

 ह्

 36.  अन्य  प्राप्तियों  को  हिसाब म  लेने  के  अनुमान है  कि  ५  वर्षे  में  कुल  15,366  करोड़  रुपए
 जाप्त  होग  |

 37.  संक्षेप  झायोजना-भिन्न  व्यय  के  झनुमानों  का  sors  करना  चाहूँगा  ।  अन्तरिम  बजट  पेश

 करते  समय  मैँने  यह  बताया  था  कि  वतेमान  सरकार  सादगी  पर  जोर  देगी  शर सब  तरह  के  झाडम्बर  से  श्रलग

 रहेगी  अर इसी  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों  परौ  विभागों  को  तथा  सरकारी क्षेत्र  के
 करणों  को  यह  कहा  जाएगा  कि  वे  खर्च  में  एकदम  किफायत बरतें  ।  इसके  बाद  इस  सम्बन्ध  में  सभी  मंत्रालयों  श्रौर  विभागों

 कड़ाई  से  पालन  करने  के  लिए  ब्योरेवार  हिदायतें  दे  दी  गई  थी 4 |  इस  किफायती  उपायों  का  पुरा  wae  तो  तभी

 मालूम  होगा  जब  इसके  लिए  की  गई  व्योरेवार  कवायदें  पूरी हो  जाएंगी  ।  इसके  ग्रलावा  श्रनावश्यक  व्यय  के
 पय  क्षेत्नों  का  पता  लगा  लिया  गया  है  श्रौर  बजट-पत्नों  मे ंइस  कवायद  के  फलस्वरूप  इन  व्ययों  में  लगभग  130  करोड़

 रुपए  की  कटौती  दिखाई  गई  है

 38.  रक्षा  व्यय  के  लिए  2,752  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  जो  बजट  में  की  गई  व्यवस्था

 से  56  करोड़ रुपए  कम  है  ।  खाद्य  सहायता
 और  सुरक्षित

 भंडार  को  ढोने  Hay के  लिए  इस  समय तो  460

 करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  लेकिन  ay के  दौरान  पैदा  होने  वाले  रुखों  के  ग्राधार  पर  इस  पर  फिर  से  विचार

 किया  जाएगा  |

 39.  राज्यों  को  करों में  हिस्सा  देने  की  acd  योजना  छटा  वित्त  आयोग  व्योरे  के  अभाव  में  पांचवीं

 आयोजना  की  भ्रवधि  में  राज्यों  द्वारा  लिए गए  भ्र  बांटे  गए  ऋणों  के  खाते  में  उनकी  निवल  व्याज  सम्बन्धी  दैनदारी

 को  हिसाब  में  नहीं  ने  सका  था  ?  उस  झायोग  की  सिफारिश के  घाटे  वाले  राज्यों  की  निवल  व्याज  सम्बन्धी

 देनदारी  का  हिसाब  लगा  लिया गया  है  झौर  ज  1977  को  समाप्त  होने  वाले  तीन  वर्षों  के  सम्बन्ध  में  इस

 खाते  सें  सम्बन्धित  राज्यों  को  भ्रतिरिकत  सहायता  अवदान  के  लिए  बजट  सें  72  करोल  रुपए  की  व्यवस्था  की

 गई  है

 40.  केन्द्रीय  सरकार  के  पेंशनभोगियों  ने  मुझसे  भ्रनुरोध  किया है  कि  जीवन  निर्वाह  के  उंचे  खच  को  ध्यान  सें

 रखते  हुए  उनकी  पेंशनों  पर  राहत  की  मात्रा  को  बढ़ाया जाए  ।  जैसा  कि  सदन  को  सालूम  है  पहले  भी  समय-समय
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 पर  राहत  देने  का  उपाय  किया  गया  है  ।  मेरे  विचर  से  इस  समय  यही  उचित  होगा  कि  उन्हें  क्रमिक  दरों  पर  एक

 विशेष  राहत  प्रदान की  इसके  लिए  राजकोष से  प्रति  वप  10  करोड़  रुपए  वच  करने  होंगे  |

 41.  ् ्र में  1977-78  की  वार्पिक  प्रायोजना के  परिव्ययों की  श्रोर  झ्ाता हूं  ।  day  कि  मेंने  पहने पहले  बता  दिया

 हमारा  पक्का  मत  है  कि  श्रायोजनागत  प्राथमिकताओं
 का  व्यापक  रूप  से  क्रम  लर्न  ach  a  हम  भ्रपनी

 अधिक  वराइयों  पर  विजय  प्राप्त  कर  सकते हैं  ।  प्रायोजना  की  कार्यनीति  का  फिर  से  मुल्यांकन  करना  होगा  |  इससें

 कृषि  प्रमखता  को  मान्यता  मिलनी  चाहिए  ग्रौर  ग्रामीण  विकास  एक  निश्चित  समय-सीमा  में  बेरोजगारी
 ~

 के  उन्मलन  को  च  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ये  ही  वे  काम  है  जिन्हें  हमारा  पुनर्गठित  योजना  झायोग

 अवश्य  पूरा  ।  फिर  भी  इससें  कुछ  समय  लग  जाएगा  ।  इस  बीच  सरकार के  लिए  यह  जरूरी  है  कि  वह  वाँछित
 दिशा सें  अराग  बढ़े  ।  इस  बजट  का  भी  यही  उद्देश्य है  ।

 42.  हमें  जो  थोड़ा  सा  समय  मिला  है  उससें  हमने  विभिन्न  मंत्रालयों  से  परामशं  करके  1977-78  की

 वार्धिक  झ्रायोज॑ना  के  परिव्ययों  की  तुरन्त  समीक्षा  की  है  जहां  तक  संभव  हुआ  जनता  पार्टी  के  घोषणापत्न

 में  गई  प्राथमिकताओं  शरीर  उद्देश्यों  के अ्रनरूप  हमारे  विकास  कार्यक्रमों  को  नई  दिशा  प्रदान  करने  की  कोशिश  की
 है  ।  किन्तु  हम  कोरी  पट्टी  पर  नहीं  लिख  रहे  हैं  चालू  योजनाओं  को न  तो  छोड़ा  जा  सकता है  श्रौर  न  ही  उनकी

 गति  को  श्रनचित  रूप  से  धीमा  किया  जा  सकता  है  ।  क्योंकि  ऐसा  करने  से  काफी  वित्तीय  हानि  होगी  ।  राज्य  सरकारों

 के  साथ  उनकी  प्रायोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  दिए  जाने  के  बारे  सें  की  गई  वचनबद्धताझओओं  का  उनकी

 को  अंतिम  रूप  देने  के  समय  योजना  भ्रायोग  ह्वारा  निर्धारित  शर्तों  के  अधीन  रहतें  झादिर२  करना  होगा
 इन  वचनबद्धताशथ्ों  के  हमें  wad  विचारधारा  के  झ्नसार  आयोजना  को  नया  रूप  देने  Aga  ही  गंभीर

 रुकावटों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  इसलिए  फेरबदल  करने  की  गजाइश  बहुत  सीमित  है  ।  फिर  भी

 खासी  बचत  कर  ली  गई  है  ।  श्रपेक्षाकृत  नीची  प्राथमिकताओं  वाली  योजनाओं  को  रूप  से  पुनः  क्रमबद्ध

 किया गया  है  ।

 43.  जनता  को  दिए  गए  वचनों  का  पालन  करते  हमने  फिर  से  ढाली गई  झायोजना में  aa  सिचाई

 खादी  श्रौर  हाथ-करघों  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डाक  झौर  टेलीफोन  की  सविधाश्ों  शर

 अनेक  ग्रामीण  श्राधारभत  कार्यक्रमों  के  लिए  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  है  ।  इन  ग्रामीण  कार्यक्रमों  में  अन्य
 बातों  के  साथसाथ  ,  जोड़ने वाली  fears.  सड़कों  श्रौर  गांवों  में  पीने  के  पानी  कीਂ  व्यवस्था  से  सम्बन्धित  योजनाएं

 भी  शामिल  हमारा  इरादा  है  कि  ग्रामीण  प्राधारभूत  ढांचे  की  सुविधाओं  को  विकसित  करने  के  लिए  बनाए  गए

 कार्यक्रमों  र अंगले  साल  परिव्यय  को  ज्यादा  बढ़ाया  जाए  जिससे  कि  एक  निश्चित  अवधि  मान  लीजिए

 पांच  वर्ष  में  समूची  ग्रामीण  जनता  की  बुनियादी  जरूरतों  पूरी  की  जा  सकें  ।  हमारा  ag  भी  है  कि  राज्य

 सरकारों  से  ty  गंदी  बस्तियों  को  साफ  करने  शहरी  क्षेत्रों  को  नया  रूप  देने  के  कार्यक्रमों  की  समीक्षा

 की  जाए  शर इन  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  की  गति  को  तेज  करने  के  लिए  श्रतिरिकत  साधनों  की  व्यवस्था

 की  जाए  ॥

 44.  1977-78  के  केन्द्रीय  बजट  में  केन्द्रीय  DTATAT  के  लिए  और  राज्यों  संघीय  राज्य  क्षेत्रों  की

 आयोजनाओं सें  सहायता  देने  के  लिए  5,790  करोड़  रुपए  की  राशि  रखी  गई  है  ।  गत  वर्ष  इस  काय  के  लिए  4,759

 करोड़  रुपए  निर्धारित  किए गए  थे  ।  इस  प्रकार  विकास  की  गति  को  बनाए  रखा  जा  रहा  है  ।

 45.  केन्द्रीय  बजट  सें  भ्रायोजना के  लिए  जो  व्यवस्था की  गई  है  उसमें  1812  करोड़  रुपए  कीं  वह  राशि  भी

 शामिल  है  जिसमें  से  राज्यों  की  WTATTaATAT  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाएगी  are  संघीय  राज्य  क्षेत्रों
 को

 झायोजनातओं  के  लिए  पहाड़ी  झर  जनजातीय  क्षेत्रों  की  39-FaRTAT  के  उत्तरपूर्वी  परिषद  के  लिए  व्यवस्था  की

 जाएगी  ate  ग्रामीण  निगम  को  बिजली  की  योजनाओं  के  लिए  सहायता दी  जाएगी  ।  इस  निर्धारित  राशि

 में  राज्यों  को  आ्ायोजना  के  लिए  दी  जाने  वाली  विशेष  श्रग्रिम  सहायता  का  तत्व  भी  शामिल  है  जिससे  कि  राज्य  सिंचाई
 झर  बिजली  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  की  जरूरी  परियोजनाओं  में  श्रपेक्षित  स्तर  पर  निवेश  करने  के  लिए  पर्याप्त  साधनों
 कीं  व्यवस्था कर  सकें  |  बजट  सें  केन्द्रीय  mara  के  लिए  3978  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  |  सरकारी
 sqzaT  के ऑ्रान्तरिक  झौर  wer  साधनों  को  शामिल  करते  केन्द्रीय  1976-77  के  4090  करोड़
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 art  के  1977-78  में  4939  करोड़  रुपए  की  होगी  ।  राज्यों  site  संघीय  ‘aa  की  कुल
 1976-77  के  3762  करोड़ रुपए  के  1977-78  सें  5021  करोड़  रुपए  की  होंगी  ।

 राज्यों  शौर  संघीय  राज्य  क्षेत्रों  की  वार्षिक  झायोजनाश्ों  का  कुल  1976-77  के  7852  करोड़  रुपए  के
 1977-78  में  9960  करोड़  bgt  का  होगा  ।  यह  27 प्रतिशत  वृद्धि  का  द्योतक है  |

 46.  हम  महसूस  करते  हैं  कि  गतिशील  श्रौर  विविधतापूर्ण  कृषि  की ¢ + MSTACIT  का  निर्माण  करने के

 लिए  यह  झावश्यक  है  कि  फसल  पशु धन  मीन  उद्योग  ake  वन-रक्षण के  एकीकृत  विकास

 का  उद्देश्य  सामने  रखा  जाए  ।  सहकारी  श्राधार पर  डेयरी  उद्योग  के  विकास पर  विशेष  बल  देने  की  जरूरत  होगी

 जिससे दूध  का  उत्पादन  करने  वाले  लोगों  को  बेहतर  शभ्रौर  उचित  कीमतें  मिल  सकें  ।  झ्रोपरेशन फ्ल  स्कीम के  प्रथम

 घरण  में  सराहनीय  प्रगति  हुई  है  पौर  भ्रब  हमें  इस  स्कीम  के  दूसरे  चरण  का  पूरा  लाभ  उठाने  के  लिए थ  बढ़ना

 चाहिए  ।  उत्पादन  नीति  कृषि  के  झाधुनिकीकरण  पर  श्राधारित  होनी  चाहिए  जिससें  निरंतर  श्रौर  यथासंभव  उंची

 वृद्धि  की  दर  को  प्राप्त करने  के  सबसे  महत्वपूर्ण  तत्व  के  रूप  सें  प्रौद्योगिकी  का  श्र  ज्यादा  उपयोग  किया  जाना

 चाहिए  ।  मौजूदा  waar  की  sae  श्र  प्राथमिकताओं को  इस  उद्देश्य  से  क्रमबद्ध किया  गया  है  कि
 विकास  से  वंचित  खाली  जगहों  का  पता  लगाया जा  सके  श्र  सक्षम  इलाकों  को  पहचाना जा  सके  जहां  अधिक  निवेश

 करने  से  कृषि  की  वृद्धि  की  गति  ate  ज्यादा  बढ़ाई जा  सकती  है  ।  ऐसा  करते  हुए  हमने  भविष्य  सें  त्वरित

 विकास  करने  के  लिए  are  के  रूप  सें  ग्रामीण  marys  ढांचे  को  मजबूत  ग्रामीण  wal  सें  रोजगार

 पैदा  समाज के  कमजोर  वर्गों  की  जरूरतों  पर  विशेष  ध्यान  देने  शर  पुति  तथा  मांग  के  अ्रसंतुलनों

 को  ठीक  करने के  लिए  तेलहनों  श्रौर  दालों  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन देने  की  जरूरत को  ध्यान  सें  रखा है  ।  हरियाणा

 गुजरात  श्रौर  राजस्थान सें  रेगिस्तानी  इलाकों  के  विकास के  लिए  एक  प्रायोगक  परियोजना  तैयार की  जा  रही  है  श्र

 इस  प्रयोजन  के  लिए  बजट  भ्रनुमानों  में  व्यवस्था कर  दी  गई  है  ।

 47.  कृषि  के  उत्पादन को  बढ़ाने  की  कुंजी  सिंचाई  के  पास  है  ।  हालांकि  पांचवीं  श्रायोजना  सें  58  लाखे  हैक्टेयर
 झतिरिक्त  जमीन  के  लिए  सिचाई  की  व्यवस्था  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया  फिर  भी  वित्तीय  परिव्यय  इस  लक्ष्य

 के  अनुरूप नहीं  है  ।  इसके  की  पर्याप्त  श्र  बनाए  रखने  के  उद्देश्य  चालू  श्रायोजना

 में  नई  सिंचाई  परियोजनाग्रों  पर  कार्रवाई  शरू  करने  की  जरूरत  पर  भी  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  सिचाई की

 योजनाझों  के  पर  भी  श्रौर  ज्यादा जोर  देने  की  जरूरत  होगी  जिससे  कि  पानी  जोकि एक  gare

 साधन  सुरक्षित  रखा जा  सके  |  इन  सभी  उद्देश्यों  को  ध्यान में  रखते हुए  हम  सिचाई  की  योजनाओं  के  लिए

 राज्यों  को  अग्रिम  आयोजना  सहायता  देने  के  लिए  100  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  करते

 48.  छोटी  सिंचाई  के  लिए  प्रायोजना  परिव्यय  की  अ्रनुपूति  में  लगभग  260  करोड़  रुपए  की  राशि  कृषि  पुर्नावित्त

 तथा  विकास  निगम  श्रौर  ग्न्य  ऋणदाता  संस्थाओं  द्वारा दी  जाएगी  ।  पंप  सेटों  को  बिजली  देने  के  लिए  ग्रामीण

 करण  कार्यक्रम  के  भ्रत्तगंत  हमने  175  करोड़  eq  की  व्यवस्था  की  है  जो  संस्थाओं  से  प्राप्त  वित्त  से  काफी  हद  तक

 शर  बढ़  जाएगी

 49.  कृषि  शर  सहायक  मध्यम  भर  छोटी  सिंचाई  की  परियोजनाओं तथा  उनेरकों  श्रौर

 कारी  संस्थानों  के  लिए  व्यवस्था  एवं  ग्रामीण  इलाकों  के  लिए  निर्धारित  बिजली  के  क्षेत्रों  के  कुल  मिला
 3024  करोड़  रुपए  के  प्रायोजना  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  सदन  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि  यह  राशि

 राज्यों  और  संघीय  राज्य  क्षेत्रों  की  प्रायोजनाओं  के  समूचे  परिव्यय  की  30, 4  प्रतिशत  बैठती है  ।

 50.0  हालांकि  राष्ट्रीय  और  राज्यीय  राजमार्गों  के विकास पर  क्रमिक  शझ्रायोजनाओं  से  युक्ति-यूक्त  रूप  सें  पर्याप्त

 ध्यान  दिया  जाता  रहा  मगर  की  बात  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  जरूरतों  की  ate  की  जाती  रही  है  ।  में  समझता

 हूं  किपहुंच  सड़कों  के  निर्माण  को प्रोत्साहन  देने
 के  लिए  केन्द्र  को  पहल  करनी  चाहिए  कयोंकि ये  सड़कें  ग्रामीण  विकास

 के  लिए  झाधारभूत  ढांचा  बनाने  के  किसी  भी  कर्यक्रम  का  एक  श्रभिन्न  श्रंग  है  ।  इसलिए  हम  20  करोड़  रुपए  के

 के  साथ  इसकी  शुरुप्रात  करने  का  प्रस्ताव  करते  हैं  ।  इसके  लिए  राज्य  सरकारों  झ्नौर  स्थानीय  निकायों  द्वारा  समुचित

 परिव्यय  साधनों  की  नुपू्ति  किए  जाने  इन  महत्वपूर्ण  इलाकों सें  यह  कार्यक्रम  तेजी  से  बढ़  चलेगा  ।  के  लिए

 अनाज  की  नई  बोजना  का  भी  कल्पनाशीलता  के  साथ  इस  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  किया जा  सकता  है  ।
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 51.  श्रायोजना  के  तीन  दशकों  के  बावजूद  wa  भी  बहुत  से  ऐसे  गांव  हैं  जहां  पीने  के  पानी  की  बहुत
 ज्यादा  कमी  है  ।  हालांकि  इस  प्रयोजन  के  लिए  साधन  ढूँढ़ने  श्रौर  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य

 सरकारों  की  है  फिर  भी  मैं  महसुस  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  भी  सक्रिय  रूप  से  हस्तक्षेप  करे  ah  राज्यों के
 प्रयत्नों में  योगदान  दे  ।  इस  MATH  सहायता  का  उपयोग  समस्याग्रस्त  गांवों  सें  पीने  के  पानी  की  सुविधाएं प्रदान

 करने  के  लिए  किया  जाना  चाहिए  ate  ऐसे  गांवों  का  निर्धारण  वस्तुपूरक  कसौटियों  प९  किया  जाना  चाहिए  ।  हम  तत्परता

 के  साथ  इसी  वर्ष  इस  कार्यक्रम का  श्रीगणेश  करना  चाहते हैं  श्रौर  इसके  लिए  मौजूदा  परिव्यय  के  40  करोड़

 रुपए  की  भ्रतिरिक्त  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  करते  इस  कायेक्रम  के  लिए  निर्धारित  राशि  में  वृद्धि  की
 जाएगी  जिससे कि  इस  कार्यक्रम  के  लाभों  को  पांच  साल  की  में  सभी  समस्याग्रस्त  गांवों  तक  पहुचाया जा  सके  ।

 केन्द्र  श्नौर  राज्य  स्तर  पर  इस  कार्यक्रम  की  षुरी  निगरानी  रखनी  होगी  ।

 52.  मैं  यहां  उन  योजनाओं  का  भी  करना  चाहूंगा  जो  श्रादिवासियों  प्रौर  हमारे  लोगों  के  दूसरे
 कम  उन्नत  वर्गों  के  कल्याण  के  लिए  बनाई  गई  हू  जैसा कि  मेंने  पहलें कहा  इन  योजनाओं  को  राज्यों  की  झान

 arta  सें  स्थान  मिला  है  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  तैयार  किए  गए  कार्यक्रमों  पौर  निर्धारित  रकमों  के  सें  सतुष्ट

 नही ंहूं  श्रौर इन  मामलों  प्राथमिकता  के  प्राधार  राज्य  सरकारों  श्रौर  सम्बन्धित  केन्द्रीय  मंत्रालयों  इन
 कार्यक्रमों  की  प्रभावोत्पादकता  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  विचार-विमर्श  करना  चाहता  हूं  ।

 53.  बिजली  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  श्रायोजना  में  234  करोड़  रूपए  की  राशि  रखी  गई  है  ।  इस व्यवस्था

 में  सिंगरौली  सुपर  थर्मल  स्टेशन  के  लिए  33  करोड़  एक  दूसरे  सुपर  थर्मल  पावर  स्टेशन पर  कार्रवाई  शुरू  करने

 के  लिए  1  करोड़  बिजली  भेजने  की  WAC UsSAA  लाइनों  के  लिए  17  करोड़  रुपए  श्रौर  परमाण  बिजली
 योजनाश्रों  के  लिए  52  करोड़  रुपए  की  राशि  शामिल है  ।  राज्यों  श्रौर  संघीय  राज्य  क्षेत्रों  की  जहां
 बिजली  के  लिए  श्रधिकांश  व्यवस्था की  गई  1676  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  की  कल्पना की  गई  है  ।  ग्रामीण

 निगम  के  लिए  20  करोड़  रुपए  की  झेतिरिक्त  ब्यवस्था  की  जा  रही  है  जिससे  बिजली  तंत्र का  सुधार

 किया  जाएगा  भ्र  ग्रामीण  उपभोक्ताओं  के  लिए  एल०  कंपेसिटरों  की  व्यवस्था  की  इन  दोनों

 वाइयों  का  उद्देश्य  ऊर्जा  की  हानि  को  कम  करना  है  ।

 54.  ऊर्जा  के  मामले  में  प्रात्मनिर्भरता  का  महत्व  बहुत  ज्यादा  बढ़  गया  है  ।  तदनुसार  पैट्रोलियम के  लिए
 श्रायोजना  में  की  गई  व्यवस्था  को  1976-77  के  485  करोड़  रुपए  के  1977-78  में  677  करोड़

 रुपए  किया  जा  रहा  है  ।  इससें  से  451  करोड़  रुपए  तेल  ake  प्राकृतिक  गेस  को  तट  पर

 तेल  की  खोज  करने  के  उनके  कार्यक्रम  के  लिए  भ्रौर  तट  से  दूर  समुद्र  में  खोज  करने  के  कार्य  की  गति  को  तेज  करने
 के  लिए  दिए  जाएंगे  |  हमने  हाल ही  में  बोम्बे  हाई  श्रौर  बेसीन  क्षेत्रों  के  तेल  श्रौर  प्राकृतिक  गैस  के  विकास  की  योजना

 को  मंजर  किया  है  ।  भ्राशा है  कि  1977-78  देश  में  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  113.1  लाख  मेट्रिक  टन  तक

 हो  जाएंगा  जबकि  1976-77  में  88.  9  लाख  मेट्रिक  टन  हुआ  था  |

 55.  तमिलनाडु  में  बिजली  की  कठिन  स्थिति  को  देखते  नेवेली  लिगनाइट  निगम  के  लिए  5  करोड़

 रुपए  की  विशेष  व्यवस्था  की  गई  है  जिससे  200  मेगावाट की  क्षमता के  एक  नए  लिगनाइट  श्राधारित  बिजली  संयन्त्र की
 स्थापना  की  जाएगी  ।

 56.  भिलाई  शर  बोकारो  कारखानों  के  विस्तार  कार्यक्रमों  को  फिर  से  क्रमबद्ध  करने  की  व्यवहार्यता  को

 ध्यान  में  रखते  इस्पात  के  इस  बजट  1976-77  के  402  करोड़  रुपए  के  511  करोड़  रुपए

 की  व्यवस्था की  गई  है

 57.  परिवहन  श्रौर  संचार  के  लिए  बजट  में  651  करोड़  रुपए  की  राशि  रखी  गई  जिससें  से  302  करोड़

 रुपए  रेलवे  के  लिए  होंगें  जिसका  झायोजना  परिव्यय  480  करोड़  Rau  है  ।  महानगरीय  परिवहन  परियोजनाओं  के

 लिए  10  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  जिसमें  से  8. 6  करोड़ रुपए  कलकत्ता  की  मास  रैपिड  ट्रांजिट
 लिए  छठे  कोरिडोर ७  के  लिए है  ।  बम्बई  में  रैपिड  मास  ट्रांजिट  सिस्टम  के  Itt  oo  प्रोजेक्ट  के  एक  हिस्से  को  भी  मंजूरी

 देदी गई  है  ।
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 58.  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  श्राथमिक  श्रावश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सहित  संचार  सम्बन्धी

 झायोजना  में  फेर-बदल  किया  गया  है  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  श्रधिक  डाकघर  खोलने  के  लिए  श्रौर  टेलीफोन
 तथा  तार  की सुविधाओं  का  विस्तार  करने  के  लिए  10  करोड़  रुपए  की  श्रतिरिकत  व्यवस्था की  गई  है  ।'

 59.  हमारा  यह  विश्वास  है  कि  खादी  श्रौर  ग्रामोद्योगों  को  अगर  weet  तरह  से  संगठित  किया  जाए  तो  उनसे

 बड़े  पैमाने पर  रोजगार  पैदा  हो  सकता है  ।  wera  में  इन  कार्यत्रमों  के  लिए  35  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  यह

 मानते  हुए  की  गई  है  कि  are  जरूरत  हुई  तो  शौर  रकम  भी  मिल  जाएगी  ।  यह  श्राशा  की  जाती  है  कि  इन
 योजनाश्रों  स ेलगभग  25  लाख  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा  ।

 60.  हाथकरघे के  लिए  20  करोड़  रुपए  और  कोशकीट पालन  के  लिए  4  करोड़  रुपए  की  शौर  व्यवस्था  की  गई

 है  जो  पिछले  साल  की  तुलना  सें  काफी  ज्यादा  है  ।  इन  भ्रतिरिक्त  परिव्ययों की  व्यवस्था  इन  ग्रामीण  श्रौर  श्रम  प्रधान
 उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  के  उद्देश्य  से  की  गई  है  ।

 61.  तौर  झ्ायोजना-भिन्न  दोनों  खातों  के  व्यय  को  श्र  कराशधात DNS  के  मौजूदा  स्तरों  पर

 झनुमानित  प्राप्तियों  को  हिसाब  में  लेने  के  चालू  वर्ष  के  बजट  में  202  करोड़  रुपए  का  घाटा  रहता

 है  ।

 प्रत्य  कर

 62.  अब  में  इस  घाटे  को  संभव  सीमा तक  पूरा  करने  के  लिए  तैयार किए  गए  प्रस्ताव  पेश  करता  हू  |

 63.  प्रत्यक्ष  करों  से  सम्बन्धित  जिन  प्रस्तावों  को  मैं  ares  सामने  पेश  कर  रहा  उनका  उद्देश्य  कम्पनियों

 की  बचतों  को  उत्पादक  निवेशों  में  श्रौर  धनराशि  श्रौद्योगिक  वृद्धि  की  गति  को  तेज
 करना  शौर

 साथ  ही  प्रत्यक्ष  करों  की  पुनवितरणकारी  भूमिका  को  जो  कि  मेरे  विचार  से  प्रत्यक्ष  करों  को  अवश्य  निभानी

 सुदृढ़  करना है  ।

 64.  जहां तक  खित्यक्ष  करों  का  सम्बन्ध  मैंने  इस  बात  की  सुनिश्चित  व्यवस्था  करने  का  प्रयास  किया है  कि
 मेरे  प्रस्तावों  का  जीवनयापन  की  अवश्यक  बस्तुग्नों  के  साथ  टकराव  Tel  ।  कुछ  सुपात्र  क्षेत्रों  को  राहत देते  हुए

 are  केन्द्रीय  उत्पाद  शल्कों के  टैरिफ  को  समान्य  रूप  से  सरल  श्रौर  युक्तिसंगत  बनाते  प्रमुख  रूप  से  मैंने

 wTaATHAT  कम  श्रावश्यक  वस्तुद्नों  अथवा  ऐश-ग्राराम  की  वस्तुझ्नों  से  साधन  जुटाने  का  प्रयास  किया  है  |

 65,  जनता  पार्टी  के  चुनाव  घोषणा  पत्न  मे ंकिए गए  एक  वायदे  को  पुरा  करने  के  इरादे  से  मैं  इस  व्यवस्था  का

 प्रस्ताव  करना  चाहता  हूं  कि  जिन  व्यक्तियों  तथा  नद  अविभक्त  कुटुम्बों  की  कराधघान-योग्य  जाय

 10,000  रुपए  से  ज्यादा  न  उन्हें  कोई  श्राय  कर  न  देना  पड़ेगा  ।  किन्तु  राजस्व  के  इस  बलिदान  को  न्यूनतम

 सीमा पर  रखने  के  लिए  प्राय  का  वह  खंड  जिस पर  WAR.  नहीं  8000  रुपए  तक  ही  कायम रखा  जा  रही

 na:  जिन  मामलों  में  कराधान  योग्य  ग्राय  10,000  रुपए  से  बढ़  उन  मामलों  में  8,000  रुपए  से  ऊपर की
 प्राय  पर  उसी  तरह  से  कर  लगाया  जाएगा  जेसे  ga  लगाया  जाता  किन्तु  जिन  मामलों  कराधान  योग्य  आय

 10,000  रुपए  से  थोड़ी-सी  ज्यादा  उनमें  उसी  हिसाब  से  मामूली  राहत  भी  दी  जा  सकेगी  |

 66.
 मैं

 झ्रायकर
 की

 श्राधारिक  दरों  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  करना  चाहता  ।  फिर  भी  अतिरिक्त  साधन  जुटाने

 की  महती  श्रावश्यकता  को  देखते  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि  कम्पनियों  को  करदाताओं  के  समस्त  वर्गों  के

 सम्बन्ध  में  झ्रायकर  पर  श्रघिभार  की  दर  को  10  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  15  प्रतिशत  कर  दिया  जाए  |  झभिभार  की  दर

 में  वृद्धि  हो  जाने  वैयक्तिक  श्रायकर  की  श्रघिकतम  सीमान्तिक  69  प्रतिशत  हो  जाएगी  जबकि  इस  समय  यह
 दर  66  प्रतिशत  है  |

 67.  मैं  ऐसा  महसूस करता  हूं  कि  1976  के  बजट  में  धन  कर  की  दरों  भ्रनूचित  सीमा  तक  कमी  कर  दी

 गई  थी  ।  यदि  धन  कर  के  असली  उद्देश्य  को  पूरा  करना है  तो  धन  कर  की  व्यवस्था  इस  से  की  जानी  चाहिए

 कि  यह  कर  न  तो  दुखदायी  हो  शौर  न  ही  बल्कि  व्यक्तियों  के  हाथों  में  अ्रत्यधिक  धन  संचय  पर

 इसका  झ्रसर  जरूर  पड़े  ।  मामने  के  इस  पक्ष  को देखते हुए  में  धन  कर  की  दरों  में  वृद्धि  करने  का  धस्ताव  करता हूं  ।
 द  बिना  किसी  परिवततेन  कायम  रखी पहले  2.5

 लाख  रुपए  के  निवल  धन  पर  1/2  प्रतिशत  की  मौजू
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 जाएगी
 भ

 न  इससे  ऊपर  के  खण्डों  के  मौजूदा  दरों  में  1/2  प्रतिशत  की  वुद्धि  कर  दी  श्रौर  सब  से

 ऊचे  खण्ड  के  सम्बन्ध  में  अर्थात्‌  15  लख  रपए  से  ऊपर  के  उच्चतम  खण्ड  के  सम्बन्ध  कर  की  नई  दर  साढ़े  तीन

 प्रतिशत  यानी  मौजूदा  दर  के  ऊपर  एक  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  जाएगी  ।  ऐसे  हिन्द्र  अविभक्त  कुटुम्बों  के

 सम्बन्ध  जिनमें  एक  या  एक  से  afes  सदस्यों  के  पास  1  लाख  रुपए  से  ज्यादा  का  निवल  धन  लागू  होने

 वाली  दरों  में  भी  तदनुरूप  परिवर्तन  किए  जाएंगे  ।  नई  दर  श्रनुसूची  चालू  कर-निर्धारण  ad  से  लागू  होगी  श्रौर

 दर  श्रनुसुची  में  परिवर्तन  गत  वर्ष  किए गए  उनको  afasic  कर  देगी  ।  इन  परिवतंनों  के  फलस्वरुप  19  77-

 78  में  लगभग  10  करोड़  रुपए  के  भ्रतिरिकत  राजस्व  की  प्राप्ति  होगी  ।

 68.  जैसा  कि  सम्मा नित  सदस्य  जानते  सरकार  ने  अ्रनिवार्य  जमा  जहां तक  कि  यह  श्रतिरिक्त  महगाई

 भत्ते  पर  लागू  होती  6  1977  से  समाप्त  कर  दी  है  ।  किन्तु  श्रर्थ-व्यवस्था  की  स्थिति  को  तथा

 कारी  मौजूदा  दबावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  DliTH CATA AY  के  सम्बन्ध  में  श्रनिवायं  जमा  बोजना  को  श्रौर  दो

 वर्ष  के  लिए  जारी  रखने  का  प्रस्ताव  करता हूं  ।

 69.  ब्रौद्योगिक  विकास  झ्राधिक  वृद्धि  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  में  निवेश  छूट  योजना  के  क्षेत्र

 जिसे  पिछने कज  शुरू  किया गया  att  व्यापक  बनाना  वांछनीय  समझता  हूं  ।  दुर्भाग्य  से उस  योजना  में  कोई

 भी  सुपरिभाषित  श्रौर  स्पष्ट  मापदण्ड  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  जिसके  अनुसार  ऐसे  arareeet  का  चुनाव  किया

 जा  सके  जिनको  इस  रिझायत  का  लाभ  किया  जाना  चाहिए  i  इसलिए  arma  पाने  के  दावेदारों  को  यह  समझना

 कठिन हो  गया  थ  कि  यह  लाभ  कुछ  उद्योगों  को  ही  कयों  दिया  जबकि  दूसरों  को  नहीं  दिया  गया  ।  चूंकि  निवेश

 की  frad-sTaea 1  करने  के  उद्देश्य  से ग्रान्तरिक  साधन  जुटाने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिए  जाने  की  श्रावश्यकता  इसलिए

 में  यह  ठीक  समझता  हूं  कि  उन  उद्योगधन्धों  को  जो  निर्दिष्ट  किस्म  की  कम  प्राथमिकता  वाली  वस्तुद्मों ्  जैसे

 म्छगार  तथा  मद्यसारयुक्त  पेय  पदार्थों  के  निर्माण  में  लगे  हैं  शेष  सभी  उद्योगधन्धों  में  निवेश छूट  योज  ना  लागू

 कर  दी  जाए  ।  झथ-न्यवस्थाਂ  के  लिए  यह  उपाय  बहुत  लाभदायक  सिद्ध  होगा  |

 70.0  बैज्ञानिक  एवं  प्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  मैं  उन  लोगों  को  प्रोत्साहन  दैने

 की  व्यवस्थां  करना  चाहता  जो  श्रपने  ही  देश  में  विकसित  तकनीकी  जानकारी  का  करते  तदनुसार

 प्रस्ताव  किया  जाता  है  कि  सरकारी  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  तथा  विश्वविद्यालयों  में  विकसित

 तकनीकी  ज्ञान  के  अनुसार  बनाई  जाने  वाली  किसी  चीज  के  निर्माण  के  लिए  जो  भी  मशीनें
 या  संयत्र  स्थापित  किए

 जाए  उनके  सम्बन्ध  में  35  प्रतिशत  की  AAS  ऊंची  दर  पर  निवेश  छूट  दी  जाए  |

 71.  उद्योगधन्धों  का  afanaa  विस्तार  करने  के  उद्देश्य  को  सामने  रखते  हुए  मैं  श्रल्पजनधारित  arate

 कम्पनियों  को  इस  बात  के  लिए  विवश  करने  में  कोई  लाभ  नहीं  समझता कि  वे  झपने  निवल  लाभ  के  काफी  ज्यादा

 प्रतिशत  भ्रंश  को  लाभांश  के  तट  पर  वितरित  करें  ।  इसलिए  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  इस  प्रकार  की  कम्पनियों  को

 लाभांश  के  श्रनिवार्य  वितरण  की  भ्रपेक्षा  से  छूट  दे  दी  जाए  ।  मैं  यह  राहत  अन्य  किस्म  की  सभी  दूसरी YY ego

 धारित  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  नहीं  देना  चाहता  ।

 72.  मेरा  विश्वास  है  कि  पूंजीगत  लाभों  पर  कर  लगाने  की  मौजूदा  व्यवस्था  से  निवेश  योग्य  साधनों  की  पर्याप्त

 गतिशीलता  के  मार्ग  सें  रुकावट  पैदा  होती  है  श्रौर  इससे  कम  वाली  परिसम्पत्तियों  में  ही  पूंजी  निवेश

 किए  जाने  की  प्रवृत्ति  को  बल  मिलता  है  ।  इस  टष्टि  मैं  पूंजीगत  लाभों  के
 कराधान  की  वर्तेंमान  योजना  में  कुछ

 परिवर्तन  किए  जाने  का  सुझाव  देता  हूं

 इस  समय  केवल  उन्हीं  पूंजीगत  लाभों  पर  कर  सम्बन्धी  रिस्रा यतें  मिल  सकती हें
 जो  ऐसी  पूंजीगत

 परिसम्पत्ति  के  अ्रस्तरण  से  हुए  हों  जो  करदाता  के  कब्जे  में  GO  महीने  से  अघिक  की  अवधि  तक

 के  लिए  रही  है  ।  गतिशीलता  में  सुधार  करने  की  afte  से  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  कब्जे  की  झवधि

 कम  करके  36  महीने  कर  दी  जाए

 ह
 जो  पूंजीगत  परिसम्पत्ति  पहली  जनवरी  1954  से  पहने  aia  ली  गई  थी

 उस
 के  सम्बन्ध

 में  करदाता  उस  पर  सम्पत्ति  की  प्राप्ति  की  वास्तविक  लागत  के  बजाए  उसके  पहली  जनवरी  1954
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 उचित  बाजार  मूल्य  को  भी  अरपना  सकता  है  ।  23  बर्ष  से  भी  पहले  की  किसी  तारीख  को

 किसी  पूंजीगत  परिसम्पत्ति  का  उचित  बाजार  मूल्य  क्या  था  इसका  निर्धारण  करने  में  कई

 हारिक  क्टिनाइयां  झ्राती  हैं  ।  इसके  एक  लम्बे  त्रस  तक  धारित  परिसम्पत्ति  के  dam

 से  जो  पूंजीगत  लाभ  प्राप्त  होता  है  वह  ऐसी  दुनियां  में  जहां  पर  मुद्रास्फीति  बराबर  बड़ी  तेजी

 से  बढ़ती  जा  रही  बड़ी  हद  तक  श्रमपूर्ण  ही  है  ।  इसलिए  कूल  मिलाकर  मुझे  यही  वांछनीय

 लगता  है  कि  कल्पित  तारीख  को  10  वर्ष  श्रौर  बढ़ाकर  पहली  जनबरी  1964  कर  दया

 जाए  ।

 पूंजीगत  लाभकर  रिहायशी  मकान की  बिक्री पर  भी  देय  होता  है  वर्तमान  कानून  में  यह
 व्यवस्था

 है  कि  यदि  निर्धारित  समय  में  दूसरा  रिहायशी  मकान  खरीद  लिया  या  बनवा  लिया

 जाए  तो  उस  हालत  में  ,  पूंजीगत  लाभों  पर  पूरी  या  झ्रांशिक  छूट  मिल  सकती  है  जो  इस  बात

 पर  निर्भर  करती  है  कि  नए  रिहायशी  मकान  पर  पंंजीगत  लाभ  की  कितनी  रकम  इस्तेमाल  की

 गई  है  ।  ग्राभूषणों  या  शेयरों  जैसी  परिसम्पत्ति  की  बिक्री  से  प्राप्त  पूंजीगत  लाभ  के  सम्बन्ध  में

 इस  प्रकार
 को  नहीं  मिलतीं  |  किन्तु  इस  तरह  का  भेदभाव रखने  का  मैं  कोई  शझ्रौचित्य  ही

 नहीं  समझता  ।  इसलिए  यदि  किसी  भी  परिसम्पत्ति  की  बिक्री  से  प्राप्त  रकम  को  फिर  से  छः  महीने

 के  बैंक  जमा  यूनिट  ट्रस्ट  के  यूनिटों  झ्रथवा  श्रन्य  तरजीही  परिसम्पत्तियों

 सें
 लगा  दियां  जाए  तो  उस  पूंजीगत  लाभ  के  सम्बन्ध  में  मैं कर  से  छूट  देने  का  प्रस्ताव करता  हूं  ।

 इस  बात  की  करने  के  लिए कि  इस  रि्म्रायत  का  श्रनुचित  उपयोग  न  यह  ma

 कर  दिया  गया  है  कि  वह  जिसमें  fast  से  प्राप्त  रकम  फिर  से  लगा  दी  गई  कम  से

 कम  तीन  वर्ष  की  nate  तक  जरूर  कब्जे  में  रखी  जाएगी  ।

 73.  श्रौद्योगिक उपक्रमों  की  रुगणता  राष्ट्र  के  लिए  भारी  चिता  का  विषय  बन  गई  है  ।  किसी भी  उद्योग  में  किसी

 बड़े  निर्माणकारी  एकक  के
 बंद  हो  जाने  से  उसका  मूल्य  समाज  को  चुकाना  पड़ता  है  क्योंकि  इससे  उत्पादन  श्रौर

 गार  को  नुकसान  पहुंचता  है  श्रौर  इसके  श्रलावा  वा मल्यवान  पूंजीगत  परिसम्पत्ति  भी  बर्बाद  हो  जाती  है  ।  इस  संबंध  में

 जो पो अनुभव प्राप्त हुआ है प्राप्त  अ त्मा है  उसके  ग्राधार पर  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  सरकार  द्वारा  हमेशा  इस  तरह  के  एककों  को  अपने

 हाथ  मैं  ले  लेना  इस  समस्या  का  न  तो  कोई  ग्रत्यधिक  संतोषजनक  और  न  ही  कोई  मितव्यता  पुर्ण  समाधान  है  ।

 अपेक्षाकृत  wire  कारगर  उपाय  तो  यह  होगा कि  कुछ  प्रोत्साहन  देकर तथा  रुगण  एककों  को  स्वस्थ  एककों के  साथ

 मिलाने  में  झाने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करके  ऐसी  सुविधा  उपलब्ध  की  जाए  जिससे  कि  रुग्ण  श्रौद्योगिक  एकक  स्वेच्छा

 से  स्वस्थ  एककों  के  साथ  मिला  दिए  जाए  ।  तदनुसार यह  व्यवस्था  करने  का  विचार  है  कि  जिन  मामलों में  केन्द्रीय

 सरकार  यह  स्वीकार  कर  ले  कि  रुग्ण  एकक  को  स्वस्थ  एकक  में  मिला  देना  लोक  हित  में  उन  मामलों  में  जो
 कम्पनी  रुगण  एकक  को  श्रपने

 में  मिला  लेती  है  उस  कम्पनी  की  संचित  हानियों  श्रौर  समाविष्ट  मूल्यल्लास को  भ्रागे

 ले  जाए  जाने  की  श्रनुमति  दे  दी  जाएगी  अर उसे  उस  कम्पनी  के  हाथ  में  प्रतिसंतुलन  के  लिए  रख  दिया  जाएगा  जिसका

 विलय किया  गया  है  ।

 74,  कम्पनियों  को  ग्राम  कल्याण  श्रौर  ग्रामोत्थान  के  नामों  में  हाथ  बंटाने  के  लिए  प्रोत्साहन देने  के  उद्देश्य  में  यह

 व्यवस्था करने  का  प्रस्ताव  रखता  हूं  कि  इन  कम्पनियों  द्वारा  ग्रामीण  विकास  के  भ्रनुमोदित  कार्यक्रमों  पर  किए  गए  खर्चे

 उनके  कर  योग्य  लाभों  का  हिसाब  लगाते  कटौती  करने  की  श्रनुमति  दी  जाएगी  ।

 75.  देहाती  इलाकों  में  छोटे  पैमाने  के  श्रौद्योगिक  उपक्रमों  की  स्थापना के  लिए  प्रत्यक्ष  रूप  से  प्रेरणा  देने  के  उद्देश्य

 म  उन  उद्योगों  पर  तरजीही कर  व्यवस्था  लागू  करना  चाहता  हूं  जो  इस  तरह  के  इलाकों  में
 स्थापित  किए गए  हों

 भर  जो  निर्माण  का  काम  30  जून  1977  के  बाद  शुरू  करेंगे  ।  इस  तरह के  उपक्रमों  shard  कर  योग्य  लाभों  का

 हिसाब  लगाने  में अपने  लाभ  के  20  प्रतिशत  के  बराबर  की  रकम  की  कटौती  करने  का  भ्रधिकार  होगा  ।  उपक्रम  जिस

 वर्ष  से  निर्माण  का  काम  शुरू  करेगा  उस  वर्ष  से  लेकर दस  वर्ष  तक  प्रति  वर्ष  उसे  यह  रिभ्नायत  उपलब्ध  की  जाएगी  |

 76.  पिछले  वर्ष  एक  व्यवस्था  की  गई  थी  i  जिसके  अन्तर्गत  कम्पनियों  को  यह  विकल्प  दिया  गया  था  कि  वे

 max  पर  5  प्रतिशत  श्रधिभार  देने--के  बजाए  उतनी  ही  रकम  पांच  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  भारतीय  श्रौद्योगिक

 विकास  बैंक  के  पास  जमा  करा  सकते हैं  ।  में  इस  विकल्प  को  वापस  लेने  का  प्रस्ताव  करता हूं  |  तदनुसार  बजट  में

 56  करोड़  रुपए  के  श्रतिरिक्त  कर  की  प्राप्ति  दिखाई  गई  है  ।
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 77.  पूर्व  प्रयोजनों  के  लिए  दिए  जाने  वाले  दान  की  राशि  के  सम्बन्ध  में  दान  देने  वाले  व्यक्ति  की  सकल

 कुल  झाय के  10  प्रतिशत  तक  की  रकम पर  कर  नहीं  किन्तु  कर  से  मुक्त  की  जाने  वाली  राशि  की  afaa-

 तम  सीमा  2  लाख  रुपए  है  ।  यह  महसूस  किया  जाता  है  कि  यह  अधिकतम  सीमा  झनावश्यक  रूप  से  प्रतिबंधात्मक

 है  पर  यह  उचित  ज  प्रयोजनों  के  लिए  श्रपेक्षाकृत  अधिक  उदारतापुबवंक  दान  दिए  जाने  के  मामने  में  दाताझों को

 निरुत्साहित करती  है  ।  तदनुसार  मैं  यह  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  यह  भ्रधिकतम  सीमा  2  लाख  रुपए  से  बढ़ा  कर  5

 लाख  रुपए  कर  दी  जाए

 78.  भारतीय  तकनीशनों  को  भारत  से  बाहर  विदेशों  में  सेवा  करने पर  किसी  विदेशी  सरकार  aaa  विदेशी

 उद्यम  से  जो  पारिश्रमिक  मिलता  है  उससे  पचास  प्रतिशत  भाग  को  WTA-He  से  छूट  दी  जाती  है  ।  जब  नियोजक

 एक  भारतीय  उपक्रम  हो  तब  यह  न  दी  उमें  यह  बात  न्यायसंगत नहीं  जान  पड़ती  ।  तदनुसार  में  यह

 प्रस्ताव  करता हूं  कि  इस  forma  का  दायरा  बढ़ा  दिया  जाए  ताकि  यह  भारत  से  बाहर  भारतीय  उपक्रम  द्वारा  श्रपनी

 किसी  शाखा  श्रथवा  कार्यालय  में  नियुक्त  किए गए  भारतीय  तकनीशनों  पर  भी  लागू  हो  सके
 ।

 79.  छोटे  लाभांशों  में  से  कर  की  रकम  काट  लेने  से  संयुक्त  पूंजी  कम्पनियों  में  पूंजी  लगाने  वाले  कई  छोटे  छोटे
 निवेशकों  को  भारी  कठिनाई  होती है  ।  इस  उद्देश्य  से  कि  इस  तरह  के  खासकर  देहाती  इलाकों के  निवेशकों

 को  कोई  श्रसुविधा न  लाभांश  में  से  स्रोत  पर  कर  की  रकम  काट  लेने  की  व्यवस्था  को  उन  लोगों  के  मामले  सें
 समाप्त  कर  दिया  जाएगा  जिनको  श्रदा  की  जाने  वाली  लाभांश  की  रकम  250  रुपए  से  अधिक  तहो  |

 80.  कराधान  विधि  श्रधिनियम  1975  के  द्वारा  की  गई  एक  व्यवस्था  के  श्रन्तगंत पूत  झथवा

 धार्मिक  न्यासों  a  संस्थाश्रों  को  श्रपनी  रकमें  श्रायकर  अधिनियम में  निर्दिष्ट  कुछ  रूपों  सें  तथा  तरीकों से  निवेश

 करनी  पड़ती  हूँ  ।  जो  न्यास  श्रथवा  संस्था  पहली  1978  को  इसके  बाद  शुरू  होने  वाले  किसी  लेखा  वर्ष  में
 निवेश  की  इस  निर्धारित  प्रणाली  को  कहीं  श्रपनाएगी  उसे  श्रायकर  से  छूट  नहीं  दी  जाएगी या  इस  सम्बन्ध  सें

 सामने

 भराने  वाली  व्यावहारिक  कठिनाइयों  को  देखते हुए  तथा  इस  बात  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए कि  नए  उपबन्धों  के

 रूप  निवेश  करने  की  प्रणाली  सें  श्रपेक्षाकृत  श्रधिक  सुचारु  तरीके  से  परिवर्तन  किया  जा  निवेश  की  नई  प्रणाली

 को  श्रपनाने की  तरीख  को  तीन  ad  बढ़ा  भ्र्थात क  उसे  पहली  ata  1978  से  बढ़ाकर  पहली  1981  कर

 देने  का प्रस्ताव है  ।

 81.  मैंने  श्रायकर पर  श्रधिभार  बढ़ाने  तथा धन  कर  की  दरें  बढ़ाने  से  होने  वाली  प्राप्तियों  को  जमा  खाते  सें

 रख  लिया है
 ।  हिन्द  श्रविभक्त  कुटुम्बों  के  मामलों  सें  10,000  रुपए  तक  की  वार्षिक  को  कर

 मुक्त  कर  देने  के  कारण  राजस्व  में  जो  हानि  होगी  उसे  भी  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।  कुल  मिला  कर  प्रत्यक्ष  कर  प्रस्तावों  का
 प्रभाव

 यह  होगा कि  चालू  वर्ष  में  केन्द्र को  92  करोड़  रुपए  का  म्रतिरिकत  राजस्व  प्राप्त  होगा  |

 82.  जैसा  कि  सम्मानित  सदस्यों  को  मालूम  कुछ  वर्षों  में  प्रत्यक्ष  करों  से  सम्बधित  कानून  उत्तरोत्तर

 इतने  श्रधिक  पेचीदे  हो  गए  हैं  कि  उन्हें  ग्रासानी  से  नहीं  समझा  जा  सकता  यह  श्रावश्यक  है  कि  इन  कानूनों

 को  सरल  तथा  युक्तिसंगत बनाने  के  लिए  तत्काल  कार्यवाही  की  जाए  ताकि  करदाता  उन्हें  तुरन्त  समझ  मुकदमेबा  जी
 को  कम  किया

 जा
 सके  श्रौर इस  तरह  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  का हित  सिद्ध  हो  सके  इसके  श्रलावा यह  भी  जरूरी  है

 इन  कानूनों  को  लाग  कर  का  शीघ्र  निर्धारण  करने  wk  इन  कानूनों  के  भ्रन्तगंत  झपीलीय  तथा  श्रन्यका रंवा  इयां
 शीघ्रता  से  निपटाने

 के  लिए  saree  श्र्थोपयों  की  जांच  की  जाए  ।  इसलिए  प्रत्यक्ष  करों  से  सम्बधित  कानूनों  को

 सरल
 ak  युक्तिसंगत  बनाने  की  दिशा  में  सुझाव  देने  के  लिए  सुप्रसिद्ध  विशेषज्ञों  की  एक  समिति  नियुक्त  करने  का

 निश्चय  किया  गया  है  ।  मेरा
 इरादा  wee  कि  मैं  समिति  को  वर्ष  समाप्त  होने  से  पहले  ही  श्रपनी  रिपोर्ट  पेश  करने

 के
 लिए  कहूंगा  ।

 अध्यक्ष कर कर

 83.  wat  अप्रत्यक्ष  करों
 से

 सम्बन्धित  श्रपने  प्रस्तावों  की  श्रोर  श्राता  हूं  ।  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  सम्बन्धी  मेरे
 प्रस्ताव  तीन  श्रेणियों  में  राते  पहली  श्रेणी  का  सम्बन्ध  श्रतिरिक्त  साधन  जुटाने  के  लिए  किए  गए प्रस्तावों  से

 दूसरी  श्रेणी
 के

 प्रस्ताव  उत्पाद-शुल्कों  को  कम  करने  या  समाप्त  करने  से  सम्बन्धित  हैं  श्रौर  प्रस्तावों  की  श्रंतिम  श्रेणी

 शुल्क  सम्बन्धी  ढांचे  को  युक्तिरगत  श्रौर  सरल  बनाने के  लिए  है  |
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 84.  पांच  मदों  पर  10  प्रतिशत  उत्पाद  शुल्क  लगाने  का  प्रस्ताव  (1)  हाथ  श्रौजार  और  छोटे

 श्रौजार  जिन  पर  पहने  उत्पाद  शुल्क  नहीं  लगता  (ii)  तोलने  की  मशीनें  श्र  तौलने  के  (111)  हाथ
 दीवार  घड़ियां  शौर  मेज  (iv)  बिजली  की  रोशनी  की  फिटिंग  (४)  कारों

 आदि  के  लिए  पालिशें  :  एसीटलीन  गेस पर  भी  12
 प्रतिशत  उत्पाद-शुल्क लगाने  का  प्रस्ताव  है  ।  हाथ

 औजारों  झर  छोटे  बिजली  की  रोशनी  की  फिटिंग  श्र  पालिशों  के  लघु  निर्माता  श्रपने  1  लाख  रुपए  तक
 के  उत्पादन  के  लिए  शुल्क  से  मुक्त  रहेंगे  ata  है  कि  इस  प्रकार  शुल्क  लगाने  से  एक  वर्ष  में

 11  करोड़ रुपए  का
 राजस्व  प्राप्त  होगा  ।

 85.  जेसा कि  सम्मानित  सदस्यों  को  मालूम  1975  में  एक  प्रयोग  के  तौर  पर  उन  वस्त्रों ्  जिन  पर

 किसी  विशिष्ट
 शीर्षक  के भ्रन्तगंत  उत्पाद-शुल्क  नहीं  लगते  1  प्रतिशत  की  दर  से  सामान्य  उत्पाद-शुल्क  लगाया  गया

 था  ।
 यह  प्रयोग  इस  रूप में  सफल  रहा  कि  भ्रनुचित रूप  से  किसी  प्रकार का  बोझ  डाने  बिना  या  परेशान  किए  बिना  ही

 हम  काफी  बड़ी  37  करोड़  रुपए  एकत्न  कर  सके  ।  जबकि  हमें  श्रतिरिक्त  साधनों  की  जरूरत  तो

 इस  दर  को  बढ़ाकर  2  प्रतिशत  कर  देना  aga  ही  उपयुक्त  मालूम  होता  है  ।  उसके  लगातार  पड़ने  वाले  प्रस रको
 कम  करने  के  लिए  ऐसे  मामलों  में  कुछ  प्रतिसंतुलन  कर  दिया  जाएगा  जहां इन  वस्तुश्नों  का  उपयोग  ऐसा  दूसरा  सामान
 बनाने  के  लिए  किया  जाएंगा  जो  खुद  भी  उत्पाद-शुल्क  के  योग्य  है  ।

 86.  यह सोचते हुए  कि  इस  उत्पाद-शुल्क  के  शीर्षक  के  अझन्तगंत  तरह  तरह  का  सामान  बनाने  वाले  बहुत  से  छोटे

 एकक  मैंने  यह  व्यवस्था  कर  दी  है  कि  ऐसे  किसी  भी  एकक  पर  उत्पाद-शुल्क  नहीं  लगाया  जाएगा  जिसका

 वार्षिक  कारोबार  30  लाख  रुपए  से  ज्यादा  नहीं  है  ।  यह  छूट  उस  मौजूदा  छूट  के  स्थान  पर  होगी  जो  कामगारों

 की  संख्या  पर  श्राधारित  है  ।  मैं  बिना  बिजली  के  चलने  वाले  सभी  एककों  को  भी  इस  शुल्क  से  मुक्त कर

 रहा हुं  ।

 87.  इसके  छोटे  समाचार-पत्नों  को  तो  इस  शुल्क  से  पहने ही  मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।  wa  इस  छूट

 को  मध्यम  दर्जे  के  समाचार  पत्नों  पर  भी  लागू  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  बड़े  समाचार-पत्न 1  प्रतिशत  की  मौजूदा  दर  से

 शुल्क  देते  रहेंगे  ।

 88.  mime  कि  प्रस्तावों के  इस  वग  से  एक  वर्ष  में  कोई  30  करोड़  रुपए  की  निवल  अतिरिक्त  प्राप्ति

 होगी 1

 89.  में  ह  उत्पादों  पर  झ्राता  हं  जिन  पर  झाए  साल  बोझ  पड़ता  व्यवस्था  के  झनुसार

 जब  भी  सिगरेटों  कामूल्य  बढ़ता  है  तब  सिगरेटों  का  मूल्यानुसार  शुल्क  बढ़  जाता  अरब  मौजू  दा  दरों  की  श्रेणी

 में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  किया जा  रहा  है  ।  ब्राण्ड  वाली  बीड़ियों  के  बारे  में  प्रस्ताव  है  कि  एक  रूपया  प्रति  हजार

 बीड़ी  की  मौजूदा  शुल्क दर  को  बढ़ाकर  दो  रुपए  प्रति  हजार  कर  दिया  जाए  ।  श्रनुमान  है  कि  इससे  एक  वर्ष  सें  45

 करोड़  रुपए  का  श्रतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  होगा  ।

 90.  सिनेमेटोग्राफ  फिल्‍मों  पर  कर  लगाने  का  वर्तमान  तरीका  प्रमुखरूप  से  फिल्म  की  लम्बाई  श्रौर  स्वरूप  तथा

 प्रतियों  की  संख्या  पर  श्राधारित  है  ।  मेँ  इस  श्राधार  को  बदल  मूल्य  के  gare  को  अपनाते  10 प्रतिशत

 मूल्यानुसार  की  दर  से  संशोधित  शुल्क  लगाना  चाहता  |  यह  श्रधिक  उचित  कसौटी  है  ।

 91.  वार्निश  झ्रादि पर  इस  समय  जो  मात्नातसार भ  शुल्क  लगता  है  उसके  स्थान  पर

 मूल्यातुसार  दर  से  शुल्क  लगाने  का  प्रस्ताव  है  |  इनको  इस  प्रकार  समायोजित  किया जा  रहा  है  कि  ऊंची
 वाली  मदों  जैसे  तेल  मिश्रित  प्लास्टिक  एमल्सन  श्रौर  वानिश  पर  शुल्क  सामान्य  रूप  से  लगभग  5 प्रतिशत

 की दर  से  बढ़  जाएगा  जबकि  सस्ती  मदों  जैसे  कालिखों  श्रौर  सुखे  डिस्टैंपर  पर  शुल्क  में  कोई  खास  परिवर्तन  नहीं

 होगा  इन  परिवर्तनों से  एक  वर्ष  में  4  18.0  करोड़ स्‍पए  प्राप्त  होने  का श्रतुमान  है  ।

 92.  मोटर  यानों  पर  भी  उत्पाद  शुल्क  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।  मोटर  कारों  पर  शुल्क  की  दर  29  प्रतिशत

 से  नेकर  174  प्रतिशत  तक  बंढ़ा  दी  जाएगी  |  इसी  प्रकार  दो  पहिए  वाले  और  तीन  पहिए  वाले  मोटर  यानों पर
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 शुल्क  की  द्र  9  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  124  प्रतिशत  कर  देने  का  प्रस्ताव है  ।  चंकिमें  मूल  उपस्कर  के  रूप

 सप्लाई  किए ग  ए  ट्यूबों  श्रौर  बेटरियों
 साथ  उत्पाद  शुल्क  से  मुक्त  करने  का  प्रस्ताव  करता

 लिए  दो  ate  तीन  पहिए  art  यानों  के  लिए  शुल्क  सें  निवल  वृद्धि  लगभग  2}  प्रतिशत की  होगी  ।  इन
 वर्तनों  से  साल  में  5.  1  करोड़  का  निवल  राजस्व  प्राप्त  होगा  |

 93.  म  उत्पाद  शुल्क  घटाने  या  समाप्त  करने  के  प्रस्तावों  पर  भ्राता हूं  इससे  लाभ  पाने  वाला  पहला
 उद्योग  हँडलूम  है  ।  इस  समय  सिर्फ  सीधे  रील  gat  में  सप्लाई  किया  गया  कोटन  यार्न  ही  उत्पाद  शुल्क  से  मुक्त है  ।

 क्रोस रील  हैंकों  में  20  एस०  काउन्ट  तक  के  कोटन  यानें  को  शुल्क  मुक्त  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  यह  भी  प्रस्ताव

 है  कि  क्रोस  रील  gat  में  सप्लाई  किए  जाने  वाले  इससे  ऊंचे  काऊन्ट  के  कोटन  यार्न  को  भी  30  पैसे  प्रति  किलो

 ग्राम  तक  शल्क  मुक्त  किया  जाए  |  इसके  भ्रलावा में  विसकोस  स्पन  यानें  के  सम्बन्ध  में  भी  इसी  प्रकार  की  रिश्मायतें

 देने  का  प्रस्ताव  करता  ्
 द्य  इस  समय  हँडलूम  क्षेत्र  सें  इस  तरह  के  यानें  की  काफी  बड़ी  मात्रा  में  खपत

 हो  रही है  ।

 94.  दूसरा  लाभ  पाने  वाला  उद्योग  पावरलूम  है  ।  में  उसे  मौजूदा  सम्मिश्चित  उत्पाद  शुल्क  से  मुक्त  करने

 का  प्रस्ताव  करता  हं  |  ऐसा  करने  से  लगभग  80,000  पावरलूम  लाइसेन्सधारी  उत्पाद  शुल्क  के  नियंत्रण  से  मुक्त

 हो  जाएंगे  ।

 95.  san  wit  पावरलूम  कपड़ों  को  उत्पाद  शुल्क  देना  पड़ता  है  जब  उन  पर  कई  तरह  के  परिष्करण

 की  प्रक्रिया  कर  दी  जाती  वेकिन  ware  रंगाई  प्रौः  छपाई  बिजली  की  सहायता के  बिना  की  गईहो  तो

 उन्हें छूट  दी  जाती  है  ।  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  wa  यह  छुट  बिजली  की  सहायता  के  बिना  किए  गए  ate  सभी

 तरह  के  परिष्करण  ् जस  स्टेंटॉरिंग  श्र  मार्सिराइजिंग  के  लिए भी  दी  जाए  |

 96.  यानें  क्रिपिंग  उद्योग  art  ग्रत्यघिक  क्षमता  की  वजह  से  पीड़ित  है  are  farce  याने  श्रौर  बेस  ह

 की  कीमतों  के  बीच  जो  श्रन्तर  है  उसके  कारण  वतंमान  शुल्क  की  दर  को  कायम  नहीं  रखा जा  सकता  |  इसलिए
 fare  यान॑  पर  शुल्क  को  10  रुपए  प्रति  किलोग्राम  से  घटा कर  5  रूपए  प्रति  किलोग्राम  करने  का

 है  ॥

 97.  मैं  पानी  पंप  करने  वाले  पावर  पंपों  पर  लगने  वाले  शुल्क  को  10  प्रतिशत  से  घटा  कर  5  प्रतिशत  करने
 at  पावर  टिलरों  को  समान्य  उत्पाद  शुल्क  से  मुक्त  करने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।  ये  दोनों  रिभ्रायतें  छोटे

 किसानों  के  लिए  खासतौर  से  लाभदायक  सिद्ध  होंगी  ।

 98.  कागज  की  छोटी  मिलें  कठिनाई  के  दौर  से  गुजरती  रही  हैं--यहां  तक  कि  कुछ  मिलें  बंद  भी  हो  गई  हैं ।
 इसलिए में  इन  मिलों  द्वारा  उत्पादित  कागज  पर  लगने  वाले  शुल्क  को  कम  करने  का  प्रस्ताव  करता हूं

 |
 यह  राहत  मिल

 की  संस्थापित  क्षमता  के  झ्राधार पर  लगाए  जाने  वाले  उत्पाद-शुल्क  के  75 प्रतिशत  से  लेकर  so  प्रतिशत  तक
 क्रमिक

 धार  पर  दी  जाएगी  ।  यह  रिश्रायत  तभी  जाएगी  जब  मिल  कम  से  कम  50 प्रतिशत  तक  भ्रपरम्परागत  कच्चे

 माल  गौर  रही  कागज  का  उपयोग  करेगी  ।.  कागज  की  श्रपेक्षाकृत  बड़ी  मिलें  भी  जब  कम  से  कम  50  प्रतिशत

 तक  भ्रपरम्परागत  कच्चे  माल  का  उपयोग  करेंगी  तब  उन  पर  लगने  वाले  उत्पाद-शुल्क  में  338  प्रतिशत  की  दर

 से
 छूठ  दी  जाएगी  ।  इस  रिश्रायत का  उद्देश्य  तेजी से  कम  हो  रहे  इमारती  लकड़ी  के

 साधनों  को  सुरक्षित  रखना

 है  ।

 99.  दिधासलाई  उद्योग  में  छोटे  कुटीर  एककों  को  श्रपेक्षाकृत  बड़े  एककों  के  साथ  सफलतापुवंक  मुकाबला  करने

 में  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  इन  एककों  में  से  ऐसे  एककों  को  सहायता देने  के  लिए  जो  पंजीकृत

 सहकारी  समितियों  के  सदस्य  हों  भ्रथवा  खादी  और  ग्रामोद्योग  श्रायोग  द्वारा  इस  रूप  सें  प्रमाणित  किए गए
 म

 एक  बस  दियासलाई  की  डिब्बियों  पर  55  पैसे  की  मौजूदा  रियायत  को  दोगुना  कर  देने  का  प्रस्ताव  करता हं
 ।  मुझे

 ह  कहने  की  जरूरत  नहीं  हैकि इन  एककों  सें  रोजगार  देने  की  बड़ी  क्षमता  है  ।

 100.  इस्पात  के  छोटे-छोटे  कारखाने  भी  कठिनाई  में  उनकी  स्थिति  तभी  सुधारी  जा  सकती  है  जबकि

 उन्हें  इस्पात  के  मुख्य  कारखानों  उत्पाद-शुल्क  की  श्रदायगी  किए  गलाने  के  लिए  इस्पात  की  नई  छीजन
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 की  जाएगी  ।  मैं  इस्पात  के  mer  कारखानों  से  इस्पात  के  छोटे-छोटे  कारखानों  में  गलाने  के  लिए

 कच्चे  माल  के  रूप  में
 में  निकाली  गई  इस्पात  की  पहचानने  योग्य  किस्म  की  नई  छीजन  को  उत्पाद-शुल्क  से  qa

 करने  का  प्रस्ताव करता  हूं  ।

 101.
 बिजली  के  इंसुलेटिंग  टेपों  श्रौर  स्लाटेड  एंगलों  से  कम  राजस्व  प्राप्त  होता  है  श्रौर  इसके  श्रलावा  वह

 अनेक  छोटे-छोटे  उत्पादकों  से  इकट्ठा  जाता  है  ।  इसलिए  मैं  इन  वस्तुझों  को  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  टैरिफ

 के  अन्तर्गत  विशिष्ट  वस्तुझ्ों  की  सुची  सें  से  निकाल  देने  का  प्रस्ताव  करता  हूँ  ।

 102.  उबली हुई  मिश्री  भ्रादि का  उत्पादन  घटता जा  रहा  जो  इन  चीजों के

 लिए  बुनियादी  कच्चा  माल  उस  पर  तथा  मिष्ठान्न  उद्योग  सें  उपयोग  किए  जाने  वाने  पैकिंग  कागज  wie  ं

 पर  पहले  से  ही  बहुत  ज्यादा  उत्पाद-शुल्क  लगा  हुमा  है  इसलिए  इन  मिठाइयों  को  भी  केन्द्रीय  उत्पाद-शल्क

 टेरिफ  के  aaa  विशिष्ट  वस्तुझ्ों  की  सूची  से  काट  देने  का  प्रस्ताव  करता  हूं  |

 103.  हमारे  उद्योगों  सें  इलेक्ट्रानिक  उद्योग  एक  विकासशील  श्रौर  होनहार  उद्योग है  ग्रौर लघ  उद्योगों  के

 क्षेत्र  के  अ्रन्तर्गत  इस  उद्योग  में  विकास  की  भारी  गंजाइश है  ।  विभिन्न  प्रकार  की  प्रस्तावित  रिश्रायतों का  उद्देश्य  यही

 है  कि  इस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  सहायता  दी  जाए  |  इस  समय  इलेक्ट्रानिक  की  वस्तुभ्नों  पर  अलग-अलग  श्राधार पर

 शुल्क  लगता  कुछ  बस्तुग्नों  पर  मात्नानुसार  शुल्क  तथा  कुछ  wea  वस्तुप्नों  पर  मूल्यानुसार  Yow  लगता  है  ।

 इन  सभी  मदों  पर  मृल्यानसार  शल्क  लगाए  जाने  का  प्रस्ताव है  ।  रेडियो  श्र  ट्रांजिस्टर  टेप  टेप

 रिकार्डर  एवं  स्टीरियो  तथा  हाइफाइ  संमीत  यत्न का  उत्पादन  करने  वाले  बड़े  वस्तु  तथा  कारखाना

 कीमत  के  आधार पर  15  प्रतिशत  से  नेकर  35  प्रतिशत तक  मल्यानसार  उत्पाद-शल्क  की  झदायगी  करेंगे  |  छोटे

 निर्माताओं  को  SUT S-MeH  में  मल्यानसार  15  प्रतिशत  की  दर  से  fora  देने  का  प्रस्ताव है  |  इसका यह  है
 किवे  मल्यानसार  wea  से  लेकर  20  प्रतिशत  तक  की  दर  से  TT S-Veh  देंगे  ।

 104.  अ्रनभव  से  पता  चला  है  कि  यदि  उत्पाद-शुल्क  के  ढांचे  को  न्यायसंगत  तरीके से  समायोजित  किया  जाए
 तो  उससे  इलेक्ट्रानिक  वस्तुभ्नों  के  निर्माताओं  को  श्रपनी  की  कीमतें  कम  करने  के  लिए  जोरदार  प्रोत्साहन

 मिलता है  ।  हम  अ्रनुभवजन्य: इस प्रयोग इस  प्रयोग  को झौ  जारी  रखने  का  प्रस्ताव  करत ेहँ  ।  टूरदशेन  सेटों के  मामने  में

 wa  से  प्रतिशत  की  दर  उन्हीं  सेटों  पर  लग  होगी  जिनका  स्क्रीन  36  सेंटीमीटर  से  अधिक  होगा  ak

 जिनकी  कारखाना  कीमत  1800  रुपए की  मौजूदा  सीमा  के  स्थान  पर  1600  रुपए  अथवा  इससे  कम  होगी  टेप

 लेरिका्डरों  के  मामले  सें  fora  दर  तभी  लगू  होगी  जब  उनकी  कारखाना  कीमत  500  रुपए  से  ज्यादा  wet  होगी  ।

 केलक्यनेटरों  के  मामले  सें  भी  रिभ्रायती  दर  उन  केलक्यनेटरों  पर  लाग  होगी  जिनकी  कारखाना  कीमत

 175  रुपए  से  ज्यादा नहीं  होगी

 105.  उत्पाद-शुल्कों  को  युक्तिसंगत  बनाने  के  बारे  में  श्रपने  प्रस्तावों  की  व्याख्या करता  हूं
 ।

 इस  समय

 हम  कई  छोटे-छोटे  कताई  करने  वालों  से  ऊनी  धागे  पर  उत्पाद-शुल्क  इकट्ठा  करत ेहैं  ।  इससे कर  श्रपवंचन  झ्नौ  कई

 तरह  के  दुष्कर्म होते  हैं  ऊनी  धागे  पर  लगने  वालेउत्पाद-शुल्क  के
 स्थान  पर

 कच्ची  रद्दी  ऊन  श्रौर  चिथड़ों

 के झायात  पर  लगने  वाने  सीमाशल्क  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  रखा  जाता  है  ।  ऊन  टापों  के  सम्बन्ध  में  इस

 बात  को  ध्यान  सें  रखते हुए  कि  कर  का  कम  से  कम  श्रपवंचन  हो  उत्पाद-शुल्क  की  दर  को  प्रति  किलोग्राम
 10  रुपिए

 से  घटा  कर  प्रति  किलोग्राम  रुपए  कर  देने  श्रौर  इस  कमी  को  कच्ची  ऊन  पर  श्रायात  शुल्क  बढ़ा  कर  पुरा  क

 प्रस्ताव है  ।  इन  दोनों  उपायों  से  वे  ऊनी  कपड़े  सस्ते  हो  जाएंग॑  जिनमें  देसी ऊन  का  प्रयोग  किया  जाता

 है  ।

 106.  इस्पात  के  श्रधिकतर  रीरोलर  ऐसे  राड  भ्र  एंगल  wife  तयार  करत ेहूं  जिन  डालों  पर  पहले

 ही  war  किए गए  शुल्क  के  130  रुपए
 प्रति

 मेट्रिक टन  की  दर  से  उत्पाद-शुल्क लिया  जाता  है  ।  130  रुपए

 रो  पर  न  लगा लाया as  यय  बनाने  वालों  wea  मख्य  इस्पात  कारखानों प्रति  मेट्रिक  टन  की
 इस शुल्व

 ही
 सरोता

 Ua  छोटे  इस्पात  कारखानों नों  पर  लगाने  का  प्रस्ताव है  ।
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 107.  सूती  धागे  पर  उत्पाद-शुल्क  लगाने  की  मौजूदा  योजना  एक  खंड  पद्धति,पर  श्राधारित  जहां  कई  काऊंटों  को

 एक  साथ  मिला  दिया  गया  झर  जब  सुत  का  काऊंट  एक  खंड  से  बढ़  कर  दूसरे खंड  में  झ्रा  जाता  है  तब  TaTe-

 शुल्क  की  दर  तेजी  से  बढ़  जाती  है  ।  शुल्क  के  इस  ढांचे  की  वजह  से  ऊंची  दर  पर  शुल्क  की  श्रदायगी से  बचने

 की  प्रक्रिया  के  भ्रन्तगंत  ga  की  कताई  कम  होती  है  श्रौर  इस  तरहररूई  दुरुपयोग  होता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में

 कर  श्रपबंचन  को  रोकना  भी  श्रासान  नहीं  है  ।  जहां  सूत  के  काऊंट  में  प्रत्येक  यूनिट  के  बढ़  जाने  पर  शुल्क  दर

 धीरे-धीरे  बढ़  जाती  है  वहां  इन  त्लुटियों  को  दूर  करने  के  लिए  नई  दर  श्रनुसूची  करने  का  प्रस्ताव  किया  गंया  है  ।

 नई  दरों  में  श्राघा  पैसा  प्रति  काऊंट  के  हिसाब  से  शुल्क  शामिल  है  जिसका  प्रयोजन  सरकार  के  उस  घाटे  को  पूरा ~
 करना है  जो  उसे  पावरलूमों  हैंडप्रोेसरों  को  शुल्क  मुक्त  कर  देने  के  कारण  है  ,  उल्लेख  मने  पहल

 किया  है  ।  व्यवस्था  को  युक्तिसंगत  बनाने  के  एक  प्रौ  उपाय  के  रूप  विस्कोस  के  कते  हुए  सूत  पर

 उत्पाद  शुल्क  इन्हीं  दरों  से  लगाया  जिन  दरों  से  रुई  के  सुत  पर  उत्पाद-शुल्क  लगाया  जाता  है  ।

 108.  पिछने  वर्ष  सूती  कपड़ों  पर  मूल्यानुसार  दरों  पर  कर  लगाए  जाने  की  प्रणाली  लाग  की  गई  थी  ।

 कर  की  कपड़े  सें  इस्तेमाल  किए  गए  सूत  के  काऊंट  के  श्रनुसार  भ्रलग-श्रलग  थीं  ।  इस  व्यवस्था  को
 संगत  बनाने  के  मेरा  विचार  मृल्यानुसार  कराधान  करने  का  We  का  काउंट कुछ  भी  क्यों  नहों
 ai इस  व्यवस्था  में  काफी  ज्यादा  वृद्धिशीलता  का  तत्व  भी  प्रंतनिहित  होगा  ।  शुल्कों  का  यह  ढांचा  इस  तरह  से

 तैयार  किया  गया  है  कि  सूती  कपड़े  तथा  ga  से  लगभग  उतना ही  राजस्व  प्राप्त  जितना कि  इस  इन

 aqua  से  कुल  मिलाकर  एकत्रित  किया  जाता  है  |

 109.  जहां तक  पावरलूमों  से  तैयार  किए गए  कपड़े  का  सम्बन्ध  इस  पर  तभी  छूट  मिलेगी  जब  इसे  धूसर
 रूप  में  ही  बेच  दिया  जाएगा  श्रथवा  इसका  परिष्करण  हेडप्रोसेसरों  के  द्वारा  किया  लेकिन जब  परिष्करण  का

 कार्य  बिजली  चालित  प्रोसेसरों  से  किया  तो  शुल्क  की  मिल  के  कपड़ें  के  सम्बन्ध  में  लागू  होने  वाली  सूत

 तथा  कपड़ा  सम्बन्धी  मिली  जुली  दर  के  50  प्रतिशत  के  बराबर  होगी  ।

 110.  सुत  तथा  कपड़े  की  नामकरण  पद्धति  ake  वर्गीकरण  के  सम्बन्ध  में  भी  एक  श्र  बड़ा  सुधार  करने

 का  विचार है  सुत  भ्रथवा  कपड़े  को  उस  रेशे  के  झाधघार  पर  वर्गीकृत feat
 जो  वजन  के  हिंसाब  से  प्रमुखता  रखता है  ।  नई  प्रणाली  श्रपेक्षाकृत  सरल  होगी we  इससे  बहुत  व्यावहारिक

 कठिनाइयां  दूर  हो  जाएंगी  ।  इसके  कुल  फाइबर  सें  उसके छठे  भाग  तक  पोलियेंस्टर  फाइबर  के  समिश्रण

 से  सुत  का  वर्गीकरण  नहीं  बदलेगा  ।  इससे  वस्त्र  उद्योग  श्रौर  ज्यादा  पोलियेस्टर  फाइबर  का  इस्तेमाल कर  सकेगा

 श्र  तैयार  सुत  पर  प्रौर  ज्यादा  शुल्क  भी  नहीं  लगेगा  |  उसके  साथ  ही  इससे  उस  बहु-तंतुक  नीति

 को  भी  समर्थन  मिलेगा  जिसका  विकास  सरकार कर  रही  है  ।

 111.  छटे  faa  mare  की  सिफारिशों  को  सरकार  के  द्वारा  स्वीकार  कर  लिए  जाने  के  परिणाम
 77  से  सहायक  उत्पाद  शुल्कों  की  रकम  भी  राज्यों  के  साथ  उसी  प्रकार  से  बांट  ली  जाएगी  जिस  तरह  से  श्राघारिक

 उत्पाद  शुल्कों  की  रकम  को  विभाजित  किया  जाता  है  ।  सहायक  को  श्रलग  से  लगाने  का  श्रौचित्य va  नहीं

 रहा है  ।  कर  ढांचे  को  सरल  बनाने  श्रौर  WaATsqyea sh  हिसाब-किताब  करने  की  प्रक्रिया  को  समाप्त  करने  के  उद्देश्य
 मेंने  सहायक  उत्पाद  शुल्कों  को  श्राधारिक  उत्पाद  शुल्कों  के  साथ  मिला देने  का  फैसला  किया  है  ।

 112.  मैंने  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  टैरिफ  में  भी  कई  मामूली  परिवर्तन  किए  हैं  जिनका  यहां  पर  मैँ  विस्तार  से

 were नहीं  करूंगा  ।  किन्तु  बजट  पत्तों  इन  परिवतंनों  का  पूरा  ब्योरा  दिया  गया  है

 113.  अनुमान  है  कि  अतिरिक्त  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्कों  से  एक  वर्ष  में  106.3  करोड़  रुपए  की  प्राप्ति  होगी ॥
 जो  बुल  रिग्रायतें  दी  गई  हैँ  उनके  आधार पर  एक  वर्ष  में  15. 7  करोड़  रुपए  की  रकम  नहीं  मिलेगी  ।  इस प्रकार

 झनुमान  है  कि  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्कों  में  90.6  करोड़  रुपए  की  निवल  वाषिक  वृद्धि  होगी  ।  लेकिन  उन  वे  धाए  तथा

 ऊन  पर  लगने  वाले  शुल्क  को  के  क्षेत्र  में  श्रंतरित  कर  दिए  जाने  के  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  शीषेंक  से

 सीमा  शुल्क  शीर्षक  के  ् अन्तगत  17.0  करोड़  रुपए  का  ग्रन्तरण  होगा  झर  इस  प्रकार  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  शीर्षक

 के  श्रन्त्गत  73.6  करोड़  रुपए  की  निवल  वृद्धि  होगी  ।  इसमें  पूरे  वर्ष  में  केन्द्र  को  53.8  करोड़  रूपए

 का  राजस्व  प्राप्त  होगा  जबकि  राज्यों  का  हिस्सा  19.8  करोड़ रुपए  का  होगा  |
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 114.  mee  में  में  सीमा  शुल्कों  की  झ्रोर  आता हु  जिनके  बारे  में  qa  थोड़े  से  ही  प्रस्ताव  पेश  करने

 हमारे  देश
 में

 घड़ियों
 का

 जो  उत्पादन  होता  उससे  घरेलू  मांग  की  अच्छी  तरह  से  पूर्ति  नहीं  होती  ।  सब  जानते

 है ंकि  इसके  काफी  बड़ी  तादाद  मैं  विदेशी  घडियां  देश  में  चोरी  छिपे  लाई  जाती  हैं  इसी  बात

 देखते  सरदार  ने  हिन्दुस्तान  मशीनटूल्स  लिमिटेड  की  मारफत  के  प्रायात  की  भ्रनमति  देकर  की
 कमी  को

 पूरा  करने  का  फैसला  किया  है  ।  इस  ध्येय  से  कि  देश  में  तैयार  की  गई  घड़ियां  प्रौर  श्रायातित  घड़ियां  जनता

 मनासिब  कीमतों  पर  उपलब्ध  हो  म  घड़ियों  के  पुर्जों  पर  तथा  घड़ियों  पर  ग्रायात  शल्क  120  प्रतिशत्

 ल्यानुसार  से
 कम  50  प्रतिशत  मुल्यानुसार  कर  रहा  हूं  ।

 115.  म a f seaqarey  कागज  पर  भी  ara  शुल्क को  प्रतिशत
 मूल्यानुसार

 से  कम  करके  2  1/2
 प्रतिशत

 मूत्यानुसार
 करने  का  प्रस्ताव  कर  रहा हूं  |

 116.  में  अब  कुछ  ऐसे  प्रस्ताव  wires समक्ष  प्रस्तुत  करूंगा  जिनका  उद्देश्य  ौद्योगिक  विकास को  बढ़ावा  देता

 श्रौर  देश  के  उद्योग  धन्धों  की  प्रतियोगितात्मक  क्षमता  में  वृद्धि  करना है  |  कुछ  हद  तक  प्रतियोगितात्मक  तत्व  का

 समावेश  करने  के  लिए  यह  विचार  है  कि  देशी  दृष्टिकोण  से  पूर्ववर्ती  छानवीन किए  बिना  ही  पंजीगत  वस्तुभ्रों  की  कुछ

 चुनी हुई  मदों  के  श्रायात  की  दे  दी  जाए  ।  इसी  के  साथ  इस  उद्देश्य  से  कि  भारतीय  पूंजीगत  वस्तु  उद्योग

 विदेशी  प्रतियोगिता  का  att  ज्यादा  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  मुकाबला  कर  में  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  कुछ  बड़े  प्राकार

 के  बिजली  के  जनित्नों  तथा  टांसफामंरों  के  निर्माण  में  इस्तेमाल  की  जाने  वाली  तांबे  की  तार-छड़ों  के  grata

 शल्क  की  दरों  की  5,600  रुपया  प्रति  मेंट्रिंक टन  सहित  45  प्रतिशत  के  मौजदा  स्तर  से  घटा कर  40  प्रतिशत

 मल्यानसार  कर  दिया  जाए  ।  इसी  प्रकार  प्रक्रिया  से  तेयार  की  जाने  वाली  मिश्र

 विशेष  झ्र हाई  कारबन  इस्पात  के  शल्क  की  दर  को  भी  75  प्रतिशत से  कम

 करके  40  प्रतिशत  करने का  विचार  है  |  इसके  स्टेनलेस  स्टील  की  चहरों  तथा  16  गेज  की  या  श्ौर

 मोटी  पट्टियों  जिनका  इस्तेमाल  पूंजीगत  वस्तुझ्ों  के  निर्माण  के  लिए  किया जाता  है  श्रौर  जिन पर  मेज

 के  अनसार  इस  समय  120  प्रतिशत  या  320  प्रतिशत  शल्क  लिया  जाता  केवल  40  प्रतिशत  शल्क  लिए

 जाने  का  विचार  है  ।  बर्तनों  के  लिए  इस्तेमाल  किए  जाने  वाले  22  गेज  के  था  उससे  भी  gay  स्टेनलैस  स्टील

 जिस  पर  इस  समय  320  प्रतिशत  शल्क  लिया  जाता  केवल  120  प्रतिशत  श्रायात  शल्क  लिया  जाया  करेगा

 झायातित  उत्पादों की  री-रोलिंग  की  संभावना  को  हिसाब  में  लेते  मध्यवर्ती  गेजों  के  सम्बन्ध  में  शुल्कों  की

 अलग  दरें  निर्धारित  करने का  विचार  है  ।  श्रनूमान  है  कि  श्रायात  के  वतंमान  स्तर के  तांबे  तथा  इस्पात  की  इन

 वस्तथ्ों  के  शंल्कों  में  की  गई  कमी  से  36.25  करोड़  रुपए  के  राजस्व  की  कमी  होगी  ।

 117.  सीमा  शल्कों  में  जिन  वद्धियों  के  प्रस्ताव  मेंने  किए  हैं  उनके  परिणामस्वरूप  वर्ष  भर  में  15.  5  करोड़

 रुपए  के  शझतिरिक्त  राजस्व  की  प्राप्ति  होगी  ।  जो  राहत  दी  गई  है  वह  एक  वर्ष  में  37.  7  करोड़  रुपए  की  होगी

 जिसके  परिणामस्वरूप  22.  2  करोड़  erg  की  निवल  कमी  होगी  ।  लेकिन  केन्द्रीय  उत्पाद  शल्क  aide  से  सीमा  शल्क

 शीषेक के अन्तगेंत जो के  अन्तमंत  जो  17  करोड़  रुपए  का  शंतरण  किया  गया  है  उसको  हिसाब  में  लेने  इन  बजट  प्रस्तावों से

 सीमा  शल्क  राजस्व में  एक  वर्ष  में  कुल  मिला कर  5.  2  करोड़  रुपए  की  कमी  होगी  ।

 118.  संघीय  उत्पाद  शल्कों  तथा  सीमा  से  are  को  एक  वर्ष  सें  कुल  मिला  कर  48.  6  रोड़

 रुपए  की  निवल  प्राप्ति  होगी  ।  चाल  बित्तीय  वर्ष  के  शेष  भाग  में  38.2  करोड़  रुपए  की  श्रामदनी  होगी  ।

 119.  प्रस्तावों  से  चाल  वर्ष  मं  केन्द्र  के  लिए  कुल  मिलाकर  130  करोड़  रुपए  की  प्राप्ति  होगी ।  मेंने

 जिस  202  करोड़  रुपए  के  घाटे  का  पहले  उल्लेख  किया  है  वह  इस  प्रकार  घटकर  72  करोड़  रुपए  रह  जाएगा  ।  यह

 अपेक्षाकृत छोटी  रकम  है  शर  इससे  कोई  स्फीतिकारी  प्रभाव  होने  की  संभावना  महीं है  ।

 उपसंहार

 120.  इसके  साथ  ही  अपने  श्रमसाध्य  कार्ये  की  समाप्ति  पर  पहुंच  गया हूं  ।  इस  बजट  को  तैयार  करने  सें

 मेरा  उद्देश्य
 यही  रहा  है  कि  उत्पादन  तथा  रोजगार  की  वृद्धि  की  अधिक  ऊंची  दर  प्राप्त

 व  के  लिए  अथेव्यवस्था

 को  प्रेरणा  मिले  भर  इसके  साथ-साथ  यह  भी  सुनिश्चित  किः  या  जाए कि  झाधिक  प्रगति  के  फ्ल  जहां  तक  संभंव हो
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 ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  प्राप्त  हों  ।  इन्हीं  उद्देश्यों को  प्राप्त  करने  के  लिए  लघु  तथा  ग्राम  उद्योग  sire

 भूत  ग्रामीण  ढांचे  में  पू  जी-निवेश  पर  बल
 दिया  गया  है  ।  मेंने  जो  कर  प्रस्ताव

 रखे  उनका  श्राशय  राष्ट्रीय  बचत
 को  बढ़ाना  श्रौर  साथ ही  श्राप  तथा  धन  सम्बन्धी  विषमताओं  को  कम  करने  सें  यवस्था  की  भूमिका  को  सुदृढ़

 करना  है  ।  मैंने  अदना  झ्रादमी  के  लिए--चाहे  वह  किसान  कारीगर  हो  भ्रथवा  टेकनोक्रट  हो--श्रौर  ज्यादा  व्यापक

 प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  खास  ध्यान रखा  है  ।  यह  कहना  तो  व्यथ  होगा कि  हम  एक  ही  प्रयास  में  अपने

 देश  के  विशाल  जन  समूह  की  प्रसुप्त  शक्ति  का  सम्पूण  उपयोग  कर  सकते हैं  |  किन्तु  शुरुप्रात  तो  करनी ही  थी  ।

 मैं  यह  कहने  का  साहस  कर  सकता  हूं  कि  इंस  बजट  में  यह  शुरूग्रात  कर  दी  गईं  है  ।

 121.  मेरे  दल  ने  श्राजादी  पर  बल  दिया  है  ।  लेकिन  श्राजादी  का  मतलब  यह  नहीं  हैकि  किसी  को

 भखों  मरने  ग्रथवा  ग्रवांछित  महसुस  करने  की  छुट  प्राप्त  है  ।  व्यापक  गरीबी  तथा  बेरोजगारी  उन  लोगों  को  नीचे

 गिराती  है  जिनको  यह  झेलनी  पड़ती  है  श्रौर  उन  व्यक्तियों  को  नीच  बनाती  हैं  जो  इन्हें  सहन  कर  जाते  हैं  हमारा

 यह  कर्तव्य है  कि  हम  यह  सुनिश्चित  करें कि  ये  दोनों  बलाएं  जल्दी  से  जल्दी  खत्म  कर  दी  जाएं  |  हमारे  सामने  एक

 लम्बा  कठिन  मार्ग  है  ।  लेकिन  इस  बात  में  कुछ भी  सन्देह  नहीं  है  कि  हम  श्रपने  ध्येयों  ak  श्रादशों  को  पुरा
 करने  के  लिए  बचनबद्ध  हैं  ।  मुझे  विश्वास  हैकि  हम  ठीक  रास्ते  पर  हैं  र  यह  बजट  इस  ठीक  रास्ते  पर  उठाया  गया

 हमारा  पहला  कदम  चाहे  यह  कदम  छोटा  ही  क्यों  नहों  ।
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 वित्त  तथा  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्रो  एच०  एस०  :
 में  प्रस्तुत  करता हूं  कि  वित्तीय  वर्ष  1977-78

 के
 लिए  केन्द्रीय  सरकार  के

 वित्तीय  प्रस्तावों  को  प्रभावी  बनाने  वाले  विधेयक  को पुरःस्थापित  करने  की  श्रनूमति
 दी  जाए ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1977-78  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  वित्तीय  प्रस्तावों  को  प्रभावी  बनाने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  | ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  TAT

 The  motion  was  adopted.

 श्री  एच०  एम०  पटेल :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 महोदय  :  सभा  स्थगित होती  है  ।  हम  कल  11  बजे  मिलेंगे  ।

 तत्पश्चात लोक  सभा
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 1977/28  1899  के  11  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Saturday,  June  18,  1977/
 Jyaistha  28.  1899  (Saka).
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